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 LOK  SABHA

 Monday,  May  6,  1968)  Vaisakha  ‘16,  890,
 (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair]

 MEMBER  SWORN

 SHRI  GUDADINNI  BASAGONDAPPA
 KADAPPA  (Bijapur—  Mysore)

 ae

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ProkiBition  in  Delhi
 +

 #1648.  SHRI  TENNETI
 VISWANATHAM  :

 SHRI  MANIBHAI  J.  PATEL  :
 Will  the  Minister  of  SOCIAL  WEL-

 FARE  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Dethi

 Metropolition  Council  have  recommended
 total  prohibition  in  Delhi  and  have  propos-
 ed  to  set  up  a  Committee  for  the  purpose  ;

 (b)  whether  the  Central  Government
 have  also  been  requested  to  co-operate  in
 the  matter  and  whether  the  proposed  Com-
 mittee  will  include  a  representative  of  the
 Central  Government  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE
 (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA):  (a)
 Yes,  Sir.

 +  (b)  and  (०)  No  request  has  so  far  beca
 received  from  the  Delhi  Administration

 धा
 i98

 who  are  examining  the  recommendations  of
 the  Dethi  Metropolitan  Counctl.

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM  :
 Do  I  understand  that  the  Government  is
 looking  into  the  matter  and  if  so,  may  I
 know  what  is  the  present  opinion  of  the
 Government,  whether  they  are  of  one  mind
 with  tegard  to  prohibition  ?  I  would  like
 them  to  have  a  common  policy  throughout
 India.

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  ASOKA  MEHTA):  So  far
 as  prohibition  is  concerned,  the  State
 Governments  have  to  decide  what  they  want
 to  do.

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM  :
 It  is  one  of  the  Directive  Principles  and,
 I  think,  the  All  India  Congress  Party  is
 also  in  favour  of  prohibition  in  parts  at
 any  rate  ;  they  have  got  partial  prohibition
 im  several  States.  What  I  want  to  know
 is  whether  the  Central  Government  has  got
 any  particular  view  in  this  matter.

 SHRI  ASOKA  MEHTA:  The  Central
 Government  continues  to  advise  the  States
 to  adopt  prohibition,  but  the  Central
 Government  in  not  isa  position  to  com-
 Pensate  them  for  any  loss  that  may  be
 incurred.

 श्री  विमृति  मिश्र  :  अध्यक्ष  महो  यय,इस  समय
 जितने  पुराने  कांग्रेसी  हैं,  सब  मदय  निषेद  के

 सिलसिले  मैं  जेल  गंवि  हुए  हैं।  शाज  जब  हमारे
 संविधॉन  में  मंदय  निषेघ  के  लिये  निर्देश  है  तीं
 केन्द्रीय  सरकार  कहं  देती  है  कि  यह  स्टेट  ग्वर्ग-
 मैंट  का  मंसला  है।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  श्रांज
 जब  एक  सूबे  में  मंदय  निषेध  होता  है,  तो  लौग
 दूसरे  सूबे  से  स्मगल  करते  हैं  तो  क्‍या  केन्द्रीय
 सरकार  मदय  निषेध  के  लिये  कोई  सक्रिय  कदम
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 उठाने  जा  रही  है  ताकि  सारे  हिन्दुस्तान  में  एक
 सा  रहे?

 श्री  श्रशोक  मेहता  :  सक्रिय  कदम  उठाने  में
 -दो  दिक्‍कतें  शझाती  हैं।  एक  मुखतलिफ  राज्यों
 की  इस के  बारे  में  अलग  श्रलग  रायें  हैं,  दूसरे
 इस  में  उनको  पैसे  का  नुकसान  होता  है  श्रौर

 कुछ  ज्यादा  पैसा  एक्साइज  के  बारे  में  सर्च  करना
 पड़ता  है।  इन  दोनों  पैसों  के  बारे  में  मांग  होती
 रहती  है,  इस  समय  यूनीयन  गवर्नमेंट  की  जो
 स्थिति  है,  हम  वह  पैसा  नहीं  दे  सकते  हैं  ।

 SHRI  S.  KANDAPPAN  :  Referring  to
 the  advice  given  to  the  States  by  the  Union
 and  all  that,  I  would  like  to  know  what  is
 the  policy  of  the  Central  Government  with
 regard  to  areas  and  territories  which  they
 are  directly  administering,  like  Pondicherry,
 Delhi  and  other  areas.  If  they  do  not
 implement  the  policy  of  prohibition  in
 these  areas,  I  do  not  think  that  they  have
 the  moral  right  or  courage  to  tell  the  States
 that  thay  should  implement  prohibition  in
 there  respective  States.  Are  the  Central
 Government  prepared  to  take  the  initiative
 and  see  that  prohibition  is  implemented  in
 the  areas  directly  administered  by  the
 Centre  ?

 SHRI  ASOKA  MEHTA:  The  policy
 is  being  gradually  followed.  As  I  pointed
 out,  there  are  fiinancial  implications  and
 it  is  not  easy  to  overcome  them.

 SHRI  RANE:  Within  what  period
 do  the  Central  Government  propose  to
 implement  article  47  of  the  Constitution  ?

 SHRI  ASOKA  MEHTA:  There  are
 many  articles  of  the  Constitution  and  the
 Directive  Principles  about  which  it  is  very
 difficult  to  set  any  time  limit.

 st  रघवोर  सिह  शास्त्री  :  दिल्ली  प्रशासन
 ने  इस  साल  देशी  दाराब  का  जो  ठेका  बेचा  है
 उस  से  पिछले  साल  32  लाख  रुपया  मिला  था,
 लेकिन  इस  साल  74  लाख  में  बेचा  गया  है  तथा
 उनको  साढ़े  पांच  लाख  बोतलें  बेचने  का  भ्रषि-
 कार  दिया  गया  है।  74  लाख  सरकार  को  देना

 होगा,  6  लाख  50  हजार  रुपये  इन  बोतलों
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 को  कीमत  होंगी,  इस  तरह  से  कुल  कीमत  90
 लाख  रुपये  होगी,  जब  कि  6  रु०  प्रति  बोतल
 के  हिसाब  से  बेच  कर  उन  को  कुल  88  लाख
 रुपये  मिलेंगे,  इस  का  मतलब  है  कि  बाकी  रुपया
 और  आपका  मुनाफा  वे  भ्रनुचित  तरीके  से  कमा-
 येंगे  f जिसका  परिणाम  झाज  यह  हो  रहा  है
 कि  दिल्ली  में  जहरीली  शराब  बिक  रही  है  शौर
 करीब  26  आदमी  अब  तक  मर  चुके  हैं।  मैं
 जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  इस  के  लिये  क्‍या
 करने  जा  रही  है

 ft  श्रशोक  मेहता  :  इस  के  बारे  में  जांच
 करने  की  जिम्मेदारी  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  की
 है।

 SHRI  SRADHAKAR 4९  SUPAKAR  :
 May  I  know  whether  the  Delhi  Metropoli-
 tan  Council  has  sent  any  detailed  blue-print
 of  their  scheme  and  whether  they  havc
 asked  the  Central  Government  to  reimburse
 the  loss  and  if  so,  what  is  the  amount  ?

 DR  (SMT.)  PHULRENU  GUHA  :
 They  have  not  sent  any  proposal  as  yet.
 According-to  our  information,  the  recom-
 mendation  of  the  Metropolitan  Council  is
 being,  examined  by  the  Delhi  Administra-
 tion.

 श्री  इो०  प्र०  त्यागी  :  श्रध्यक्ष  महोदय,
 क्या  पिछले  अनुभव  से  यह  सिद्ध  नहीं  हो  गया
 है  कि  जिस  किसी  राज्य  में  मदय  निषेष  होता
 है,  वहां  भ्रष्टाचार  भी  बढ़ता  है  तथा  मदय
 निषेघ  हो  नहीं  पाता  और  पीने  वाले  लोग  पीते
 हैं  ।  क्या  सरकार  ने  समूचे  देश  में  एक  जैसी
 नीति  अपनाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  इन्वा-
 इट  कर  के  एक  पालिसी  फामुलेट  करने  का
 कभी  यत्न  किया  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  झश्ोक  मेहूता :  इस  के  बारे  में  भ्रलग
 अलग  रायों  का  श्रलग  अलग  झनुभव  रहा  है।
 मसलन  गुजरात  में  पूरा  प्राहिक्शिन  है  भौर  वहां
 कोई  भ्रष्टाचार  बढ़ने  की  बात  सामने  नहीं
 भाई  |  महाराष्ट्र  में  था  लेकिन  वहां  का  झनुभव
 दूसरा  रहा  श्रौर  वहां  की  सरकार  भौर  झसे०
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 म्बली  ने  दूसरा  फैसला  किया  है।  मद्रास  में  जब
 कांग्रेस  हकूमत  थी  तब  भी  प्राहिक्शिन  था  और
 श्रब  डी०  एम०  के०  की  हुकूमत  के  बाद  भी  है।

 मैसूर  ने  जहां  कांग्रेसी  हुकूमत  है,  श्रपने  नियमों
 में  तबदीली  की  है।  इस  लिये  अलग  झलग
 राज्य  का  अलग  श्रलग  भ्रनुभव  रहा  शौर  वहां
 की  सरकारों  ने  अलग  अलग  फैसले  किये  हैं।
 इस  में  हम  कुछ  दखल  नहीं  दे  सकते  हैं

 sit  ०  प्र०  त्यागी  :  एक  पालिसी  बनाने
 के  बारे  में  ग्रापने  कुछ  नहीं  कहा  ।

 _.. श्री झशोक  मेहता :  एक  पालिसी  कैसे  हो
 सकती  है।  भ्रलग  श्रलग  राज्य  हैं  और  उन  को

 अलग  अलग  भ्रसेम्बलियां  हैं  1

 श्री  क०  ना  तिवारी  :  अभी  मन्‍्त्री  महो-
 दय  ने  बताया  'बु'कि  इस  में  फाइनेन्शल  इम्पली-
 -केशन्ज  हैं,  इस  लिये  बहुत  से  राज्य  इस  को
 'इम्पलीमेंन्ट  नहीं  कर  रहे  हैं।  लेकिन.  मद्रास
 राज्य  में  चाहे  कांग्रेस  सरकार  थी  या  डी०  एम०
 के०की-सरकार  है,  फाइनैन्शनल  इम्पलीकेशन्ज
 के  होते  हुए  भी  प्राहिविशन  चल  रहा  है.।  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  कांस्टी्ृशन  के  निर्देश

 'के  अनुसार  प्राहिक्शिन  को  एन्फो्स  करने  के
 लिये  क्‍या  सरकार  कोई  निणंय  लेने  जा  रही  है
 तथा  इस  में  जो  नुक्सान  होगा,  उसमें  थोड़ी

 बहुत  मदद  करेगी  ?

 शी  झनोक  मेहता  :  सवाल  थोड़ी-  बहुत
 मदद  का  नहीं  है,  इस  में  काफी  बड़ी  रकम
 लगेगी  ।  मद्रास  सरकार  ने  भी  कुछ  दिन  पहले
 यह  सवाल  उठाया  था  कि  श्रगर  हम  प्राहिक्शिन
 को  चालू  रखें  तो  हमारा  जो  खर्च  होता  है  उस
 में  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  भरपाई  होनी
 चाहिये  |  हर  राज्य  सरकार  की  तरफ  से  यही
 मांग  श्मा  रही  है  और  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार
 की  जो  ज़िम्मेदारियां  हैं,  उन  के  अन्दर  नया

 बोका  उठाने  के  हम  काबिल  नहीं  हैं  ।

 SHRI  HEM  BARUA  :  In  view  of  the
 fact  that  many  State  Governments  have
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 refused  to  implement  the  policy  of  prohi-
 bition  and  also  in  view  of  the  fact  that  in
 States  where  prohibition  is  there  many
 people  indulge  in  marketing  spurious  liquor,
 may  I  know  if  it  is  a  fact  that  the  Govern-
 ment  is  seriously  considering  scrapping  of
 this  monstrous  fraud  called  prohibition  ?

 SHRI  ASOKA  MEHTA:.  I  have
 repeatedly  pointed  out  that,  on  this  ques-
 tion,  the  States  adopt  different  policies.
 Some  States  have  partial  prohibition,  and
 some  States  have  a  kind  of  temperance
 movement.  It  is  very  difficult  to  say  what
 precisely  is  the  right  policy  for  a  particular
 State.  In  2  country  with  a  federal  Consti-
 tution,  where  a  particular  subject  has  been
 assigned  to  the  States,  we  may  give  advice,
 but  we  must  abide  by  the  decision  of  the
 States.

 SHRI  HEM  BARUA:  My  question
 was  directed  to  the  Central  Government,
 whether  the  Central  Government  were
 considering  the  scrapping  of  the’  monstrous
 frud  called  prohibition.

 SHRI  SHANTI  LAL  SHAH:  As
 against  the  loss  from  excise  on  liquor,  are
 Government  aware  that  there  is  much  more
 income  from  increased  sales  tax  and
 entertainment  tax,  and  if  not,  wil!  Govern-
 ment  make  an  enquiry  into  the  loss  as  well
 as  the  income  ?

 SHRI  ASOKA  MEHTA:  Ail  these
 facts.  are  known  to  various  State  Govern-
 ments,  and  in  the  light  of  known  facts,
 they  come  to  their  own  conclusions.  I
 am  sure  the  hon.  Member  knows  that  the
 Maharashtra  Government  is  aware  of  all
 these  facts  and  still-  has  come  to  certain
 conclusion.

 श्री  यशवन्त  सिह  कुशवाह  :  मैं  जानना
 चाहता  हूं  क्या  भारत  सरकार  मद्य  निषष  में
 विश्वास  करती  है  और  यदि  करती  है  तो  क्‍या
 शासकीय  स्तर  पर  होने  वाले  स्वागत  समारोंहों
 में  मद्य-निषघ  का  ध्यान  रखा  है  ?

 श्री  झ्रशोक  मेहता  :  स्वागत  समारोहों  में
 मद्यपान  नहीं  होता  हैं,  मद्य  नहीं  दी  जाती  है.  ।
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 की  हेम  राज  :  झभी  बननी  जी  ने  बताया  कि
 राज्य  सरकारें  नहीं  मानती  हैं  लेकिन  ज़ो  यूमि-
 यन  ठेरिटरीज  हैं  बहां  पर  तो  केन्द्रीय  सरकार
 का  शासन  है  इसलिये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 जो  ढेकचन्द  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  उस  पर  केन्द्रीय
 सरकार  ने  क्या  फैसला  लिया  है भौर  क्‍या
 कदब  उठाने  जा  रही  हैं  ?

 शी  झशोक  मेहता  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि
 राज्य  सरकारें  हमारी  बात  नहीं  मानती  हैं
 बल्कि  मैंने  यह  कहा  कि  ध्लग  भलग  राज्य्रों  को
 झलग  भलग  नीतियां  चल  रही  हैं

 जहां  तक  यूनियन  टेरिटरीज़  का  सवाल  है,
 माननीय  सदस्य  बतायें,  हिमाचल  ब्रवेश  के  लिये
 कोई  खास  रकम  निश्चित  होती  होगी  हिमाचल
 प्रदेश  की  मदद  के  लिये  भगर  प्रोहिबिश्वन  के
 सिये  श्रलग  से  रखने  के  लिये  तैयार  हों  तो  मैं
 जरूर  उसके  बारे  में  गवर्नमेंट  को  प्रेस  करूगा
 लेकिन  कई  गवनंमेंट्स  की  बागें  श्राती  हैं,  उन
 मांगों  को  केन्द्रीय  सरकार  कहाँ  तक  पूरा  कर
 सकती है  क्योंकि  यह  तो  नही ंहै  कि  सेन्ट्रल
 गवर्नसेंट  के  जो  साधन  हैं  वह  धनमेजड  हैं  ।

 श्री  क््टा  सिंह  ;  भ्रध्यक्ष  महोदय,  यहां  पर
 दाहरों  की  बात  हो  रही  है  लेकिन  झराब  ने गांव
 में  लोगों  का  जितना  मारल  शोर  करंक्‍्टर  खराब
 किया  है  उतना  कहीं  नहीं  हमा है  मैं  ज्ञानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  पास  कोई  ऐसे
 ांकड़ो  हैं  जिनसे  यह  मालूम  हो  सके  कि  आजादी
 मिलने  के  बाद  गांव  भें  शराबन्तोशी  बढ़ी  है  या
 घटी  है  ?  भौर  भ्रगर  बढ़ी  है  तो  उसको  रोकने
 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रौर  राज्य  सरकारों
 ने  क्या  किया  है  ?

 भरी  झदोक  मेहूता  :  इसके  भांकड़े  तो  मेरे
 पास  नहीं  हैं,  हो  सकता  है  राज्य  सरकारों  के
 पास  इसके  आंकड़  हों  ।  टेकचन्द  कमेटी  ने  अ्रपनी
 रिपोर्ट  पेश  की  थी,  जो  मालूमात  हासिल  करने
 थे  वह  हासिल  किये  गये  r  इसके  बारे  में  मैंने
 कई  बार  जवाब  दियाहै  कि  इस के  बारे  में  नीति
 बनाने  का  अधिकार  राज्य  सरकारों  के  पास
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 होने  की  वज़ह  से,  जो  मेम्बरान  इसके  बारे  में
 तीन्न  मतभंद  रखते  हैं,  उनकी  कोशिश  द्वोनी
 चाहिये  कि  राज्य  सरकारों  पर  अपना  पूरा
 शसर  डालें  ।  हम  तो  असर  डालने  के  लिये  पूरी
 कोश्चिश  करते  ही  हैं

 at  कंवर  खाल  गुप्त  :  मंत्री  जी  ने  कहा
 कि  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  की
 राय  अलग  श्रलग  है  लेकिन  वस्तुस्थिति  यह  नहीं
 है,  ख्वयं  केन्द्र  के  मंत्रियों  कौ  राय  इस  सम्बन्ध  में
 एक  दूसरे  के  विरोध  में  है।  कई  मस्ली  तो  प्रोहि-
 बिशन  का  पब्लिकली  भी  विरोध  करते  हैं  शर
 इसी  प्रकार  से  राज्यों  के  मुख्य  मन्‍्त्री  भी  कोई
 बहाना  लेकर  इस  चीज  को  नहीं  करना  चाहते
 हैं  क्यों  कि  केन्द्रीय  सरकार  कौ  भी  कोई  निश्चित
 नीति  नहीं  है  ।  यह  कहना  भी  गलत़  है  कि  अब
 दाराब  पीना  क्रम  हो  गग्रा  है  बल्कि  यह  दिन  पर
 दिन  ज्यादा  होता  wr  रहा  है।  इल्लिसिट
 डिस्टिलेशन  बहुत  हो  रहा  है  और  गलत  तरीके
 की  शराब  पीफर  बहुत  से  लोग  मर  रहे  हैं  ।  तो
 मैं  आपके  जरिये  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 सरफार  इस  तरह  का  कोई  पेय  निकालने  जा
 रही  है  जिसमें  बहुत  कम  झलकोहल  हो,  जिसको
 अगर  लोग  वि  भी  तो  भी  ठीक  रहे  ?  इस
 प्रकार  की  नीति  सरकार  बनाने  जा  रही  है
 जिसका  बह  एन्फ्ोसमेंन्ट  भ्री  करे  ताकि  देश  को
 सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  दिया  मिल  सके  ?

 भरी  श्नद्ोक  सेहता  :  बहुत  सी  बातें  जो
 माननीय  सदस्य  ने  कहीं,  वह  तो  स्टेट  गयर्न  मेंट्स
 भी  करती  हैं।  आपने  कहा  कि  इल्लिलिट
 डिस्टिलिशन  होता  है।  इल्लिसिड  डिस्टिलेश्न
 तभी  होता  है  जब  कि  प्रोहिबिशन  होता  है

 उप-प्रधाम  श्स्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  थी
 मोरारजी  देसाई)  :  जब  प्रोहिबिश्नन  नहीं  होता
 है  तब  भी  इल्लिप्निट  डिस्टिलेशन  होता  है  1

 SHRI  HEM  BARUA:  Shri  Morarji Desai  is  prompting  the  hon.  Minister  who
 is  answering.
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 MR.  SPEAKER  :
 each  other.

 ot  waite  मेहता  :  टेक्स  ज्यादा  होने  की
 वजह  से  उस  हालत  में  भी  इल्लिसिट  डिस्टिलेशन
 होता  है  1  कम  झल्कोहल  बाली  डिवस  बसाई
 जायं,  इसके  बारे  में  राज्य  सरकारें  ही  कर
 सकती  हैं  ।  जहां  तक  यूनिफार्म  पालिसी  की  बात

 है,  सारे  राज्यों  को  एक  चीज़  के  लिये  राजी
 करना  बड़ा  मुश्किल  है  ।

 They  can  advise

 st  कंबर  लाक्ष  शुप्त  :  शाप  झफनी  नीति
 तो  बतलाइये  ।

 शी  भ्रशोक  मेहता  :  हमारी  नीति  साफ  है।
 हम  डायरेक्टिव  प्रिंसिपुल्स  पर  श्रमल  कराने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं,  इससे  ज्यादा  हम  और  क्‍या
 कर  सकते  हैं।  कैकिन  सलग  झलयगय  चीफ  मिनि-
 स्ट्सं  और  श्रसेम्बलीज  की  नौति  श्रलग  अलग  है
 और  उनके  अनुभव  भी  अलग  अलग  हैं  कहीं
 पर  प्रोहिबिशन  होता  है  तो  लोग  उसके  खिलाफ
 हो  जाते  हैं  शौर  कही  भगर  नहीं  होता  है  तौ
 लोन  उसके  हक  में  हो  जाले  हैं  i  इस  पर  जनमत
 तैयार  करने  की  धावश्यकता  है

 झायकर  का  निर्धाररण

 #1650  शी  कंवर  लाल  गुप्त  :
 श्री  टी०  पी०  शाह  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि;

 (क)  पिछले  दो बर्षों  में  आय-कर  के  ऐसे
 कितने  मामलों  में  पुनः  निर्धारणा  का  काम  किया
 गया  जिनमें  पहली  बार  जो  कर  का  निर्धारस्म
 किया  गया  था  बह  दो  लाख  रुपये  से  श्रण्िक  था,
 झौर

 (ख)  ऐसे  करदाताओं  के  नाम  और  पते  क्‍या

 हैं?
 वित्त  मस्थ्ालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  (को  कृष्ण

 चना  पन्त) :.  (क)  और  (सत्र).  सूचना  तत्काल
 उपलब्ध  नहीं  है  श्र  इसे  इकट्ठा  करने  के  लिये
 उन  सभी  फाइलों  की  जांच  करती  होगी  जिनमें
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 फिर  ले  कर-मिर्घारण  की  कार्यवाही  की  गयी
 थी  t  इसमें  बहुत  सारा  समय  तथा  श्रम  लगेगा।

 श्री  कंबर  खाल  चूच्त :  अ्रष्यक्ष  बहोदय,
 सबसे  पहले  तो  मुझे  यह  कहना  है  कि  मन्त्री
 महोदय  का  यह  कहना  गलत  है  कि  इसमें  टाइम
 श्रौर  लेबर  की  बहुत  जरूरत  पड़ेगी  क्योंफि  इस
 तरह  के  जो  बड़  बड़  केसेज  होते  हैं  उनकी  लिस्ट
 कमिछ्नर  के  पास  होती  है।  मन्त्री  महोदग  उसको
 सभा  पटल  पर  नहीं  रखना  चाहते  हैं,  बताना
 नहीं  चाहते  हैं  क्योंकि  इस  द्यु  को  इबेड  करना
 चाहते  हैं  लेकिन  कमिइनर  के  पास  लिस्ट  रहती
 है,  उसकी  म्रजी  के  बगैर  इतने  बड़  बड़  केसेज
 रीहझोपेन  नहीं  हो  सकते  हैं

 wa  मैं  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि
 यह  जो  बड़े  बड़े  केसेज  हैं  जिनकी  रकम  दो  लाख
 या  एक  लाख  से  ऊपर  है  इनमें  ही  सबसे  ज्यादा
 इबेजन  होता  है  क्योंकि  इन  लोगों  के  पास
 टैक्निकल  दालेज  होती  है,  इनके  पास  एक्स-
 पेंस,  बौर  एकाउस्टेस्टस  होते  हैं  भ्रौर  बड़े  बड़े
 पब्लिक  रिलेशन्स  आफिसर  होते  हैं।  उनका  ठीक
 असेस्मेन्ट  हो,  उनके  ऊपर  कन्सेन्ट्रेशन  हो  सके,
 उसके  लिये  सरकार  से  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 शी  कृष्स  चख  पस्त  :  ग्रध्यक्ष  जी,  सदन  से
 कोई  भी  सूचना  छिपाने  की  मंज्ञा  कभी  भी
 सरकार  की  नहीं  हो  ककती  है  |  इसमें  जो  इस
 वक्त  की  वस्तुस्थिति  है  वह  मैंने  सदन  के  सामने
 रखी  |  वैसे  मेरे  पास,  कुल  जितने  भसेस्मेन्ट
 रिप्रोपेन  हुये  सन्‌  64-65  श्र  65-66  में  उसके
 झांकड़े  हैं  शोर  बह  इस  प्रकार  हैं।  सन्‌  64-65
 में  40,502  श्ौर  65-66  में  62,140  t  wa
 इसका,  झामदनी  के  हिसाब  से  झलग  भलग
 वर्गीकरण  करने  में  बड़ा  समय  लगेगा

 भ्रब  जहां  तक  दूसरे  प्रदान  का  सम्बन्ध  है  कि
 ऊची  हसकम  के  जो  केसेज  हैं  उन  पर  विशेष
 तौर  से  ध्यान  दिया  जाये,  तो  उस्रके  लिये  सेन्द्रल
 सकिल  सब  जगह  क्रिएट  किये  जाते  हैं  ।
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 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  यह  तो  मालुम  है
 कि  सेन्ट्रल  सकिल  क्रिएट  किये  जाते  हैं  लेकिन
 मेरा  सवाल  यह  था  कि  बड़  बड़े  केसेज  पर  वाच
 रखने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये,  यह  आपने
 नहीं  बताया  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यह  तो  उनका  काम
 ही  है,  वे  इस  चीज़  को  देखते  हैं  1

 श्री  कंवर  लाल  ग्‌  प्त  :  मैं  पूछना  चाहता  हूं
 कि  पिछले  3  सालों  में  किसी  भी  इनकम  टैक्स
 असेसी  के  विरोध  में  आपने  प्राज़ीक्यूशन  किया
 है  और  अगर  नहीं  किया  है  तो  क्‍यों  नहीं  किया
 है  क्योंकि  बहुत  सारे  बड़े  बड़े  ऐसे  केसेज  हैं  जिन
 में  यह  साब्रित  हो  गया  है  कि  उन्होंने  जान  बु
 कर  रुपया  छिपाया  है  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARSI  DESAI):  May  J  say  that  dur-
 ing  the  discussion  on  the  Finance  Bill  I
 had  given  figures  of  prosecution  during  the
 last  four  or  five  years?  If  the  hon.  Mem-
 ber  does  not  want  to  remember  them,  it  is
 not  my  fault.  I  had  said  that  even  this
 year  there  are  20  prosecutions  which  are
 being  launched.  Therefore,  more  and
 More  procecutions  are  being  launched,  and
 I  have  now  told  the  Department  that
 wherever  there  is  any  evidence  for  prose-
 cution,  there  should  be  a  prosecution.

 SHRI  P.  GOPALAN:  It  has  been
 admitted  by  Government  themselves  that
 during  the  last  ten  vears  Government  have
 allowed  income-tax  arrears  to  be  accumulat-
 ed  in  large  amounts,  and  later  on  in  many
 cases  these  were  partially  or  totally  written
 off.  There  is  a  strong  opinion  in  the
 country  that  the  assessees  could  manage  to
 accumulate  these  arrears  mainly  with  the
 connivance  of  the  officials  concerned.  Will
 Government  conduct  an  independent  probe
 into  the  State  of  affairs  of  these  arrears
 and  the  role  played  by  income-tax  officers
 in  the  accumulation  of  these  arrears  ?

 SHRI  K.  C.  PANT:  Arrears  have
 mounted  and  Government  have  placed
 ‘before  the  House  on  various  occasions
 details  of  steps  they  are  taking  to  liquidate
 them.  But  may  |  point  out  that  the  figures
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 which  are  given  are  not  all  collectible
 arrears.  They  include  arrears  which  have
 not  become  due  for  payment,  but  which,
 have  become  due  on  a  certain  date.  A
 certain  period  of  time  is  allowed  during
 which  the  payment  should  be  made.  They
 also  include  arrears  which  are  very  difficult
 to  collect  and  which  have  been  pending
 for  a  number  of  years,  but  which  are  not
 written  off  because  we  want  to  make  abso-
 lutely  certain  that  so  long  as  there  is  any
 hope  of  collection,  we  do  not  write  them
 off.  Thirdly,  a  lot  of  these  arrears  are
 tied  up  in  appellate  procedures,  before  the
 Appellate  Assistant  Commissioner’s  and
 the  Tribunal  and  in  the  High  Courts  and
 Supreme  Court.  These  facts  have  got  to
 be  kept  in  mind  when  assessing  the  total
 arears.
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 SHRI  MORARIJI  DESAL:  As  regards
 his  demand  for  an  inquiry,  it  is  very  wrong
 to  say  that  all  income-tax  officers  aré  like
 that,  But  if  individual  cases  are  pointed
 out,  we  will  certainly  hold  an  inquiry.

 श्री  शशिमूबण  वाजपेयी  :  मंत्री  महोदय  ने
 यह  जो  इनकमटैकक्‍्स  .लगभग  500  करोड़  रुपये
 का  बड़े  लोगों  पर  बताया  साथ-साथ  डैथ  डेयूटी
 राजा,  महाराजाग्रों  की  वह  क्रितनी  बकाया  है
 और  अभी  तक  कितने  ऐसे  लोग  हैं  जिनको
 इस  बात  के  लिए  सजाएं  दी  गई  हैं  कि  वह  टैक्स
 नहीं  देते  हैं  ?

 SHRI  K.C.  PANT:  Part  three  has
 been  answered  by  the  Deputy  Prime  Minis-
 ter.  Part  two—I  do  not  have  information
 with  me  now.  As  for  part  one,  what  [
 have  said  in  reply  to  an  earlier  question
 is  relevant.  The  total  was  some  Rs.  500
 crores  as  ona  certain  date,  I  think  3lst
 March,  ‘1967.  It  has  been  reduced  by  a
 considerable  amount,  Rs.  200  crores  or  so.
 There  is  also  a  certain  amount  tied  up  in
 appellate  procedures.

 श्री  मधु  लिसये  :  वित्त  विधेयक  के  दूसरे
 वाचन  पर  बोलते  समय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान
 मैंने  चार  व्यक्तियों  के मामलों  की  भोर  दिलाया
 था  तो  उस  वक्‍त  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  वे
 मुकहमें  वगैरह  करेंगे,  केसेज़  लगातार  करते  रहे
 हैं  शौर  यह  कि  सारे  सबूतों  को  इकट्ठा  करके
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 किंसी  को  सजा  दिलाना  बड़ा  मुश्किल  काम  है  तो
 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  वे  सदन्‌  को
 आ्रादवासन  देगें  कि  जिन  चार  मामलों  की  ओर
 मैंने  ध्यान  दिलाया  था"

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  किन  चार  के  मामले
 थे?

 श्री  मधु  लिसये  :  नाम  चाहिएं  |  किलाचंद,
 देवचंद,  भ्रमीचन्द  प्यारेलाल''*

 MR.  SPEAKER:  He  put  a  question
 in  the  middle  and  he  starts  answering  it.
 where  do  I  come  in?  It  is  not  proper.

 श्री  मधु  लिमये:  मैं  तो  नाम  नहीं  देना
 चाहता  था  इसलिए  अपने  से  मैंने  वह  नाम  नहीं
 लिये  थे  ।  बाकी  वह  चार  नाम  तो  आ  गये  हैं
 और  बार-बार  उन्हें  कहने  से  कोई  फायदा  नहीं।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  वह  सदन  को  आ्राध्वासन  देगें  कि  इनकमटेक्स
 ऐक्ट  की  277  धारा  के  तहत  वह  इन  चार

 व्यक्तियों  के  खिलाफ,  मुकदमें  दायर  करने  के
 बारे  में  विचार  करंगे  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त :  भ्रगर  कानून  के  मातहत
 डनके  खिलाफ  कार्यवाही  हो  सकेगी  श्रौर  वह

 माकूल  समभी  जायेगी  तो  जरूर  की  जायगी

 SHRI  5.  R.  DAMANI  :  In  the  Finance
 Bill  a  time  limit  for  completing  assessment
 has  been  fixed  which  is  a  very  welcome
 gesture.  In  cases  responed,  has  any  time-
 limit  been  fixed  for  completion  of  assess-
 ment?  ह  so,  what  are  the  details  ?

 SHRI  K.  C.  PANT:  Normally  a  time-
 limit  is  fixed  for  original  assessment.  It
 used  to  be  four  years  ;  now  it  is  two  years
 after  the  completion  of  the  year.  Iam
 not  very  clear  that  there  is  a  timelinit  in
 responed  cases.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Is  it  a  fact
 that  after  the  introduction  of  the  audit
 type  of  assessment  of  tax,  there  has  been
 concealment  of  real  taxes  paid  by  certain
 industries  ?  Is  it  also  a  fact  that  in  assess.
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 ments  made  by  the  income-tax  offices  io
 West  Bengal  (Calcutta)  and  in  Orissa,  it
 was  found  that  Rs.  30  lakhs  of  tax  had
 been  concealed  by  such  industries  during
 the  last  three  months  ?

 SHRI  K.C.  PANT:  I  am  not  very
 clear  about  the  question.  The  audit  type
 of  assesment  is  related  to  excise  duties,  not
 to  income-tax  at  all.  Therefore,  the  ques-
 tion  does  not  arise.

 ‘Application  of  Gift  Tax  Act  to  Agriculturists

 #1652.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  agricul-
 turists  who  have  not  even  been  income-tax
 assessees  are  not  exempted  from  the  pro-
 visions  of  the  Gift  Tax  Act  while  trans-
 ferring  their  properties  ;

 (b)  whether  it  is  causing  great  hardship
 to  agricultural  ryots  who  for  several  consi-
 derations  have  to  transfer  their  proper-
 ties  to  their  progeny  ;

 (c)  whether  the  desirability  of  making
 a  provision  inthe  Act  exempting  purely
 agricultural  people  from  the  application  of
 the  Act  has  been  examined  ;  and

 (d)  if  so,  with  what  results  ?

 THE  MINISIER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SARI  K.  C.
 PANT):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  Gift  tax  is  leviable  only
 on  gifts  in  excess  of  Rs.  10,000.  Moreover
 no  Gift  Tax  is  payable  on  gifts  upto
 10,009,  to  relatives  dependent  on  the  donor
 if  the  gift  is  on  the  occasion  of  the
 marriage  of  the  dependent.  Reasonable
 amounts  of  gifts  for  the  education  of  the
 donor's  children  are  also  exempt.  A  gift
 to  a  spouse  upto  Rs.  50,000  is  also  exempt
 from  gift-tax.

 (c)  and  (d).  As  Gift  Tax  wis  introduced
 to  check  evidence  of  other  Direct  Taxes
 and  more  particularly  Estate  Duty.  which
 is  also  leviable  on  agricultural  land,  the
 question  of  exempting  agricultura!  prorerty
 from  Gift  Tax  does  not  arise.

 att  बेशीशंकर  शर्मा  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,  वित्त
 मन्‍्त्रीजी  जानते  हैं  कि इतकमटैक्स  ऐक्ट  की  घारा
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 0  और  बैल्थ  टैक्स  ऐक्ट  की  धारा  2  इ  (l)
 भ्रनुसार  कृषि  भूमि  की  श्राये  शौर  उसके  मूल्य
 पर  क़मशः  झामंकर  झौर  वित्त  कर  नहीं  लाता  I

 जहां  तक  बैल्थ  टैक्स,  गिफ्ट  टैक्स  श्रीर  स्टेट

 ड्यूटी  का  सवाल  है  ये  तीनों  कासून  इसकसटैक्स
 ऐक्ट  के  पूरक  के  रूप  में  सन्‌  1957-58  भें  प्रोफेसर
 कैल्डोर  के  सुझाव  पर  लागू  किये  गये  थे।  में

 पूछना  चाहता  हैँ  कि  जिन  किसानों  पर  इनकम-
 टैक्स  नहीं  लगता,  वेल्थ  टैक्स  भी  नहीं  लगता
 उन  पर  यह  गिफ्ट  टैक्स  लगाना  कहां  तक  जायज
 है  ?  क्या  सरकार  इस  बिषय  में  कुछ  सुधार  करने
 के  बारे  में  विचार  कर  रही  है!  क्‍योंकि  श्रॉजकल
 जमीनों  के  दाम  बहुते  बढ़  गये  हैं  शर  2  बीघे
 जमीन  l0,000  से  ज्यादा  की  हो  जाती  है  भ्रतएव
 जब  कोई  किसान  2-3  बीघे  भी  जमीन  का  दान
 करता  है  तो  उसे  बहुत-सी  परेशानियों  का  सामना
 करना  पड़ता  है  ?  क्‍या  वे  कम-से-  कम  छोटे-छोटे
 किसानों  की  कृषि  लायक  जो  भूमि  है  उसको
 गिफ्ट  टैक्स  से  मुक्त  करने  के  लिए  कुछ  प्रयत्न
 करेगें

 श्री  कृष्ण  चन्द  पस्त  :  झगर  ज़मीन  के  दाम
 बढ़  गये  हैं  तो  किसानों  की  दोलत  भी  उसी

 हिसाब  से  बढ़ती  है  और  मैं  समझता  हूँ  जैसा  कि
 मैंने  मल  प्रेदन  के  उत्तर  में  कहा  सरकार  इसको
 जायज  समभती  है  श्रौर  उसको  बदलने  का  उसका
 कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 शनी  वेणशीशंकर  दार्मा  :  अभी  मंत्री  महोदय
 ने  कहा  कि  किसानों  की  श्रवस्था  सुधरी  हुई  है
 इसलिए  गिफ्ट  टैक्स  ऐक्ट  में  कोई  सुधार  की
 कोई  झ्रावश्यकतां  वे  नहीं  समभते  हैं  तू  कि इसकम
 टैक्स,  बैल्य  टैक्स  और  गिफ्ट  टैक्स  एक  हीं
 सिक्‍के  के  कई  पहलू  हैं  में  उनसे  पूछना  चाहता  हूँ
 कि  कया  वे  किसानों  की  तथाकथित  सुधरी  हुईं
 अवस्था  में  श्रोर  किसानों  की  बढ़ी  हुई  झाम  पर
 भी  इनकमटैक्स  लगाने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 ह. ह  कृष्ण  नद  पन्त :.  इनकमटेक्स  का
 सवाल  यहां  पैदा  नहीं  होता  |  चू  कि  वैल्थ  टैक्स

 ह्टेड  ड्यूटी  भौर  गिफट  टैस एक एक  दूसरे  से
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 सम्बन्धित  हैं.  इसलिए  यह  गिफ्  टैक्स  एग्री-
 कलचरम  लैंड  रे  लगाया  जा  रहा  है  ताकि  दूसरे
 टैक्सों  का  हवेजन  न  हो  सके  ।

 Homes  for  Beggars  in  Pilgrimage  Places

 #1653,  SHRI  SAMAR  GUHA  >  Will
 the  Minister  of  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  Tirtha-
 sthans  like  Hardwar,  Lakshman  Jhoola  and
 other  places  all  over  India,  health  of  pil-
 grims  {fs  endangered  by  leprotic  and  other
 beggars  having  infectious  type  of  diseases  ;

 (b)  if  so,  whether  in  co-operation  with
 the  State  Governments,  the  Centre  propose
 to  draw  up  a  scheme  of  homes  for  such
 diseased  beggars  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE
 (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA):  (a)
 It  ie  true  that  a  large  number  of  beggars
 operate  at  the  various  pilgrimage  centres
 and  some  of  them  suffer  from  leprosy  and
 other  infections  diseases.

 (b)  and  (c).  The  Government  of  India
 give  fifty  percent  assistance  in  all  anti
 beggars  Schemes  operated  by  State  Govern-
 ments.  Advice  is  tendered  to  State  Govern-
 ments  from  time  to  time  as  and  when
 asked  for.

 SHRI  SAMAR  GUAA  :
 pilgrimage  are  idered  as  very  sacred
 in  our  country.  These  places  are  institu-
 tions  inseparable  from  our  national  life.
 Every  year  millions  of  our  countrymen
 visit  them.  I  have  personally  gone  to
 Hardwar,  Lakshman  Jhoola  and  other
 places.  It  is  a  pitiable  sight  to  see  the
 old  and  infirm—they  are  not  actual!  beggars
 —in  all  these  placés.  Instead  of  passing
 on  the  responsibility  to  State  Governments
 and  saying  that  50  per  cent  assistance  is
 given  for  any  scheme  undertaken  by  them,
 would  the  Central  Government  initiate  a
 move  to  see  that  the  States  concerned  take
 up  schemes  for  providing  houses,  particu-
 larly  for  the  old  and  infirm  who  have  been
 forced—I  would  not  say  this  is  a  pro-
 fession  for  them—to  beggary  in  these
 places  of  pilgrimage  ?

 Places  of
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 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA:  In
 this  connection,  I  may  mention  that  a
 study  group  was  formed  at  the  end  of  the
 Third  Plan  to  incorporate  certain  schemes
 in  the  Fourth  Plan.  It  was  felt  that  the
 cost  of  running  forty  centres...

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  do  not
 want  about  the  general  schemes  all  over
 country  ;  I  refer  to  pilgrimage  centres  only.

 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA:  I
 am  giving  the  outline  which  covers  those
 places  also,  so  that  the  hon.  Member  may
 be  also  to  understand  the  whole  problem.
 The  cost  was  estimated  to  be  Rs.  22.37
 lakhs.  It  was  sent  to  all  the  State
 Governments  ;  it  was  sent  to  the  U.P.
 Governmeat  also  because  of  the  pilgrimage
 centres  like  Banaras  and  Hardwar.  They
 have  to  give  fifty  per  cent  of  the  scheme.
 Therefore,  though  they  appreciated  the
 scheme,  they  say  that  they  are  not  able
 to  allocate  money.  Since  we  want  them
 to  implement  this  scheme,  we  shall  try  our
 best  to  request  the  State  Governments  to
 include  in  the  scheme  certain  pilgrimage
 centres  and  have  some  sort  of  an  arrange-
 ment.  We  had  already  taken  up  the
 scheme  with  regard  to  Varanasi,  Rishikesh
 and  Hardwar  with  the  U.P.  Government.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  do  not
 want  to  use  the  word  beggar  ;  perforce
 they  have  to  take  to  that  profession.
 Besides  that  problem,  the  other  problem
 is  about  persons  even  sanyasis  who  are
 afflicated  with  leprosy,  T.B.  and  other  types
 of  diseases.  Will  this  Government  send  a
 team  of  medical  men  to  go  to  these  places
 of  pilgrimage  to  devise  some  sort  of  means
 so  as  to  avoid  infection  of  the  pilgrims  by
 these  serious  diseases  ?

 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA  :  It
 is  a  suggestion  for  action  ;  we  shall  take
 it  up  with  the  Health  Ministry.

 SHRIMATI  SUSHILA  ROHATGI  :
 The  more  construction  of  homes  is  not
 sufficient  because  many  of  these  homes  are
 neglected  as  we  find  in  Kanpur.  I  should
 like  to  ask  the  hon.  Minister  (a)  whether
 the  Government  is  preparing  any  report
 the  condition  of  these  homes  in  the
 country  and  (b)  whether  the  Government  is
 prepared  to  lgugch  9  leprosy  eradication
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 year  like  the  malaria  eradication  year  so
 that  the  nation  as  a  whole  can  give  its  co-
 operation  and  public  opinion  may  be
 mobilised  in  that  direction  and  (c)  how
 the  Government  proposes  to  enforce  the
 anti  beggary  Act  in  various  States.

 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA  :  If
 I  understood  it  correctly,  there  are  three
 questions.  One  is  about  abolition  of
 leprosy.  It  should  be  taken  up  with  the
 Health  Ministry.  About  anti-beggary,  I
 have  already  explained  that  the  study  team
 had  already  given  a  report  and  we  have
 sent  it  to  the  State  Governments.  They
 say  that  they  do  not  have  enough  money
 to  implement  it.  About  the  reports  we
 get  reports  on  the  working  of  these  homes;
 I  do  not  have  them  with  me  now  ;  if  the
 hon.  Member  wants  it,  I  shall  make  them
 available.

 SHRIMATI  SUSHILA  ROHATGI:  I
 do  not  want  to  know  about  the  Govern-
 ment’s  appreciation;  I  want  to  know
 whether  it  is  going  to  be  enforced.

 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA!  Ap-
 preciation  ?  It  is  not  clear  to  me.

 श्री  शिवचन्द्र  ा:  मैं  मंत्री  महोदय  से
 जानना  चाहता  हूँ  कि  तीर्थ  स्थानों  के  प्रतिरिक्त
 भी  बैगरी  की  प्रथा  जहां  पर  है  उस  को  बिल्कुल
 बन्द  करने  के  लिये  कया  सरकार  कोई  कानून
 बनाने  जा  रही  है  यदि  बनाने  जा  रही  है  तो
 कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  क्‍यों  नहीं  ?

 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA  :  It
 is  a  suggestion.  We  do  not  contemplate
 legislation.

 sh  प्रेमचन्द  वर्मा  :  भिक्षा  विरोधी  कानून
 लागू  होने  के  बावजूद  भी  आप  किसी  भी  रेलवे
 स्टेशन  पर  चले  जायें,  हर  स्थान  पर  झाप  को
 गाड़ी  खड़ी  होते  ही  दर्जनों  भिखारी  दिखलाई
 पड़ेंगे  जो  विभिन्‍न  बीमारियों  से  पीड़ित  होते
 हैं,  तथा  कुछ  ऐसे  लोग  भी  मिलेंगे  जो  ऐक्च्ु-
 अली  भिखारी  नहीं  हैं  1  इस  में  किसी  स्टेट
 गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  नहीं,  यह  सीधे  सेंट्रल
 ग़वनंमेंट  से  ताल्लुक  रखता  है।  मैं  ज़ानना
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 चाहता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में  झाज  तक  सरकार
 ने  क्या  कारंवाई  की  है  झर  क्‍या  जागें  करने
 वालो  है  ?

 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA:
 The  railway  platforms  come  under  the
 jurisdiction  of  the  Railway  Ministry.  I
 am  sorry  |  cannot  answer  as  to  what  is  in
 their  mind.  But  I  can  take  it  up  with  the
 Railway  Ministry.

 श्री  रामजी  राम  :  क्‍या  मंत्री  महोदय
 बतलायेंगे  कि  बह  ब्राह्मणों  के  जन्मसिद्ध  श्रधि-
 कार  भिक्षा  वृत्ति  पर  पाबन्दी  लगाने  का  विचार
 कर  रहे  हैं  ?

 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA:
 The  question  is  no\  before  us.

 श्री  प०  सा"  बारूपाल  :  मैं  यह  जासना
 चाहता  हूँ  कि  हमारे  देह  में  कितने  सण्डे  मुस्टण्डे
 भिखारी  मुफ्त  में  खाते  हैं,  क्या  उन  की  कोई
 संख्या  सरकार  के  पास  है  मंत्री  महोदय  को
 पता  है  कि  एक  श्राच  व्यक्ति  ही  ऐसें  हैं  जो
 निकम्मे  होते  हुए  भी  झपने  ऊपर  5  रु०  रोजाना
 खर्च  करते  हैं,  लेकिन  जो  इस  तरह  के  भिखारी
 हैं  उन  के  ऊपर  रोजाना  5  करोड़  ९०  खच  हो
 रहे  हैं।  कया  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही
 है  कि  ऐसे  लोगों  को  नहर  खोदने  या  दूसरे
 काम  घन्धे  में  लगाया  जाय  |

 “DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA:
 There  is  no  national  suzvey  to  determine
 the  total  number  of  beggars  in  the  country.

 SHRI  A,  SREEDHARAN  :  Though
 the  places  of  pilgrimage  are  sacred,  the
 fact  remains  that  some  of  them  have  be-
 come  hotbeds  of  an  intriguing  racket  as  the
 one  we  have  in  Rishikesh...In  these  pil--
 grim  centres  beggars,  consumptees  and
 cripples  are  hired  by  anti-social  elements
 and  are  paraded  to  make  money.  This  has
 been  going  on  in  many  pilgrim  centres.  [
 ask  the  Government  whether  they  would
 institute  an  enquiry  into  the  various  mal-
 practicss  that  exist  in  the  pilgrim  centres
 including  the  highing  of  lepers,  congum-
 ptees  and  cripples  to  make  money,
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 DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA:
 T  think  it  is  a  suggestion  ;  we  shall  look
 into  it.

 tt  तुलशीदास  जाधव  :  जो  महारोगी
 होते  हैं  वह  बाहर  न  रहें  बल्कि  घर  में  ही  उन
 का  इन्तजाम  हो  जाय,  इस  के  लिये  क्या  सरकार
 उस  के  घर  वालों  को  कोई  इन्सेंटिव  देने  पर
 विचार  कर  रही  है  ताकि  उस  की  देख  भाल
 भी  हो  जाये  और  दूसरे  लोगों  को  बीमारी  से
 बचने  में  मदद  मिले  ?  क्या  ऐसी  कोई  योजना
 सरकार  की  है  ?  अगर  है  तो  क्‍या  है  ?  दूसरी
 बात  यह  है  कि  लेक्स  के  जो  बच्चे  होते  हैं  कम
 से  कम  उन  को  अलग  रक्खा  जाय  ताकि  उन
 को  बीमारी  न  हो  सके,  ऐसा  कोई  इन्तजाम
 सरकार  ने  किया  है।

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  ASOKA  MEHTA):  It  isa
 very  easy  to  draw  up  schemes.  We  are
 not  short  of  schemes  at  all  but  the  total
 amount  at  our  disposal  for  all  schemes  of
 social  defence  is  Rs.  20  lakhs  a  year.
 Until  we  get  more  resources,  I  do  not
 know  what  I  will  do  with  all  the  schemes.

 लो  'दिवचररत  लाल  :  जो  कोढ़ी  हरिद्वार
 आदि  स्थानों  में  भीख  मांगते  हैं  कया  सरकार  ने
 उन  की  सम्पत्तियों  की  कभी  जांच  की  है  ?  यह
 जो  लोग  भीख  मांगते  हैं  उन  को  जो  यात्री  लोग
 वैसा  बांटते  हैं  उन  पर  भी  इस  बीमारी  का
 असर  पड़ता  है।  क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में
 जांच  कर  के  उन  के  भीख  मांगने  को  बन्द  करेगी
 ताकि  यात्रियों  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा  श्रसर  न
 पड़े  ?

 SHRI  450८4  MEHTA:  There  are
 two  different  responsibilities  ;  one  is  law
 and  order  which  is  with  the  State  Govern-
 ment  ;  the  other  is:  what  do  we  do  with
 these  persons  ?  The  beggars  should  be
 taken  to  beggar  homes  and  rehabilitated.
 We  are  trying  to  run  beggar  homes.  We
 are  most  anxious  to  develop  many  mare
 such  homes,  as  my  colleague  pointed  out.
 We  have  drawn  up  2  plan  for  forty  such
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 beggar  homes  in  the  critical  areas  in  the
 country.  The  point  is  that  with  the  re-
 sousces  at  our  disposal  we  could  net  even
 start  one  home.

 SHRI  D.  C.  SHARMA  :  I  think  it  is
 not  possible  to  eradicate  beggary  ii  any
 country  of  the  world.-  (Interruption).  7
 have  seen  beggars  even  in  the  Soviet  Union.
 I  submit  respectfully  that  it  is  net  possible
 to  cradicate  beggary  from  any  country  of
 the  world.  Since  it  isso,  may  l  ask  the
 hon.  Minister  whether  he  has  thought  of
 imposing  some  kind  of  cess  on  the  inhabi-
 tants  of  India  80  that  more  beggars’  homes
 can  be  established  aad  no  beggar,  whether
 able-bodied  or  diseased,  is  able  to  go  about
 aad  give  a  very  wrong  impression  of  our
 country  ?

 SHRI  ASOKA  MEHTA:  Levying  a
 cess  is  a  privilege  of  my  hon.  cotleague.

 SHRI  HEM  BARUA  Wherever
 there  are  Hindu  temples  there  are  monkeys
 and  wherever  there  are  places  of  pilgrimage
 in  India  there  are  beggars,  and  some  of
 these  beggars  are  diseased  persons  and  they
 produce  children  also.  By  producing
 chitdren,  they  rather  help  the  spread  of  the
 disease.  (Jnterruption).  To  produce  children
 is  a  fundamental  right.  In  this  context,
 tmay  I  know  whether  Shri  Asoka  Mehta
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 (d)  the  loss  suffered  on  account  of  this
 delay  in  terms  of  production  and  the  per-
 sons  responsible  for  it  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  SOCIAL  WELFARE
 (SHRI  RAGHU  RAMAIAH):  (a)  Yes,
 Sir.

 ३७)  No,  Sir.  Whenever  work  had  to
 be  slowed  down  in  one  portion  of  the
 refinery  because  of  delays,  the  personnel,
 inclading  experts  and  jabour,  were  general-
 ly  deployed  on  other  units  in  which  con-
 struction  had  not  been  so_  interrupted.
 Despite  the  delays  there  was,  therefore,  no
 increase  in  the  total  cost  of  the  project.

 (c)  The  delay  in  the  commissioning  of
 various  upits  of  the  refinery  was  due  to
 delays  in  the  receipt  of  detailed  working
 drawings  for  certain  units,  of  equipment
 especially  for  the  Catalytic  Reforming  unit,
 occasional  strikes  by  construction  workers,
 and  delay  in  the  construction  of  the  rail-
 way  siding  due  to  pendency  of  a  writ  ap-
 plication  by  the  landowners.

 (d)  The  iosses  suffered  on  account  of  the
 delay  in  the  commissioning  of  the  Refinery
 taise  considerations  of  a  complex  nature
 including  aspects  such  as  the  nen-utilisa-
 tion  of  indigesous  crude  oil,  the  levels  at
 which  the  refiaery  could  have  operated
 consistently  with  the  d  d  from  time  to fas  ever  discussed  with  Dr.  Chandra

 sekhar  if  these  beggars  who  are  disceased
 persons  and  who  produce  children  can  be
 completely  sterilised  ?

 ‘SHRI  ASOKA  MEHTA  :  it  isa  very
 valuable  suggestion  for  action  and  I  coutd
 pass  it  on  to  the  Health  Minister.

 Gujarat  Refinery

 #1654.  SHRI  PREM  CHAND  VERMA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  was
 delay  in  connmissioniag  of  the  various
 units  of  Gujarat  Refiuery  ranging  from  one
 year  to  one  year  and  four  months  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  large
 extra  expenditure  was  incurred  on  experts
 and  édle  tabour  because  of  this  delay  ;

 {c)  if  30,  the  circumstances  which
 resutted  in  this  long  detay  and  ‘the  less
 suffered  to  extra  expenditure  :  and

 time  and  the  contisuance  of  imports  of
 deficit  products.  These  cannot  be  evaluat-
 ed  properly  in  money  terms.  Further,  io
 the  circumstances  in  which  the  delay  took
 place,  no  individuals  can  be  held  responsi-
 ble  for  the  losses  sustained.

 श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :  मन्त्री  महौदय  ने  जो
 उत्तर  दिया  है  उस  में  उन्होंने  असली  प्रश्न  को

 छोड  दिया  है  1  मैं  जानता  चाहता हूँ  कि  क्‍या
 बह शुर्स्त  नहीं  है  कि  सुजरात  रिफ्राइनरी  का
 शमल  पात्र  स्टेशन  झौर  दूसरे  यूनिट  जो  सन्‌
 ३964  में  बयार  होने  थे  वे  966  में  जा  कर
 तैवार  हुए  ओर  क्या  यह  भो  दुरुस्त  नहीं  है  कि

 इस  काइश  सेब  किवेक्षी  क्शिककों  को  एक
 महीने  से  लेकर  एक  सरल  तक  के  रखना  पड़ा
 लिख  कौ-बजहू  से  उतको  3  लाख  22  हजार
 रुपया  अधिक  देना  पड़ा  ?  इसका  प्रमाण  प्रध्यक्ष
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 महोदय  यह  रिपोर्ट  है।  इन्होंने  यह  कहा  है  कि

 ऐसी  कोई  बात  नहीं  हुई  है।  लेकिन  भ्राडिटर
 जनरल  ने  भपनी  रिपोर्ट  में  यह  कहा  है  कि  3
 लाख  22  हजार  रुपया  इस  मामले  में  अधिक
 दिया  गया  है।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 3  लाख  22  हजार  रुपयों  इस  तरह  से  फालतू
 खर्च  नहीं  करना  पष्ठा  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  सरकार  ने  उन  कारणों  की  जांच  की  है
 जिस  की  वजह  से  प्रार्जक्ट  रिपोर्ट  के  भनुसार  यह
 प्राजैक्ट  तैयार  नहीं  हो  सका  है,  यदि  हां  तो
 उसकी  तफ्सील  क्‍या  है  भौर  यदि  नहीं  तो  क्‍यों

 नहीं  ?

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH  :  I  have
 already  explained  and  I  have  admitted  that
 there  has  been  delay  both  in  regard  to  the
 first  million  unit  and  the  second  million
 unit.  The  reason  was  there  was  a  delay
 in  the  arrival  of  drawings  from  the  Soviet
 Union.  Also,  the  equipment  was  delayed.
 The  project  report  coptemplated  a  certain
 date  ;  these  things  did  not  arrive  by  that
 time  ;  they  came  latter.  Therefore  there
 was  delay.  Now,  the  staff  was  being  uti-
 lised.  Where  there  is  no  work,  then  the
 Staff  is  utilised  for  the  other  portion  where
 there  is  work.  I  have  already  explained
 that.  About  the  other  imponderables,  I
 have  already  mentioned  it  in  item  (d)  of
 the  answer.  Nobody  denies  that  there  has
 been  some  loss,  but  it  is  difficult  to
 evaluate  it  in  its  entirety.

 श्री  प्रम  चन्द  वर्मा:  एक्चुअली  यह
 श्राडिट  रिपोर्ट  में  है  कि  3  लाख  22  हज़ार
 रुपया  अधिक  देना  पड़ता  है  t

 मैं  दूसरा  प्रश्न  करता  हूँ  1  क्या  यह  दुरुस्त
 है  कि  रिफाइनरी  श्लौर  दूसरी  पैट्रो  कैमिकल्ज्ञ
 फम्प्लेक्स  प्राजैक्ट  रिपोर्ट  के  मुताबिक  967
 तक  तैयार  होनी  थी  लेकिन  कोई  भी  समय
 पर  तैयार  नहीं  हो  सकी  ?  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कोई  जांच
 की  है  ?  यदि  की  है  तो  जो  कमियां  पाई  गई

 हैं  और  जो  तजुर्बा  हुआ  है,  उसे  फायदा  उठाने

 के  लिए  सरकार  ने  श्राइ  दा  के  लिए  कोन  सी
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 ऐसी  नीति  निर्धारित  की  है  जिससे  इस  वक्त
 चल  रहे  प्राजंक्टस  और  नए  शुरू  होने  वाले

 प्राजैक्ट्स  प्राजैक्ट  रिपोर्ट  के  मुताबिक  तैयार
 हो  सकें,  उनके  समय  पर  तेयार  होने  की  देश
 को  गारंटी  मिल  सके  ?  यदि  नीति  निर्धारित
 की  है  तो  उसकी  बड़ी-बड़ी  शौर  खास-खास
 कौन-कौन  सी  बातें  हैं  ?  क्‍या  मन्त्री  महोदय  उन
 बातों  पर  प्रकाश  डालेंगे  ?

 THE  MINISTER  OF  -PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  ASOKA  MEHTA):  Very
 often  difficulties  arise  because  of  foreign
 exchange.  One  can  never  be  sure  when
 we  will  get  the  necessary  foreign  exchange.
 Then  also,  very  often  we  have  to  get
 equipment  from  foreign  countries  on  credit
 and  they  may  not  be  able  to  adhere  to  the
 delivery  dates  that  have  been  indicated.
 These  are  not  matters  completely  under  our
 control.  Therefore,  I  have  always  said
 that  it  is  very  difficult  to  give  a  firm  date
 in  advance  ;  we  will  try  to  do  the  best  we
 can.

 SHRI  S.C.  SAMANTA:  The  hon.
 Minister  admitted  that  there  was  a  delay  of
 more  than  one  year  and  four  months.  I
 would  like  to  know  whether  any  foreign
 experts  have  been  involved  in  this  and
 whether  they  would  get  any  extra  foreign
 exchange.

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH:  I  have
 explained  that  the  delay  was  due  to  the
 fact  that  the  drawings  were  not  received
 in  time  from  the  Soviet  Union  and  also
 the  equipment.  That  was  the  cause  for
 the  delay.

 SHRI  S.  C.  SAMANTA  :  I  asked
 about  the  foreign  experts.

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH:  About
 foreign  experts,  whoever  was  there  was
 being  utilised  in  other  sectors.

 SHRI  M.  B.  RANA:  When  the
 Government  is  thinking  of  expanding  this
 Tefinery,  would  there  be  the  same  kind  of
 delay,  or,  are  they  now  getting  the  equip- ment  necessary  for  the  expansion  ?



 494i  Grai  Answers
 SHRI  ASOKA  MEHTA:  As  far  as

 this  expansion  is  concerned,  it  is  under
 way  and  I  do  not  think  there  will  be  any
 particular  delay.

 SHRI  MANUBHAI  PATEL:  As  far
 as  the  delay  in  the  project  so  far  is
 concerned,  it  has  been  dealt  with.  But  re-
 garding  naphtha  cracker,  a  part  of  the
 petrochemical  complex,  is  there  any  delay,
 or  may  I  know  it  will  be  commissioned
 according  to  schedule  2?  Secondly,  due  to
 the  shortage  of  gas  cylinders,  that  pro-
 gramme  has  also  been  delayed,  but  as  an
 alternate  programme,  the  refinery  has  made
 proposal  to  supply  liquid  gas  to  the  nearby
 cities  and  towns  by  pipeline,  for  example,
 to  Baroda.  May  J  know  whether  this  will
 also  be  delayed.  Thirdly,  what  is  the  pro-
 gress  of  the  petrochemical  complex?  Is
 it  going  according  to  schedule  ?

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH  :  The  con-
 tracts  relating  to  the  aromatic  project  and
 other  allied  projects  are  ready  and  would
 be  signed  shortly.

 SHRI  MANUBHAI  PATEL:  Liquid
 gas  to  be  supplied  by  pipeline.

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH  ;  |  have
 to  look  into  it.

 great  के  दिललो  स्थित  कार्यालय  के  झधि-
 कारियों  द्वारा  सोमा  शुल्क  का  अपवंचन

 1657.  श्री  मधु  लिमये  :  क्‍या  वित्त  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  थूनेस्को  के  दिल्ली
 स्थित  कार्यालय  के  कमंचारियों  से  एक  पत्र
 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  इस
 कार्यालय  के  अ्रधिकारी  कार्यालय  के  नाम  में
 अपने  निजी  प्रयोग  के  लिये  वस्तुएं  भायात
 करते  हैं  और  इस  प्रकार  सीमा  शुल्क  का  श्रप-
 बंचन  करते  हैं;

 (@)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  कार्यालय
 में  उप  प्रमुख  अधिकारी  कुमारी  रोश  ने,  जो
 शीघ्र  हौ  विदेश  जा  रही  हैं,  सीमा  शुल्क  दिये
 बिना  झपने  निजी  प्रयोग  के  लिये  कार्यालय  के
 नाम  में  हांगकांग  से  एक  टेप-रिकार्डर  का  आयात
 किया  था  ;
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 (7)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  कार्यालय  के

 भूतपूर्व  मुख्य  अधिकारी  ने,  जो  इस  समय
 मास्को  में  हैं,  सीमा  शुल्क  दिये  बिना  टायर
 आयात  किये  थे  तथा  दो  पोर्टेबल  टाइप-राइटर
 भी  भ्रायात  किये  थे,  जो  वे  अपने  साथ  ले  गये;
 और

 (घ)  यदि  हां,  तो  सीमा  शुल्क  के  इस
 प्रकार  भ्रपवंचन  के  विरूद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है  शौर  यदि  कोई  कायंवाही
 नहीं  की  गई,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  कृष्ण
 चन्द्र  पन्त! :  (क)  संयुक्त  राष्ट्र  शैक्षणिक,
 वेज्ञानिक  तथा  सॉस्क्ृतिक  संगठन  (यूनेस्को)
 दिल्‍ली  कार्यालय  के  एक  भूतपूर्व  कमंचारी  से
 सरकार  को  एक  पत्र  मिला  है  जिसमें  शिकायत
 की  गई  है  कि  उक्त  संगठन  के  कार्यालय  के  कुछ
 अधिकारियों  ने  कुछ  वस्तुओं  का  आयात  यूनेस्को
 मिशन  के  अधिकृत  प्रयोग  के  लिए  किया,  जबकि
 वस्तुएं  उनके  व्यक्तिगत  इस्तेमाल  के  लिये  थीं  ;

 (ख)  यूनेस्को  मिशन  ने  अपने  अ्रधिकृत
 प्रयोग  के  लिए  हांगकाँग  से  एक  टेप-रिकार्डर
 मंगवाया  था  जिसके  सीमा-शुल्क  के  छट-पत्र  पर
 मिशन  की  उप  प्रमुख  अधिकारी  कुमारी  रोडच
 ने,  मिशन  के  प्रमुख  अधिकारी  का  काम  करने
 के  दौरान  हस्ताक्षर  किये  थे  t

 (ग)  यूनेस्को  मिशन  द्वारा  अपने  श्रधिकृत
 प्रयोग  के  लिये  दो  पोटेबल  टाइप  राइटर  आयात
 किये  थे  जिनके  सीमा-शुल्क  छट-पत्र  पर  मिक्नन  के
 भूतपूव  प्रमुख  द्वारा  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  यह
 पता  लगाना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  कि  मिशन
 के  भूतपूर्व  प्रमुख  के  हस्ताक्षर  वाले  सीमा-शुल्क
 छुट-पत्र के श्राधघार  पर  टायरों  का  श्रायात  किया
 गया  था।  यह  कहना  भी  सम्भव  नहीं  है  कि
 क्या  मिशन  का  उक्त  प्रमुख  जो  इस  समय
 मास्को  में  है,  इनमें  से  कोई  वस्तुएं  अपने  साथ
 लेता  गया  है;  श्रौर

 (4)  च्रृकिये  वस्तुएं  मिशन  के  अधिकृत
 प्रयोग  के  लिये  झायात  की  गयी  थीं,  इसलिये
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 उन  वस्तुओ्रों  पर  कोई  सोमा-शुल्क  देने  का  प्रइन
 नहीं  था

 थी  मु  लिभये  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है
 कि  टेप  रिकाडर,  टाइप  राइटर  श्रौर  टायर
 श्रादिजो  सारा  सामान  मंगाया  गया,  बह
 युनेस्को  के  दफ़्तर  के  इस्तेमाल  के  लिए  था।
 क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  की
 कोशिश  की  है  कि  इन  चीजों  के  लिए  जो
 भुगतान,  पेमेंट,  किया  गया,  वह  युनेस्को  के  बैंक
 के  खाते  से  किया  गया  या  जिन  व्यक्तियों  का
 इसमें  उल्लेख  किया  गया  है,  उन  ब्यियों  के
 खाते  से  किया  गया  ia  यदि  उन्होंने  इस  प्रकार
 की  आंच  महीं  की  है,  तो  क्‍या  इस  प्रश्न  की
 सूचना  मिलने  के  बाद  उनका  यह  कत्तव्य  नहीं
 था  कि  वह  यह  जानने  की  कोशिश  करते  कि
 क्या  ये  चीजें  वास्तव  में  युलेस्को  के  इस्तेमाल
 के  लिए  मंगाई  गई,  मा  उन  व्यक्तियों  ने  मुनेस्को
 के  नाम  से  उन  चीजों  को  मंगाबा,  सीभा-शुल्क
 नहीं  दिया,  बाद  में  उनफो  अपने  इस्तेमाल  के
 लिए  कब्जे  में  ल ेलिया  ओर  फिर  बेच  डाला  ?

 न्श्री  कृष्ण  ख  चन्त :  यह  जो  सारा
 सामान  था,  टायर  ट्यूब  के  अलाधा  इसकी  कुल
 कौमत  तीन  हजार  रुपये  थी।  जब  सरकार  को
 यह  सूचना  मिली,  तो  एक्सटर्नल  एफेयर्ज
 मिनिस्ट्री  के  चीफ़  ाक  प्रोटोकोल  ने  युंनेस्को
 सिन  से  बस्तक्षीत  की  ।  ुनेस्को  मिद्दान  के
 खीफ़ने  खत  लिख  है  यह  चीफ़  बह  हैं,  जो  उस
 वक्‍त  नहीं  ये;  जब  कि  यह  करदातें  हुई,--पकि
 ये  चीज़ें  अधिकृत  हस्तेमाल के  लिए  ऋरई  हें,
 आर  इस  में  प्रिवलिजिश  को  सिसमूज  करने  का
 कोई  सबाल  नहीं  है  ।  यह  जानकासी  प्रमप्त  करने
 के जाद  हम  नहीं  समभते  कि  इस  बारे में  डेर
 ज्कोई  स्वयंवर  करने  की  जरूरत  है  ।

 थ्रो  सधु  लिसये  :  अगर  ये  चीजें  युनेस्को  के
 श्रधिकृत  इस्तेमाल  के  लिए  मंगाई  गई,  तो  उन
 का  भुगतान  भी  युनेस्को  के  बेंक  एकाउंट  से

 हीना  चाहिये  'पगर  जह  यह  आन  लेते  कि  इस
 को  भुगतान  किस  के  बैंक  एकाउ ट  से  हुआ,  तो
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 उन  को  सही  स्थिति  का  पता  चल  जाता  A  मंत्री
 महोदय  मेरे  प्रदन॒  का  उत्तर  क्‍यों  नहीं  दे  रहे
 हैं  ?  मेने  यह  पूछा  है  कि  इसका  भुगतान  किस
 के  बैंक  एकाउट  से  हुआ  है  ।

 Oral  Answers

 SHRI  K.C.  PANT:  I  donot  know
 in  which  account  it  was  paid.  I  have  said
 that  it  is  a  small  matter  involving  Rs.  3000
 or  so.  We  have  asked  our  UNESCO  Chief
 whether  any  misuse  was  made.

 श्री  मधु  लिमये  :  उनसे  पूछने  से  क्या  होता
 है  ?  यह  तो  कहेंगे  कि  ये  चीजे  युनेस्को  के
 इस्तेमाल  के  लिए  मंगाई  गई  ।

 SHRI  7.  ८.  PANT:
 is  a  privileged  body.

 stag  लिमये :  क्‍या  प्रिविलिज  का  मह
 मतलब  है  कि  वे  लोग  हमारे  फानूनों  को  तोड़े  ?

 SHRI  K.C.  PANT:  Therefore,  once
 we  have  asked  them  and  they  have  made
 enquiries  and  they  have  said  that  this  was
 not  misused,  I  think  there  the  matter
 should  end.

 ot  wy  लिमये  :  मेरी  दृष्टि  से  यह  मामला
 वहां  खतम  नहीं  होता  है।  किसी  भी  विदेशी
 संस्था  को,  या  विदेशी  को  यह  अधिकार  नहीं
 है  कि  थे  हमारे  कानूनों  का  उल्लंघन  फरें  1  मंत्री
 महोदय  कम  से  कम  इतना  आश्वासन  दें  कि  इस
 सवाल  के  बाद  वह  इस  मामले  की  जांच  करंगे  ।

 The  UNESCO

 MR.  SPEAKER:  Government  is
 satisfied  ;  they  sav  it  is  a  small  amount  and
 ‘we  meod  not  do  anything  further.

 श्री  मधु  लिमये:  यह छोटे  या  बड़े का
 सवाल  नहीं  है।  ऐसे  पचासों  उद्यहरण  दिये
 जा  सकते  हैं  ।

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  MORARSI  DESAI)  :  By  common
 comsemt  and  according  to  ‘international
 agreements,  these  are  inviolable  places  and
 we  cannot  go  and  make  searches  there  unless
 we  have  basic  proof  that  some  offesce



 945  Oral  Answers

 under  the  Indian  Penal  Code  has  been
 committed,  which  requires  to  be  enquired
 into.

 ot  we  लिखये  :  मैं  बाद  में  चेक  का  नम्बर
 दे  दूगा।

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Whatever
 it  may  be,  I  cannot  go  and  enquire.  It
 would  not  be  right  according  to  inter-
 national  practices.  Therefore,  Government
 is  not  going  to  make  any  further  enquiry
 than  what  has  been  done.  They  have  said
 that  this  has  not  been  sold  here  and  this
 has  been  used  for  official  purpose.  Beyond
 that,  one  cannot  go  and  make  any  enquiry.

 श्री  सध्‌  लिसये  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  मुझे  इस
 पर  घोर  श्रापत्ति  है।  मैंने  कहा  है  कि  इसका
 भुगतान  व्यक्तिगत  खाते  से  हुआ  है  भौर  मैं  इसका
 सुबूत्त देने  के लिए  तैयार  हूं  ;  श्रगर  युनेस्को  का
 अ्रधिकारी  गलत  बयानी  करता  है,  तो  मैं  श्रपने
 कथन  की  पुष्टि  में  सुबुत  देने  के  लिये  तैयार  हूँ!
 तब  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  जांच  करेंगे  ?

 श्री  मोरारजो  देसाई:  अगर  माननीय
 सदस्य  सुबूत  दे  दें,  तो  हम  सोचेंगे  ।  सुबृत  तो
 दिया  नहीं,  ऐसे  ही  बातें  किया  करते  हैं।

 श्री  मु  लिगये :  मंत्री  महोदय  मुझे  क्‍यों
 डांट  रहे  हैं?  सुबूत  इकट्ठा  करना  उनका  काम
 है।  मंत्री  महोदय  का  कस्टम्स  विभाग  क्‍या
 करता  है?  मंत्री  महोदय  की  यह  आदत

 बहुत  खराब  है।  जांच  उनको  करनी  चाहिए  ।
 कस्टमस्स  विभाग  मैं  नहीं  चला  रहा  हूँ,  लेकिन
 फिर  भी  मैं  सुबूत  देने  के  लिए  तैयार  हूँ

 अ्रष्यक्ष  महोदय  ,  मैं  इस  में  दिलचस्पी  क्‍यों
 ले  रहा  हूं,  मैं  इसका  कारण  बताता  हैँ।  ये  लोग

 युनेस्को  के  नाम  पर  सामान  मंगाते  हैं।  चार  साल
 से  यह  मामला  चल  रहा  है।  उस  में  एक  भार-
 तीय  भ्रदिकारी  है,  जिसका  नाम  में  बाद  में  दे

 दुगा।  उसके  जरिये  चार  साल  से  मह  काम
 चल  रहा  है।  ये  व्यक्ति  युनेस्को  के  नाम  से
 सामान  मंगाते  हैं  मोर  बाद  में  मुनाफ़ा  कमा  कर

 ड्सको  इस  देश  में  बेचते  हैं।  उस  रुफये  को  थे
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 बचत  के  तोर  पर  बैक  में  जमा  करते  हैं  |  जब  वे
 विदेशों  में  जाते  हैं,  तो  श्राफिशल  एक्सचेंज  रेट
 से,  सरकारी  दरसे,  इस  कसे  को  बदल  कर
 यहां  से  चिदेशी  मुद्रा  ले  जाते  हैं  ।  इस
 तरह  की  कायंवाहियों  से  विदेशी  मुद्रा  का
 सीकेज  हो  रहा  है,  वर्मा  मुझे  क्या  जरूरत-
 है  कि  मैं  इनमें  दिलचस्पी  बू  ?  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूँ  कि  किस  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कानून
 में  यह  लिखा  हुआ  है  कि  विदेशियों  को  इस  तरह
 से  हमारे  देश  के  कानूनों  के  उल्लंघन  का  ग्रधिकार
 है  ?  वे  पुराने  साम्राज्यवाद  शौर  कालोनिय-
 लिज्म  के  दिन  चले  गये,  फिर  भी  इस  तरह  के
 उल्लंषन  उनके  द्वारा  किये  जाते  थे  ny  क्‍या  मंत्री
 महोदय  इस  मामले  के  इस  पहलू  की  जांच
 करेंगे  ?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  have
 said  that  if  the  hon.  member  gives  evi-
 dence,  we  will  certainly  go  into  it.  But
 the  fact  is  clear  from  what  he  says  that
 be  has  not  given  any  evidence.  Let  him
 give  the  evidence  and  we  will  enquire  into
 it.

 श्री  मघ  लिमये :  प्रइन  क्‍या  है  ?  झाप
 प्रदन को पढ़ें को  पढ़े  ।  इसमें  एविडेंस  देने  की  बात
 नहीं  है।  इसमें  सरकार  द्वारा  जांच  करगे  की  बात
 है  ।  लेकिन  यह  अपने  काम  को  पूरा  नहीं  करते
 हैं और  हम  पर  ही  चढ़  बैठते  हैं  ।

 श्री  शिव  नारायरा  :  क्‍या  यह  कमजोर
 हैं?"

 श्री  ह  लिसये  :  हम  उनका  मसुकाबला
 करने  के  लिए  बिल्कुल  मजबूत  हैं।

 शी  सनुमाई  पटेल  :  गर्मी  खाने  से  मुका-
 बला  नहीं  होता  है

 SHRI  NATH  PAI:  I  agree  that  the
 amount  involved  is  perhaps  insignificant  ;
 considering  the  colossal  amounts  of  tax
 evasion,  this  is  a  drop  in  the  bucket.  I  agree
 also  that  we  have  to  take  into  considera-
 tion  the  standing  of  the  UNESCO  and  the
 special  privileges  which  are  extended  to
 it  throughout  the  world.  But  the  issue  is
 slightly  different.  Though  the  amount
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 may  be  small,  the  principle  involved  is
 very  important  and  big.  It  is  in  that
 context  that  the  minister  should  satisfy  us
 that  the  privileges  which  are  extended  for
 bona  fide  official  use  of  UNESCO  are  not
 misused  even  on  a  minor  scale  by  anybody.
 The  minister  has  thrown  the  gauntlet.
 We  are  also  as  keen  as  he  is  to
 maintain  the  best  relations  with  the
 UN  and_  organisations’  like  UNESCO.
 We  do  not  believe  in  some  sensational
 thing  ;  we  have  documents  showing  the
 number  of  the  cheque  with  us  by  which
 the  amount  was  paid.  If  we  show  that
 will  he  enquire  whether  an  official  who
 recently  left  this  country  did  not  dispose
 of  property  which  was  prima  facie  bought
 for  the  use  of  UNESCO  and  whether
 the  money  was  shown  as_  personal
 saving  ?  Let  us  not  blame  one  another.
 It  is  not  only  he  who  is  concerned  about
 the  status  of  UNESCO.  We  are  also
 concerned  about  it,  but  we  want  it  to  be
 ensured  that  nobody  defies  the  law.

 SHRI  MORARII  DESAI:  All  of  us
 are  interested  in  seeing  that  laws  are  not
 defied.  On  that  score,  there  is  no  differ-
 ence  of  opinion.  In  this  matter,  the
 complaint  was  made  by  a  person  whose
 contract  has  been  ended  by  the  UNESCO
 office  here,  because  his  work  was  not
 found  “satisfactory.  It  is  that  man  who
 has  given  this  information.  If  it  is  shown
 that  the  things  bought  in  the  name  of
 UNESCO  for  their  official  use  have  been
 sold  here,  we  will  certainly  take  action,
 because  it  isa  breach  of  the  privileges.
 But  there  is  nothing  to  show  that.  On
 the  contrary,  after  the  enquiries  which  the
 Government  could  make  and  did  make,
 Government  is  satisfied  that  they  have  not
 been  sold  here.  How  can  one  take  action
 in  that  case  ?

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE:  In  view
 of  what  the  minister  has  said  just  now
 he  gave  the  impression  to  the  House  a
 little  earlier  that  he  believed  the  statement
 of  the  head  of  the  UNESCO,  and  in  view
 of  the  desirability  of  maintaining  friendly
 contacts,  he  did  not  think  it  necessary  to
 proceed  any  further  in  the  matter—that
 is  why  I  want  to  know,  in  view  of  the
 specified  allegation  having  come  from  a
 specific  body  of  the  men  who  served  under
 the  UNESCO  and  in  yiew  of  their  being
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 apparently  in  possession  of  facts  on  the
 basis  of  which  investigations  ought.to  have
 been  made  by  the  Government,  why  is  it
 that  Government  comes  forward  and  says
 that  it  trusted  the  word  of  the  UNESCO
 Head  and  did  not,  in  view  of  the  specific
 complaint,  make  those  investigations  which
 it  was  its  duty  to  do  ?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  May  I
 request  the  hon.  member  to  consider  that
 there  is  no  body  of  men  who  have  made
 the  complaint?  It  is  a  body  of  one  man
 only  and  that  one  man  isa  disgruntled
 person.  It  isa  question  of  word  against
 word.  If  I  have  to  believe  the  word  of
 one  between  the  two,  I  would  rather
 believe  the  word  of  the  UNESCO  head
 than  that  of  a  disgruntled  man.

 at  मधु  लिसये:  डिसग्रन्टल्ड  का  क्‍या
 मतलब  है  ?  फैक्ट्स  सत्य  हैं  या  नहीं--श्राप
 इस  चीज  को  देखिये  ' डिसपग्रन्टल्ड  हैं  या  खुश
 हैं  -  श्राप  इस  तरह  का  लांछन  लगा  रहे  हैं,
 इसका  क्‍या  मतलब  है  ?

 MR.  SPEAKER  :
 is  over.

 The  Question  Hour

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 माक्षोक  (पाइराइट)  तथा  रसायन  विकास
 निगम  का  सुख्यालय

 +
 S.N.Q.  3l.  श्रों  शिवपूजम  शास्त्री  :

 भी  गुणानन्द  ठाकुर  :
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  माक्षीक  (पाइराइट)  तथा
 रसायन  विकास  निगम  के  मुक्यालय  को  देहरी-
 झान-सोन  शाहाबाद  बिहार  से  दिल्ली  ले  जाने
 का  प्रस्ताव  है;

 (ख)  क्‍या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि
 मुख्यालय  ऐसे  स्थान  पर  रखा  जायें  जो  इसका
 कार्यक्षेत्र  हो  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  मुख्यालय  को  श्रन्य
 स्थान  पर  ले  जाने  के  क्या  कारण  है  भौर  क्या
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 उस  स्थान  के  लोगों  तथा  बिहार  सरकार  ने  इस
 प्रस्ताव  का  विरोध  किया  है;  शौर

 (च)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  SOCIAL  WELFARE
 (SHRI  RAGHU  RAMAIAH):  (a)  Yes,
 Sir.  The  proposal  under  consideration  is
 to  shift  the  Headquarters  of  the  company
 to  a  more  central  place  than  Dehri-on-Sone,
 namely,  Delhi  or  Faridabad,  in  view  of
 the  impending  expansion  of  the  Corpora-
 tion’s  activities.

 (b)  When  a  company’s  activities  spread
 over  more  than  one  area,  as  in  the  case  of

 P.  C.  0.  C.  after  the  contemplated  expan-
 sion,  the  location  of  its  headquarters  is
 decided  op  such  considerations  as  efficient

 g  and  con  6  jn  matters  of
 supervision  and  liaison.

 (०)  and  (0).  Government  have  decided
 to  expand  the  activities  of  the  P.C.D.C.  to
 the  recently  discovered  pyrite  area  outside
 Bihar  and  also  entrust  to  it  the  exploitation
 of  a  new  mineral,  rock  phosphate.  These
 new  and  expanded  activities  have  made  it
 necessary  for  the  company’s  management
 to  think  of  a  more  central  place  for  its
 headquarters.  No  final  decision  has,
 however,  been  taken.  The  objections
 received  from  the  Government  of  Bihar

 _and  the  residents  of  the  area  will  be  given
 due  consideration  before  finally  deciding
 the  question.

 sit  शिव  पूजन  शास्त्री  :  क्‍या  यह्‌  सच  है
 कि  चु  कि  वहां  के  अ्धिकारियों  ने  उन  के  वहां  रहने
 पर  विरोध  किया  था,  उनके  बहां  रहने  से  अ्धि-
 कारियों  को  श्रमुविधा  होती  है,  इसलिये  उनको
 बहां  से  हटाया  जा  रहा  है  ?

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH :  Certainly
 not.  I  have  already  explained  in  the  answer
 that  due  to  expanded  activities  it  was  done.
 Previously  this  Corporation  was  only
 concerned  with  mining  and  exploration  of
 pyrites  in  Amjore  and  sulphuric  acid,
 plant  at  Sundri,  both,  in  Bihar.  Now
 there  is  rock  phosphate  available  in
 Rajasthan  and  U.  P.  That  is  also  entrusted
 to  this  in  addition  to  pyrites  in
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 Rajasthan.  Therefore,  this  has  been  done
 because  of  the  expanded  activities  and  not
 because  of  any  government  officer's
 convenience.

 भी  शिव  पूजन  शास्त्री  :  क्‍या  स्थानीय
 लोगों  ने  इस  पर  फिर  विचार  करने  के  लिये
 आपके  पास  दरख्वास्त  दी  है  ?

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH  :  There
 is  a  representation  from  the  Government
 of  Bihar  and  we  are  examining  it.

 श्री  गुणानग्द  ठाकुर  :  क्या  बिहार  सरकार
 ने  अफसरों  की  जो  राय  ली  है,  उसमें  उसका
 विरोध  किया  गया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  बिहार
 सरकार  ने  स्थानीय  जनता  और  उसके  इलाके
 की  समस्याओं  को  देखते  हुए  केन्द्र  सरकार  से
 सिफारिश  की  है  कि  उतको  वहीं  रहने  दिया
 जाय  |

 SHRI  RAGHU  RAMAIAH  :  We  have
 received  a  representation  from  the  Govern-
 ment  of  Bihar  opposing  this  move  and  we
 are  examining  the  matter.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Black-Listing  Code

 #1647.  SHRI  S.  M.  BANERJEE  :
 Will  the  Minister  of  WORKS  HOUSING
 AND  SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  strictly  adhere
 to  the  guidelines  as  recorded  in  the  proce-
 dure  of  black-listing  code  laid  on  the  Table
 on  the  27th  July,  ‘1967  ;

 (b)  whether  the  procedure  of  black-
 listing  code  provides  for  continuance  of
 firms  on  black-list  even  after  their  acquittal
 from  the  High  Court  of  all  the  offences
 with  which  they  were  charged  although
 the  lower  court  had  convicted  them  and
 as  a  result  of  which  they  were  black-listed;
 and

 (c)  whether  an  appeal  of  a  State
 Government  pending  in  the  Supreme  Court
 debars  Government  from  withdrawing  the
 blacklisting  of  a  firm  when  after  the  judg-
 ment  of  the  High  Court,  their  conviction  is
 pet  aside?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  (SHRI  JAGAMATH
 RAO)’:  (a)  ¥e®  Sit.

 (b)  A  blacklisting  order  coiififilies  to
 remain  in  force  until  it  is  actually  revoked
 If  a  firm’  is  dcquittéd  honowably  by  a  Court
 of  the  offences  for  which  the  blacklisting
 orders  were  passed  against  that  firm,  it  is
 permissible  under  the  code  fo  consider  the’
 revocation  of  the  blacklisting  orders  in
 that  case.

 (c)  No,  Sir.

 False  Reimbursement  Charges  in  Madras

 *t649.  SHRI  BABURAO  ए्विपास,
 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  We  pleagdd  to  stafe

 (a)  the  Patties  of  détfors,  chemists  aba
 Government  employees  in  Madras  State  who
 were  searched  or  arrested  on  alleged  charges
 of  cheating  the  Central  Government  by
 claiming  false  medical  reimbursements  and
 the  action  takén  against  théa;

 (6)  whethér  the  amount  of  such  fraud-
 ulént  medical  reimburstrhénts  excdedéd  Rs.
 3  crores  in  two  year’  ih  Madras  State  atone;

 (c)  the  names  of  I2  top  officers  in  the
 Central  Government  who  were  involved  io
 thése  fravdutent  transactfons  206  the  steps
 taken  agaiast  them;  and

 (da)  the  sféfs  which  are  Bting  taken  to
 unearth  this  racket  in  other  States,  State-
 wise?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)  to
 (d).  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha.[Praced  in  Library  See  No.  LT-
 4183/68].

 Foda  Supplied  in  Hospitals  in  West  Bengal

 °t65..  SHRI  RABI  RAY:  Will  the
 Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLANNING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  a  news-item  appearing
 in  the  Hindustan  Standard  of  the  3090
 April,  1968,  that  the  staidard  and  quality  of
 food  supplied  to  the  patients  in  the  Goygrn:
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 ment  Hospitals’
 much  deteriorated;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  by  Government  to

 remedy  the  situation?

 in  West  Bengal  have

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY)  :  (a)  to  (c).
 Government’s  attention  has  been  drawn  to
 the  news-item.  Diet  is  being  supplied  in
 the  Government  Hospitals  according  to  the
 sanctioned  scale.  Of  late  some  hospitals
 have  experienced  difficulty  in  the  matter
 owing  to  the  rise  in  prices,  and  the  ques-
 tion  of  enhancing  the  diet  rate  is  under
 corisideration.

 Catering  contract  for  Curzon  Road  UNCTAD
 Staff  hostel,  New  Delhi

 Hs,  SHRI  GEORGE  FERNA-
 NDES:  Will  the  Minister  of  WORKS,
 HOUSING  AND  SUPPLY  be  pteased  to
 State  :

 (a)  the  names  of  the  contractors  who
 received  the  contract  for  catering  at  the
 Curzon  Road  U.N.C.T.A.D.  ©  staff
 hostel  with  terms  and  conditions  of  fhe
 contract  ;

 (b)  whether  any  tenders  were  invited  be-
 fore  allotting  the  centract;

 (e)  the  total  amouat  paid  aad/or  due
 to  the  contractor;  and

 (d)  the  tariff  which  the  contractor  tad
 for  the  various  meals,  snacks  and  otltér
 services?

 THE  MINISTER  OF  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  (SHRI  JAGANATH
 RAO)  :  (8)  The  Catering  contract  was  awar
 ded  to  M/s.  Volga  Caterers,  New  Delhi.
 The  main  terms  of  the  Catering  contract
 were  that  he  will  supply  bed-tea,  breakfast,
 Provide  room  services,  bed  linen,  blankets,
 soap,  towels  étc.  ahd  heatéfs  in  the  Dining hall  and  toungés.

 It  was  also  the  cdidition  of  the
 contract  that  while  he  will  be  charged
 Tent  for  the  geysers  and  pantry  tablés,  he
 will  be  provided  rent-free  the  dining  hall
 and  accésséfy  accommodation  but  will  pay for  électiicity  ad  water.

 (b)  Yea
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 (c)  For  the  cateting  contract  fitem  (a)
 above]  and  other  services  provided  in  the
 contract,  the  caterer  was  to  be  paid  at  the
 rate  of  Rs.  6.95  for  a.single-person  and
 Rs.  33.50  far  two  persons  per  day.

 The  accounts  are  being  settled.
 (d)  For  the  various  meals,  other  than

 bed  tea  and  breakfast,  the  tariff  was  as
 below:

 (i)  Lunch  Rs.  4£.00
 (ii)  Afternoon  tea  Rs.  2.50

 (iii)  Dinner  Rs.  2.50

 *#Petro-Chemical  Complex,  Bombay

 91656  SHRI  R.  S.  VIPYARTHI:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 7६9)  whether  -it  is  a  fact  -that  the
 Bombay  petro-chemical  somplex.vqhich  was
 to  start  in  ‘1966,  is  still  not  complete,  re-
 sulting  in  huge  import  of  several  items;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  complete  it
 aad  tbe.year  by  whioh  .it  .wopld  go  into
 full  production?

 ‘THE  -MINSSTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS.AND.SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  ASHOKA  MEHTA)  :  (a)  The
 main  plants  of  «the  four  -petro-chemical
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 NISIBR  QF  PETROLBUM
 AND  CHEMICALS  AND  _  SOCIAL
 WELFARE  (SHRI  ASOKA  -MBHTA)  :  (a)
 Fhe  production  of  crude.oil  in  the  public
 and  priyate  sectors  during  967  was  2.78
 and  2.88  million  tonnes  respectively.  The
 total  consumption  of-crude  oil-during  9267
 was  4.65  million  tonnes

 (b)  The  oilfields  discovered  and  not
 yet  under  commercial  exploitation  are
 being  developed  as  quickly  .as  possibje  to
 produce  more  crude  oil  and  new  areas  are
 being  explored  to  find  additional  .sources
 of  oji.

 (c)  No  forecast  on  this  point  is  practi-
 cable,  having  regard  to  the  nature  of-oil
 exploration.

 Credit  from  abroad-for  buying  ships

 *I659.  SHRI  SITARAM  KESRI:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 fa)  whether  ,  Government  ,  have  ,entered
 into  negotiations  with  West  Germany  and

 and
 (b)  if.so,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  -PRIME  -MINISTER
 AND  MINISFER  07  FINANCE  (SHRI
 MORARJI:  DESAI)  :  (a)  and  (b).  Explora-
 tory  talks  have  been  held  with  these

 Projects  comprising  the  Bombay  petro
 chemical  complexes  have  all  been  co-
 mmissioned.  ‘It  is  anticipated  that  these
 will-be.  reaching  full.psoductien  by.  the  end
 of  the  year  obviating  the  need  for  imports
 to  an  equal  extent.

 (b)  Does  not,  arige.

 Productien.and  comaumption  of,qil

 *t658.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 will  the  Minister  of  PERROLEUM:&
 .CHEMICALS  be  pleased  to,  state  :

 (a)  the  present  production  of  oil  in  the
 -country-in  the  public  and  private  sectors
 separately  and  the  total  consumption.  at

 Present;
 (b)  the  steps  being  taken  by  Goverment

 to  gmake  india  selésofficient  in  oil  predu
 ction;  and

 (०)  when  India  is  likely
 self-sufficient  in  this  regard?

 .to_become

 Governn  but  no  details  haye  been
 settled  so  far.

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  उद्योग

 1660.  श्यो  क०  सि०  मसघुकर  :  क्‍या
 वेडरोशियम: घर शौर  एस्थन  मंत्री  यह  ताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पेट्रोलियम  शौर  .स्सायन  उद्योग  में
 भारत  का  वर्मा,  पाकिस्तान,  श्री  लंका,  ब्रिटेन
 तथा  फ्रांस  के  बीच  ,क्या  स्थान  है  ;

 (स्तर)  क्या  देश.  में  तेल.  की  खोज  के  सम्बन्ध
 में  रूसी  विशेषज्ञों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  की
 क्रियान्विति  में  सरकार  को  कुछ  कठिनाइयां  हो

 ब्होनब्टी हैं  ;  शर

 वग)  यदि  नहीं,  तो  पेट्रोलियम  उद्योम-  में
 सरकारी-  फूश्ी  का  विनियोजन  न  बढ़ानेःके  क्‍या
 कारण  हैं  ?
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 पेट्रोलियम  झौर  रसायन  तथा  समाज
 कल्यार  मंत्री  (भी  झझोक  मेहता)  :  (क)  जहां
 तक  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  वर्शित
 पांचों  देशों  से  भारत  का  स्थान  सर्वोपरि  है  1
 रसायन  उद्योगों  में  तथा  परिष्कृत्त  पेट्रोलियम
 पदार्थों  के  उत्पादन  में  और  उनकी  खपत  में
 भारत  का  ब्रिटेन  एंव  फ्रांस  के  बाद  स्थान  है।

 (ख)  जी  नहीं

 (ग)  सरकार  तेल  ध्रौर  प्राकृतिक  गेस

 भ्रायोग  के  तेल  की  खोज  धौर  उत्पादन  कार्य  के

 लिए  भ्रपेक्षित  धनराशि  की  व्यवस्ता  कर  रहो  है
 और  सरकारी  क्षेत्रीय  शोधन  एंव  विक्रय  कार्य
 कलापों  के  विस्तार  के  लिए  झ्रावश्यक  निवेशों
 की  भी  व्यवस्था  कर  रही  है

 Oil  and  Natural  Gas  Commission
 >

 *1661.  SHRI  KAMESHWAR  SINGH  :
 SHRI  A.  SREEDHARAN  :

 will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  the
 Western  region  of  the  Oil  and  Natural  Gas
 Commission,  flame-proof  equipment  and
 electricity  lines  are  not  used;

 (b)  if  so,  whether  any  accident  has
 taken  place  there  in  recent  months;

 (c)  if  so,  the  compensation  paid  to  the
 sufferers  :  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  ASOKA  MEHTA)  :  (a)
 and  (b).  Flame  proof  electric  motors  are
 not  used,  but  this  has  not  resulted  in  any
 accident.

 (c)  and  (d).  Do  not  arise.

 समाज  कल्याण  विभाग  के  भ्रधोन  श्ोश्योगिक
 उपक्रम

 #1662.  भी  मोलहू  प्रसाद  :  क्या  समाज
 कल्यारए  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उनके  मंत्रालय  के  नियन्त्रणाधीन  चलने
 बले  भ्रौद्योगिक  उपक्रमों  के  राज्यवार  नाम  क्‍या
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 हैं  भौर  प्रत्येक  उपक्रम  में  कितनी  पूजी  लगी  हुई
 है;

 (ख)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  श्रवधि  में
 प्रत्येक  राज्य  में  कौन-कौन  से  श्रौद्योगिक  उपक्रम
 स्थापित  करने  का  विचार  है  और  प्रत्येक  उपक्रम
 का  अनुमानतः  कितना  पू  जीगत  परिव्यय  होगा  ;

 (ग)  क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश
 में  कोई  श्रौद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  का  है
 ताकि  इस  राज्य  में  बेरोजगारी  को  दूर  किया  जा
 सके  और  उत्तर  प्रदेश  की  पिछड़ी  श्रथंव्वयस्था
 को  अन्य  राज्यों  की  भ्रथंव्यवस्था  के  बराबर
 लाया  जा  सके  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  इसके  बारे  में  ब्यौरा
 कया  है?

 समाज  कल्यार  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री
 (डा०  श्रीमती  फूलरेशु  गृह):  (क)  समाज
 कल्याण  विभाग  के  नियन्त्रण  में  कोई  श्रौद्योगिक
 उपक्रम  नहीं  है

 (a)  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  का  संविन्यास
 श्रभी  होना  है।

 (ग)  श्रौर  (घ).  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का
 हरिजन  और  समाज  कल्याण  विभाग  पांच
 श्रौद्योगिक  संपदाएं  स्थापित  कर  रहा  है  ;  वदायू'
 बलिया,  गाजीपुर,  गोंडा,  और  रायबरेली  में  एक-
 एक  ।  इन  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  का  काय  हरिजनों
 को  उनकी  श्राथिक  दक्षाओरों  में  सुधार  के  विशेष
 श्रवसर  प्रदान  करना  है

 सौड़ा  ऐश  को  निर्माण  लागत

 *1663.  श्री  महाराज  सिह  मारतो:  क्‍या
 पेट्रोलियम  झौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  में  बने
 सौडा  ऐक्  की  निर्माण  लागत  विश्व  में  सबसे
 झषिक  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  की
 तुलना  में  उस  सोडा  ऐश  की  लागत  भी  कम  है
 जो  भारत  से  नमक  का  श्रायात  करके  जापान
 द्वारा  बनाया  जाता  है  ;  श्रौर
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 (7)  यदि  हां,  तो  भारत  में  बने  सोडा  ऐश
 की  लागत  इतनी  अधिक  होने  के  क्‍या  कारण  हैं
 श्रौर  इसकी  निर्माण  लागत  तथा  विक्रय  मूल्य  कम
 करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कायंवाही  कर  रही
 है?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज
 कल्यारण  मंत्रो  (श्री  झदोक  मेहता)  :  (क)  और
 (ख).  सोडा  ऐश  की  दूसरे  देक्षों  में  उत्पादन
 लागत  तुरंत  उपलब्ध  नहीं  है  ।  ज्ञापान  की  उत्पा-
 दन  लागत  की  विश्वसनीय  सूचना  के  अभाव  में
 अपनी  उत्पादन  लागत  से  उसकी  तुलना  करना
 संभव  नहीं  है।  फिर  भी  साधारण  तौर  पर  यह
 कहा  जा  सकता  है  कि  सोडा  ऐक  की  उत्पादन
 लागत  भारत  में,  और  दूसरे  महत्वपूर्ण  उत्पादन-
 शौल  देशों  से  अधिक  है

 (ग)  भारत  में  भ्रधिक  लागत  होने  के  मुख्य
 कारण  हैं:--  कारखानों  का  छोटा  आकार,  कच्चे
 माल,  संयन्त्र  श्रौर  मशोनरी  तथा  विद्युत  शक्ति
 की  अधिक  लागत  अश्रादि  ।

 उत्पादन  लागत  को  कम  करने  के  जो  उपाय
 विचाराधीन  हैं  उनमें  से  कुछ  हैं  :  वततमान  कार-
 खानों  का  आर्थिक  आकार  तक  विस्तार  करना
 तथा  मोडीफाइड  सोलवे  प्रक्रिया  नामक  झाघु
 निकतम  प्रक्रिया  का  अपनाना  |

 समाज  से  सामाजिक  बुराइयों  को  दूर  करने  के
 लिए  सामाजिक  संगठनों  का  सहयोग

 *1664.  शनी  झो०  प्र०  त्यागो  :  क्या  समाज
 कल्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  समाज से  ज्ञातिपाति,
 प्रान्तीयता  शौर  अस्पृश्यता  जैसी  सामाजिक
 बुराइयों  को  दूर  करने  लिए  श्रायं  समाज  और
 ऐसे  झन्य  सामाजिक  संगठनों  का,  जो  लगभग
 पिछले  i00  वर्षों  से  इन  बुराहथों  को  दूर  करने
 में  संग्लन  है,  सहयोग  मांगा  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
 झौर

 (ग)  उनकी  सेवाश्रों  का  किस  प्रकार  सर्वो-
 त्तम  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ?
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 समाज  कल्यारा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (डा०  श्रोमतो  फूलरेण  गुह) :  (क)  से
 (गं).  संरकार  की  नीति  रही  है  कि  धर्म
 निरपेक्ष  स्वैच्छिक  संस्थाओं  के  सामजिक
 कॉय  को  बढ़ावा  दे  |  समाज  सुधार  कार्य  की

 इच्छुक  घर्म  निरपेक्ष  और  भी  गर-राजनीतिक
 संस्थाओं  के  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  सरकार,
 विभागोय  बजट  की  सीमाओं  के  भीतर,  विचार
 करने  को  तत्पर  होगी  ।

 भारत  सहायता  साथंसंघ  को  बैठक

 *1665.  श्री  हुकम  खन्द  कछवाय  :  क्‍या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  से  कहा
 गया  है  कि  वह  अपने  परिवार  नियोजन  तथा
 कृषि  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  प्रस्तुत  करे
 ताकि  मई,  968  के  दूसरे  पखवाड़  में  होने  बाली
 भारत  सहायता  साथंसंघ  की  बैठक  में  उस  पर
 विचार  किया  जा  सके;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  उस  ब्यौरे  को  प्रस्तुत
 करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (भो
 सोरारजोी  बेसाई) :  (क)  और  (ख).  भारत
 की  श्राथिक  सहायता  सम्बन्धी  प्रावव्यकता  पर
 विचार  करते  समय  भारत  सहायता  संघ  भारतीय
 आशिक  स्थिति  के  विभिन्‍न  पहलुझों  की  समीक्षा
 करता  है  और  श्राथिक  विकास  के  विभिनन  क्षेत्रों
 जैसे  कृृषि-उत्पादन,  श्रौद्योगिक  उत्पादन,  निर्यात,
 परिवार-नियोजन  प्रादि के  क्षेत्रों  में  हुए  विकास
 को  ध्यान  में  रखता  है।  इस  प्रयोजन  के  लिए
 भारत  सहायता  संघ  को  उपयुक्त  सूचना  दी
 जाती  है  ny

 Gold  Reserve  System

 *I666  SHRI  SHIVA  CHANDRA
 JHA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India
 plan  to  go  off  the  gold  reserve  system;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  ahd
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 (९)  sif  not,  how  -far  -it-has  -helped  in
 maintaining  monetary  stability  in  the
 country  since  the  First  Plan  period?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  The  sReserve
 Bank  of  India  Act  requires  that  a  certain
 minimum  amount  of  gold  be  héld  as
 asset  of  ithe  Issue:Departmrent.  There  is
 no_proposal  at  present  to  make  a  change
 in  this  system.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  Monetary  stability  does  not  depend

 on  the  composition  and  size  of  the  legal
 reserves,  but  on  the  overall  balance
 between  -supply  and  demard  in  the
 economy.

 Sindri  Unit  of  Fertiliser  Corperation

 *(667.:SHRI'K.  M.  ABRAHAM  :
 SHRI  P.  -RAMAMURTI  :
 SHRI  P.  GOPALAN  :
 SHRI  UMANATH  :

 Will  the  ‘Minister  -of  PEFROLEUM
 AND  CHEMICALS-be  :pleased  to  state  :

 (a)  when  the  Second  Pay  Commission’s
 recommendations  -were  implemented  in
 Sindri  Unit  of  the  Fertilizar  Corporation
 of  India;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  chargemen
 have  not  been  paid  according  «to  :thke
 recommendations  -of  the  Second  Pay
 Commission  since  the  Ist  April,  1964;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 Labour  ;Bepartment  ‘of  the  Government
 of  _Bihar  informed  ihe  General  Manager,
 Sindri  Unit  of  the  Fertilizer  Corporation
 of  India  that  «the  ‘Chargemen  -areveatitied
 to.the  benefits  of  the  Second  Bay  Commis-
 sion’s  rec  dations  since  imp!  60
 in  Bindri;

 {d)-if  so,tthe  reasons  for  not  *  payisg
 the  arrears  to  the  Chargemen  ;  and

 (७)  the  steps  taken  by  Government
 to  pay  the,arsears  ?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  ‘CHEMICALS  .AND  -SOCIAL

 “WELFARE  (SHRI  ASOKA  MEHTA)  :
 (a)  The  recommendations  of  the
 Second:Pay  Commission  are-net  automati-
 cally  -epplicable  to  ‘the  «employees  Of  the

 ..Sindri  Unit.  .Hewever,  on  the  analogy
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 of-these  recommendations  the  pay  scales
 of  non-workmen  of  the  Sindri  Unit  were
 revised  with  effect  ‘from  Ist  April  1964.

 (b)  The  Chargemen  being  in  the  scale
 of  Rs.  320-15-470  were  considered  to  be
 workmen  governed  by  the  award  of  the
 Bibar  Industrial  Tribunal  and  were  not
 brought  within  the  scope  of  .the:xevision
 of  the.pay  scales  referred  to  .at  (a)  above.
 However,  on  their  special  Tequest,  they were  subsequently  allowed  to  opt  out  of
 the  -Bihar  ‘Industrial  “Tribunal!  Awan  ao
 that  they  <could  get  the  -benefit  of  the
 revision  on  the  analogy  of  the  Second  Pay
 Commissiqn’s  recommendations.  ‘Fiiis  ‘took
 effect.from  ‘1.3:1967.

 ‘(c)  Yes,'Sir.:It  was  after  the  receipt of  Bihar  .Goverameat’s  ;advice  ithat  ;the
 Chargemen  were  allowed  to  opt  put  of Bihar  Industrial  Tribunal  Award  and  their
 Scales  cevised-on-the  amalagy-of  the  Second
 Pay  Commiission’s  recommendations  with
 Offect:  from  ‘I.3.967.

 (d)  and  (e).  As  the  scales  were  revised
 with  effect  from  Ist  ‘March  ‘1967,  the
 question  of  payment  of  arrears  does  not
 arise.

 L.-I.:C.sBusiaeas

 1668,  SHRI  RAGHUVIR  “SINGH
 SHASTRI  :  Will  the-Minister  of  FENANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  there  has
 been  arpessistent  sleoline  :an;sewentiyears  in
 the  ratio  of  the  Life  Insurance  Corpora-
 tion's  new  business  <actwally  <campleted  to
 the.  business  received  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 growth  rate  of  new  business  comleted  in
 GHEE  was  -much  lower  as  compared  ‘to
 1965-66  ;

 -{¢)  if so,  ५  the.  seasons.  therefor  ;  ,and
 ‘(d);  the  steps  taken  to  check  this  trend  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 «MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI:  JAGAN-
 NATH  PAHADIA):  (a)  The  completien-
 watio.declined  from  95.4  in.  J965-66  to  94.4
 in  1966-67  and  to  93.6  in  ‘1967-68.  This  fall
 cannot  be  considered  to  be  significant.
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 (b)  amd  (c).  Tetal  new  business
 conipteted  from:  1964-65,  is.  as  follows  :

 VAISAKHA:  16,  890  (SAKA)

 Year  Amount  in  crores
 of  Rupees

 1964-65  T0Y.68
 1965-66,  797.79
 1966-67  TIO
 ‘1967-68  84437

 With  the  exception.  of  ‘1966-67  the  new
 busieess  bas  shown  improvement  every  year
 since  ‘1964-65.

 (dy  The.  Corporation  is  taking  all  poasi-
 ble  steps  to  write  the  maximum  busémess.

 Sate  of  Buftt  Houses  ia  Safdarimeg  Area,
 New  Deltif

 * 1669.  SHRI  M.L.SONDHI:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  built-up
 houses  in  Safdarjang  and  other  areas  are
 to  be  sold  on  cash  purchase  basis  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  these
 houses  are  to  be  sold  to  persons  of  middle
 and  low  income  groups  ;

 (c)  if  so,  how  far  the  purpose  of  re-
 leasing  the  houses  to  middle  and  low  in-
 come  gtoup  people  will  be  served  by  such
 a  decision  ;  and

 (d)  the  reasons  for  not  selling  these
 houses  to  middle  and  low  income  group  on
 hire-purchase  system  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  ‘SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)  to
 (c).  The  matter  is  engaging  the  attention
 of  the  Government  and  a  decision  will  be
 atrived  at  shortly.

 (d)  Does  not  arise.

 Price  of  Goid

 *i670.  SHRI  CHENGALRAYA  NAI-
 DU:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Hutti-
 Gold  Mines  have  announced  that  the  price
 of  gold  to  be  supplied  to  permit  holders
 for  industrial  use  will  be  Rs.  158/-  per  0

 plus  sales  tax  ;
 (b)  if  so,  whether  the  price  is  more
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 than  that:  fixed  by  Government  eartier  and
 if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  the  concession  will  be
 only  for  the  period  from  the  Ist  April  to
 the  30th  June,  ‘1968;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  giving  conces-
 sion  for  the  above  period  only  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  €.
 PANT)  (a)  The  price  of  Hutti  gold  for
 Aprit  June,  ‘1968.  quarter  is  RS.  158/-  per
 30  grams  excluding  sales  tax.

 (0)  No,  Sir.  The  price  of  Hutti  gold
 for  the  quarter  April-June,  968  is  the  same
 as  that  fixed  for  the  preceding  two  quarters
 namely  October-December,  967  and  Jan-
 uary-March,  968

 (c)  and  (d)  The  price  af  Hatti  gold  is
 fixed  every.  quarter  on  the  basis  of  prevai-
 ling  market  prices.  of  gold  during  the  pre-
 ceding  quarter.  The  policy  far  fixing  the
 price  does  net  contemplate  any  concessian
 as  such.

 Untversat  Press  Service,  Madras

 *i67t.  SHRI  S.C.  SAMANTA  :  पात
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  Shri  M.  P.  Radhakrishnan
 is  the  sole  owner  of  the  Multiwing  Univer-
 sal  Press  Service  of  Madras  and  Universal
 Adarts  Press;

 (b)  whether  these  firms  have  earned
 more  thaa  Rs.  |  million  in  foreign  excha-
 nge  from  West  Germany:

 (c)  whether  these  firms  have  earned
 considerable  amount  in  Indian  currency
 from  two  foreign  Embassies  in  New  Dethi;

 (d)  whether  a  part  of  their  foreign
 income  is  deposited  in  a  Hamburg  bank
 account;  and

 (e)  the  total  income  for  which  these
 firms  uad  their  owner  were  assessed:  during
 last  ten  years  and  the  amount  actually
 collected  from  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  (a)  to  (e).  Information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House  as  early  as  possible,
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 Dearness  Allowance  to  Nursing
 Staff  in  Delhi

 #1672.  SHRI  NAMBIAR  :
 SHRI  VISWANATHA

 MENON  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH,

 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 72i4  on  the  I5th  April,  968  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  junior
 grade  nursing  staff  of  Delhi  Hospitals  are
 getting  full  Dearness  Allowance  whereas
 senior  grade  Nursing  sisters  are  getting
 2/3  Dearness  Allowance;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)
 and  (b).  The  Nursing  Sisters  are  ino
 receipt  of  a  messing  allowance  of
 Rs.  45/-  per  mensem  whereas  tne  Staff
 Nurses  are  paid  messing  allowance  at  the
 rate  of  Rs.  30/-  per  mensem.  The  scale  of
 pay  of  the  Staff  Nurses  is  also  low  when
 compared  to  the  Nursing  Sisters.  On
 account  of  this  fact  the  Staff  Nurses  are
 paid  full  dearness  allowance  whereas  Nur-
 sing  Sisters  are  paid  dearness  allowance  at
 2/3rd  of  the  rate.

 Lapsed  L.  I.  C.  Policies

 *i673.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  most  of  the
 new  policies  issued  by  the  Life  Insurance
 Corporation  at  the  end  of  a  financial  year
 get  lapsed  for  non-payment  of  premia  by
 the  policy  holders;

 (b)  if  so,  the  total  number  of  policies,
 amount  of  first  premia  paid  and  the  total
 amount  of  commission  granted  to  the
 agents  during  January-March,  967  and
 January-March,  1968;

 (c)  how  many  of  the  policies  issued
 during  January-March,  967  got  lapsed
 owing  tothe  non-payment  of  premia  dur-
 ing  the  last  year;

 (d)  the-steps  being  taken  to  stope  such
 business;  and
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 (९)  the  total  amount  of  loss  incurred
 by  the  Life  Insurance  Corporation  on  this
 account  during  ‘1966-67  and  1967-68,  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE’  (SHRI
 JAGANNATH  PAHADIA):  (a)  Accor-
 ding  to  a  sample  study  made  by  the  L.  I.C.
 percentage  of  lapses  relating  to  business
 secured  in  the  months  of  peak  activity
 (December  and  March)  is  found  to  be
 marginally  more  than  that  of  other  months.

 (b)  The  numbers  of  policies  issued  in
 January-March,  4967  and  January-March,
 968  are  5,33,757  and  4,85,095  respectively.
 The  information  regarding  the  amount  of
 premiums  received  and  commission  paid
 telating  to  these  policies  is  not  readily
 available.

 (c)  The  information  is  not  readily  avai-
 lable.

 (d)  The  following  measures  have  been
 taken  by  the  L.  I.  C.  to  reduce  the  incide-
 nce  of  Japsation  :

 (i)  No  new  policy  is  to  be  issued  to
 a  proponent  unless  he  revives  his
 lapsed  policies  which  lapsed  during
 the  three  preceding  years;
 Special  facilities  for  revival  of
 lapsed  policies  such  as  ‘payment
 of  arrears  of  premiums  in  instal
 ments  are  provided.

 (e)  Taking  an  overall  view,  lapses  do
 not  cause  a  loss  to  the  Corporation.

 (ii)

 Terms  of  Engagement  of  European  Personnel

 #1674,  SHRIMATI  SUSEELA
 GOPALAN  :

 SHRI  ८.  K.  CHAKRAPANI  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  Government  have

 issued  any  instructions  to  revise  the  terms
 of  engagement  of  European  personnel  sub-
 sequent  to  the  devaluation  of  British  Pound;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  giving  such
 instructions  ;  and

 (c)  the  total  amount  of  foreign  exchange
 required  to  revise  these  terms  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Yes,  Sir,
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 (b)  Certain  special  remittance  facilities
 were  given  when  the  Indian  Rupee  was
 devalued.  The  principle  was  to  protect
 home  remittances  in  terms  of  foreign
 currencies  to  avoid  hardship  to  the  families
 etc.  After  the  devaluation  of  the  pound
 sterling  and  other  currencies,  it  was  desir-
 able  to  revise  downwards,  on  the  same
 principle,  the  Rupee  equivalents  and  the
 remittance  facilities.

 (c)  This  is  a  restrictive  measure  intend-
 ed  to  maintain  the  foreign  exchange  liability
 at  the  same  level.  It  is  not  feasible  to
 quantify  these  values.

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 *1676.  श्री  रामगोपाल  शालवाले  :  क्‍या
 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लागू
 करने  के  पदचात  हिन्दू,  मुसलमान  तथा  ईसाइयों
 की  जनसंख्या  में  क्रमशः  कितने  प्रतिशत  वृद्धि
 हुई  ;

 (ख)  इन  कार्यक्रमों  के  लागू  करने  के
 पूर्व  इस  प्रतिशत  का  क्या  विवरण  था  ;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  कार्यक्रमों  के
 लागू  होने  के  पश्चात  हिन्दुओं  की  जनसंख्या  में
 प्रतिशत  वृद्धि  इन  कार्यक्रमों  के  लागू  होने  से

 पहले  की  तुलना  में  कम  हो  गई  है  जबकि  ईसा-
 इयों  और  मुसलमानों  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  हुई
 है;  श्र

 घि)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  देह  में  सब
 जातियां,  सम्प्रदायों  तथा  वर्गों  के  लोगों  के  लिए
 अनिवार्य  परिवार  नियोजन  लागू  करने  का
 विचार  कर  रही  है  ओर  यदि  नहीं  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (डा०  श्रीपति
 चज्रहोखर)  :  (क)  अपेक्षिक  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है

 (ख्र)  यद्यपि  प्रिवार  नियोजन  कार्यक्रम
 1951  में  शुरू  किया  गया  था  परन्तु  सधन  कार्य
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 क्रम  963  में  श्रारम्भ  हुआ  ।  जनगणना  की
 रिपोर्टों  के  भनुसार  95]  श्रौर  96  में
 हिन्दुओं,  मुसलमानों  और  ईसाइयों  की  जनसंख्या
 का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया
 है।  [पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  बेखिये  संख्या

 ©
 T—1197/68]

 (ग)  श्रौर  (घ).  भाग  (क)  के  उत्तर  की
 दृष्टि  से  यह  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Production  Cost  of  Fertilizers

 9581.  SHRI  BABURAO  PATEL  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  average  production  cost  per
 tonne  of  various  fertilizers  to  consumers  in
 public  and  private  sectors  ex-factory  ;

 (b)  the  average  sale  price  per  tonne  of
 various  fertilizers  to  consumers  in  public
 and  private  sectors  ;

 (c)  the  total  annual  turnover  in  tonnes
 and  value  of  various  fertilizers  during  last
 three  years  in  the  public  sector  ;  and

 (d)  whether  the  profits  in  public  sector
 are  used  for  expansion  or  are  credited  to
 revenue  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHURAMAIAH)  :  (a)
 to  (d).  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 मेस  मेंटरो  एक्सपोर्टंस  (प्राइवेट)
 लिमिटेड,  बम्बई

 9582.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  आ्राठ  वर्षों  में  मैसर्स  मैटरो  एक्स-
 पोटंस  (प्राइवेट)  लिमिटेड,  बम्बई  को  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी  दी  गई  ;

 (ख)  गत  छः  वर्षों  में  इस  फर्म  पर  कितना
 आयकर  लगाया  गया  तथा  कितना  वसूल  किया
 गया  है;  श्रौर

 (ग)  भ्ायकर  की  कितनी  राशि  हंस  समय
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 बकाया  है  तथा  उसे  बरूल  करने  के  लिए  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  जिस  संत्रो  (ओ
 सोरारछो  देशाई)  :  (क)  से  (ग).  झपेक्षित
 स्‌  चना  इकट्ठीकी  का  रही  है  शोर  यथा  सम्भव
 शीघ्र  ही सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी।

 फिलोस्कर  झायल  इ  जिन्स  लिमिटेड,  पूना

 9583.  श्री  हुकस  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  पांच  वर्षों  में  किर्लोस्कर  भायल
 इंजिन्स  लिमिटेड,  पूना  को  कितनी  बिदेशी

 मुद्रा  दी  गई;  भ्रौर

 (ख)  1966-67  में  सरकार  द्वारा  इस  फर्म
 पर  कितना  आयकर  लगाया  गया  श्र  इसी
 अवधि  में  उससे  कितना  आयकर  वसूल  किया
 गया  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (भी
 समोरारजी  देसाई)  :  (क)  अपेक्षित  सूचना
 इकट्टी  की  जा  रही  है  शौर  यथा  सम्भव  शीघ्र
 ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  v

 (ख)  वर्ष  1966-67  के  दौरान,  कर-

 निर्धारण  बर्ष  1962-63,  के  लिये  कर-निर्धारण
 किया  गया  और  परिणामतः  51,206  रु०  की
 एक  मांग  जारी  की  गई  ।  इसके  अलावा,  कर-
 निर्धारण  वर्ष  1967-68  के  लिए  49,00,420
 रु०  की  अ्म्रिम  कर  की  मांग  भी  जारी  की  गई
 थी  |  वर्ष  ‘1966-67,  में  51,203  रुपये  तो  वर्ष
 1962-63,  के  नियमित  प्राय-कर-निर्धारण  की
 मांग  के  बसूल  हुए  भौर  49,00,439  रुपये  वर्ष
 1967-68  के  लिये  प्नग्रिम-कर  के  रूप  में  वसूल
 हुए  ।  निर्धारिती  ने  भ्रधि-कर  के  रूप  में
 2,19,773  रु०  की  स्वेच्छिक  भ्रदायगी  भी  की  है  ।

 Indo-Pak  Meeting  on  Exchange  of  Informa.
 tion  on  Irrigation  Projects  in  East  India

 9584.  SHRI  BENI  SHANKEBR
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  IRRIGA-
 ION  AND  POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  problems  discussed  and  the
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 decisions  taken  at  the  meeting  between
 India  and  Pakistan  held  in  the  last  week
 of  April,  968  for  an  exchange  of  informa-
 tion  on  Irrigation  Projects  in  Eastern
 India  ;

 (b)  whether  the  question  of  Farraka
 barrage  was  also  discussed  ;  and

 (c)  if  so,  the  outcome  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD):  (a)  to  (ec).  The  meeting  bet-
 ween  the  experts  of  India  and  Pakistan  for
 a  further  exchange  of  information  and
 data  on  projects  on  Eastern  Rivers  for
 which  some  data  have  been  exchanged
 earlier  has  oot  yet  taken  place.  It  is
 scheduled  to  take  place  at  New  Delhi  from
 the  3th  May,  ‘1968.

 Financial  Assistance  Given  to  Madhya
 Pradesh

 9585.  SHRI  BABURAO  PATEL  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  total  amount  of  financial  aid
 given  to  Madhya  Pradesh  Plan-wise,  during
 the  first  three  Five  Year  Plans  and  the
 amount  of  aid  not  utilized  by  the  State  ;

 (b)  the  amount  of  financial  aid  sanc-
 tioned  for  1967-68,  and  1968-69.  years  to
 Madhya  Pradesh  under  different  heads  ;

 (c)  whether  the  Madhya  Pradesh
 Government  have  asked  for  more  aid  ;  and

 (d)  if  so,  to  what  extent  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Central  assistance
 of  the  order  of  Rs.  6I  crores,  Rs.  96  crores
 and  Rs.  2I3  crores  respectively  was  made
 available  to  Madhya  Pradesh  during  the
 first  three  Five  Year  Plans.  These  amounts
 were  fully  utilised.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT—94/68}.

 (०)  and  (0),  During  1967-68,  the  State
 Government  made  a  request  for  additional
 Central  assistance  of  Rs.  4  crores.  For
 1968-69,  no  specific  request  for  additional
 assistance  has  been  received  from  th¢  Statg
 Government,
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 Commissions  and  Costro!  Boards  Set  up  भुग्गो  सोषड़ो  योजना
 by  Ministries

 9586.  SHRI  BABURAO  PATEL  9588.  श्री  रामावतार  श्यास्त्री:  क्‍या
 Wil  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (8)  the  nemes  of  new  Commissions
 and  Control  Boards  set  up  by  the  various
 Ministries  during  the  last  three  years  ;

 (b)  the  expenditure  incurred  on  each  of
 them  during  the  abave  period  ;  and

 (c)  the  grounds  on  which  the  expendi-
 ture  was  sanctioned  in  each  case  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJ!  DESAI)  :  (a)  to  (c).  The  in-
 formation  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House  as  early  as
 Possible.

 Shifting  of  I.T.  Officers’  Training
 College,  Nagpur  to  Hyderabad

 9587.  SHRI  DEORAO  PATIL:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  Income-tax  Officers
 Training  College,  Nagpur,  which  has  been
 running  there  for  the  last  ten  years  in  Nag-
 pur  is  going  to  be  shifted  to  Hyderabad  ;
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARSI  DESAI):  (a)  A  decision  to
 shift  the  Training  College  from  Nagpur  to
 Hyderabad  had  been  taken  but  could  not
 be  implemented  so  far.

 (b)  The  reasons  for  the  decision  are  :—
 (i)  Hyderabad  is  a  more  suitable  loca-

 tion  from  the  point  of  view  of
 climate.

 (ii)  As  the  Administrative  Staff  College
 is  located  at  Hyderabad,  the  In-
 come-tax  probationers  will  have  the
 advantage  of  attending  lectures
 given  by  distinguished  visitors  at
 the  Staff  College,

 (iii)  The  facilities  for  practical  training
 at  Hyderabad  are  better  than
 those  at  Nagpur.

 निर्माण,  झाकास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  भुग्गी  भोंपड़ी  योजना  के  श्रन्तगंत
 दिल्ली  के  कुल  कितने  नागरिकों  को  दिल्ली
 नगर  के  बाहर  बसाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 (ख)  श्र्ब  तक  कुल  कितने  व्यक्तियों  को
 दिल्ली  नगर  के  बाहर  बसाया  नया  है  ;

 (ग)  इस  सारी  योजना  को  पूरा  करने  पर

 अनुमानतः  कितना  खर्च  होगा  ;

 (घ)  इस  योजना  की  क्रियान्विति  पर  झ्र
 तक  कितना  घन  खर्च  हुमा  हैं  ;

 (ड)  क्‍या  कुछ  समाचार  पत्रों  में  हाल  में
 प्रकाशित  हुआ  यह  समाचार  सही  है  कि  कुछ
 ुम्गी  वालों  ने  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  आवंटित
 किये  गए  प्लाठों  को  बेच  द्विया  है  तथा  पुनः
 भुग्गियां  बना  ली  हैं;  और

 (च)  यदि  हां,  तो  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या
 कित्तभी  हैं  कोर  इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  का
 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण,  झआाबास  तथा  पति  मंत्रालय में
 उपलंत्री  (भी  इकबाल  सिंह):  (क)  लगभग
 1 लाख  परिवार  |  उनमें  से  जो  पाज्र  थे  भप्र्थात
 जिन्होंने  सरकारों  एबं  सावेजनिक  भूमि  पर
 3l  जुलाई,  960  से  पूर्व  अनधिवास  किया
 था,  उन्हें  दिल्ली  में  उनके  लिए  बनाई  गयी
 नियमित  बस्तियों  में  ले  छाना  है  तथा  श्रपात्रों
 को  (जुलाई,  960  के  बाद  के  अनधिवासियों)
 दिल्ली  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  ल ेजाना  है

 (ख)  भूर्गी-फोंपड़ी  हटाने  की  योजना  के
 भ्रन्तगंत  व्यवस्था  के  अनुसार  उपयुक्त  उल्लिखित
 संख्या  में  स ेलगभग  झ्राधी  को  नियमित  बस्तियों
 के  साथ-साथ  केम्पिग  साइट्स  पर  भेज  दिया
 गया  है।

 (ग)  ‘1962  में  बनाई  गयी  भ्््ग्मी  तथा
 मॉपड़ी  हटाने  की  योजना  के  अन्तत  लगभग
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 50,000  परिवारों  को,  जिन्होंने  सरकारी  तथा
 सावंजनिक  भूमि  पर  3)  जुलाई,  960  8  पब
 अनधिवास  किया  था,.  वैकल्पिक  वास  देने  के
 लिए  लगभग  l0  करोड़  रुपये  की  लागत  का
 अनुमान  था  I

 (घ)  733.35  लाख  रुपये  |

 (=)  तथा  (च) «  960  %  बनाई  गयी
 योजना के  अंतर्गत  पट्टे  के  श्राधार  पर  श्रावंटित
 किये  गये  80  वर्ग  गज  के  540  प्लाटों  का  पट्टे
 की  शर्तों  के  विरुद्ध  श्रपात्र  व्यक्तियों  के  पास  चले
 जाने  का  सन्देह  है।

 बेनामी  बिक्री  तथा  प्लाटों  के  व्यापार  को
 हतोत्साहित  करने  के  लिए,  पात्र  अ्ननधिवासियों
 को  केवल  किराये  के  अधार  पर  न  कि

 स्वामित्व के  आधार  पर  वैकल्पिक  वास  का  आवंटन  देने
 के  लिये  नवम्बर,  962  में  योजना  पुनरीक्षित
 की  गयी  ।  हटा  दिये  जाने  पर  जो  लोग  सरकारी
 भूमि  पर  पुनः  भ्रनधिवास  करते  हैं,  उनसे  पब्लिक
 प्रेमिसिज  (एविक्शन  झाफ  अ्रनग्राथराइज्ड  श्रक्यू-
 पेन्ट्स)  एक्ट  के  अ्रंतगंत  व्यवहार  किया  जाता
 है  1  इस  एक्ट  के  अंतर्गत  पुनः  श्रनधिवास  करना
 दण्डनीय  भ्रपराध  है  जिसमें  एक  वर्ष  का  कारगार
 झथवा  1,000  रुपये  तक  का  जूर्माना  भ्रथवा
 दोनों  दिये  जा  सकते  हैं।  भ्रनधिवास  को  हस्त-
 क्षेप्प  अपराघ  (कागनीजीबिल  भाफेन्स)  बनाने
 का  प्रस्ताव  भी  विचारघीन  है।

 भारत  के  मगर  झ्ायोजकों  (डाउन  प्लेनर)
 का  सम्मेलन

 9589.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्‍या
 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  0  अप्रैल,  968  को  दिल्ली  में
 भारत  के  नगर  झायोजकों  का  एक  'वाधिक
 सम्मेलन  हमा  था  ;

 ख)  यदि  हां,  तो  क्या  भारतीय  नगरों  के
 विफास  के  बारे  में  कोई  सिफारिशों  की  गई  है  ;

 MAY  6,  968  Written  Answers  973

 (ग)  यदि  हां,  तो  उनका  ब्योरा  क्‍या  है;
 और

 (घ)  उन्हें  क्रियान्बित  करने  के  लिये  क्या
 कायंवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  थी  ह ६  सू०
 मूति)  :  (क)  इन्स्टोट्यूट  श्राफ  टाउन  प्लैनसं  के,
 जो  एक  व्यवसायिक  संस्था  हैं,  सदस्यों  की
 वाधिक  बैठक  0%  i2  श्रप्रौल  l968  को  हुई।

 (@)  श्र  (ग).  इस  संस्थान  ने  अपनी
 'वाधिक  बैठक  में  श्राथिक  मन्दी  तथा  प्राकृतिक
 आयोजन  के  विषय  पर  विचार  किया  तथा
 आशिक  मन्‍्दी  का  प्रतिकार  करने  और  ब्यवहा-
 रिक  आधार  पर  देशा में  नगरीय  एवं  क्षेत्रीय
 विकास  के  मार्गदर्शन  के  लिए  प्राकृतिक  ग्रायोजन
 तथा  आवास  के  लिए  अ्रधिक  साधन  जुटाने  के
 महत्व  पर  जोर  दिया  ।

 (घ)  ये  सिफारिश  श्रभी  प्राप्त  हुई  हैं  तथा
 इन  विचार  किया  जा  रहा  है

 Scholarships  to  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes

 9590.  SHRI  A.S.  KASTURE:  Will the  Minister  of  SOCIAL  WELFARE  be pleased  to  state  ;
 (a)  whether  the  rates  of  the  Govern- ment  of  India’s  scholarships  to  be  awarded to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes and  other  backward  classes  students  study- ing  in  Post-Matric  classes,  were  fixed  in 95]  ;
 (b)  whether  these  rates  are  still  un-

 changed  ;  and
 (०)  whether  in  view  of  the  tremen- dous  rise  in  prices  of  all  commodities, Government  propose  to  revise  the  rates of  the  Government  of  India’s  scholar- ships  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA):  (a) and  (b).  The  existing  rates  have  been  in force  since  ‘1954-55,



 573  Written  Answers

 (c)  Attention  is  invited  to  Lok  Sabha
 Unstarred  Question  No.  879  answered  on
 8th  June,  ‘1967,  which  clarifies  the  position
 in  this  regard.

 Increments  to  Ceutral  Government
 Employees

 9591.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minis  ter  of  FINANCE  be  pleased

 to  state  :
 (a)  when  the  present  rates  of  annual

 increments  admissible  to  each  of  the  diffe-
 rent  categories  of  Central  Government
 employees  were  fixed  ;

 (b)  how  far  the  real  value  of  the  rupee
 has  come  down  since  then,  taking  into
 account  the  up-to-date  increase  in  prices  of
 consumer  goods  ;

 (c)  whether  in  view  of  this  devaluation
 of  the  rupee,  Government  have  decided  to
 increase  the  rates  of  annual  increments  for
 different  categories  of  employees  ;  and

 (d)  if  so,  what  are  the  proposed  revised
 rates  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARSJI  DESAI):  (a)  From  1.7.1959..

 (b)  Approximately  AL67%
 (०)  and  (d).  No,  Sir.  The  reasons

 are  :
 (i)  The  existing  pay  scales  and  the

 rates  of  increments  were  laid  down
 with  effect  from  1.7.1959°  only  and
 a  revision  of  the  same  has  to
 await  detailed  examination  by  the
 next  Pay  Commission  when  ap-
 Pointed  ;
 Central  Government  Employees
 are  being  compensated  for  rise  in
 cost  of  living  by  suitable  adjust-
 ments  in  dearness  allowance  from
 time  to  time  ;  and
 There  is  at  present  a  ban  on
 revision  of  salary  structures  at  all
 levels,  imposed  as  a  measure
 of  economy  in  administrative  ex-
 penditure.

 Primary  Health  Centres  in  Madras

 (ii)

 (iii)

 9592.  SHRI  KIRUTTINAN:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Primary  Health
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 Centres  working  in  Madras  State  as  on
 the  3/st  December,  967  ;

 (b)  whether  Government  have  allotted
 any  funds  to  provide  buildings  for  these
 centres  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  5.  S.  MURTHY):  (a)
 257.

 (b)  and  (c).  With  effect  from  April,
 1958,  the  Central  Government  have  been
 assisting  the  State  Governments  with  a  non-
 recurring  grant  upto  a  ceiling  of  Rs.  67,500/-
 (Rs.  60,000/-  for  buildings  and  Rs.  7,500/-
 for  equipment)  or  75%  of  the  non  recurr-
 ing  expenditure  actually  incurred,  which-
 ever  is  less.

 The  exact  amount  of  funds  sanctioned
 or  utilised  by  the  Government  of  Madras
 for  construction  of  buildings  for  Primary
 Health  Centres  is  not  readily  ascertainable
 as  according  to  the  procedure  laid  down
 upto  the  year  1967-68,  assistance  to  the
 State  Governments  was  not  released  scheme-
 wise  but  in  Jump  for  all  the  health  schemes
 together  in  a  group.

 Medical  Colleges

 9593.  SHRI  KIRUTIFINAN:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Medical  Colleges
 working  in  the  country  upto  the  end  of
 967;.State-wise  ;

 (b)  the  total  number  of  students  applied
 and  got  admission  for  degree  course  in  967
 (State-wise)  ;  and

 (c)  whether  Government  have  taken
 any  steps  to  admit  all  the  students  who  are
 willing  to  join  the  medical  course  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  ‘THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 (SHRI  B.  S.  MURTHY):  (a)  A  list  of
 Medical  Colleges  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 1185/68)

 (b)  The
 available.

 information  is  not  readily
 It  may,  however,  be  stated  that
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 the  total  number  of  seats  available  in  the
 Medical  Colleges  in  967  was  1160,

 (c)  Admissions  to  Medical  Colleges,
 consistent  with  their  admission  capacity,
 are  made  in  accordance  with  the  rules  of
 the  institution  concerned  and  those  of  the
 affiliating  University.  The  question  of
 admitting  all  students  applying  for  admis-
 sion  does  not,  therefore,  arise.

 It  may  be  pointed  out  that  the  admis-
 sion  capacity  in  the  Medical  Colleges  has
 greatly  expanded  since  1950-51.  when  it  was
 onty  2500.

 Assistance  for  Family  Planning  Pro-
 gramme  to  Madras  Government

 9594.  SHRI  KIRUTTINAN:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  financial  assistance  given
 to  Mamizhaga  Arasu  (Madras  Government)
 for  family  planning  programme  in  the  State
 during  ‘1967-68  ;

 (b)  the  amount  utilised  ;
 (c)  the  progress  made  by  the  State  in

 implementing  these  programmes  up-to-date
 and

 (d)  the  amount  proposed  to  be  given  to
 Tamil  Nadu  (Madras  State)  during  ‘1968-
 69  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (DR.  S.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  Rs.  94.2l  lakhs  (including  Rs.  50.00
 lakhs  arrear  payments  for  1966-67).

 (b)  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 (c)  The  required  information  is  given
 in  the  statement  laid  on  the  Table  of  tho
 House.  [Placed  im  Library.  See  No.  LT-
 1186/68],

 (9)  The  allocation  to  the  States  ase  be-
 ing  shortly  finalised.  Information  regard-
 ing  Madras  State  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  Sabba.

 Khasra  No.  136,  of  Kilokri  (Srinivasparl)
 9595.  SHRI  ESWARA  REDDY  :  Will

 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  plot  Nos.  in
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 Khasra  No.  36  of  Kilokri  (Shrinivaspuri),
 Delhi  which  have  been  acquired  ;

 (b)  whether  alternative  plots  or  compen-
 sation  has  been  paid  to  them  ;

 (c)  whether  any  of  the  unauthorised
 construction  on  Khasra  No.  36  Kilokri
 (Srinivaspuri)  have  been  regularised  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY)
 (a)  Khasra  No.  36  comprises  of  land
 Measuring  7  Bighas  8  Biswas  out  of
 which  an  area  of  |  bigha  0  biswas  has
 already  been  acquired.  The  remaining
 area  of  Khasra  No.  36  has  also  been  noti-
 fied  under  section  6,  but  the  award  has  not
 been  announced  by  the  Collector  so  far.

 (b)  The  amount  of  compensation  for
 the  area  of  |  bigha  10  Biswas  has  been
 deposited  in  the  Court  of  the  Addditional
 District  Judge  for  disbursement  after  the
 claimants  bave  established  their  title  to
 receive  it.  Allotment  of  alternative  plots
 is  also  not  possible  till  the  title  of  the
 claimants  is  decided  by  the  Court.

 (c)  No.
 (d)  Does  not  arise,

 गैर  सरकारी  व्यक्तियों  तथा  संस्थाभों  को
 सरकारो  क्याटरों  का  ज्ञावटन

 9796.  श्री  हरवयाल  देवगण:  क्‍या
 निर्माण,  झावास  तथा  पति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृषा  करेंगे  कि  :

 (क)  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  प्रथवा  संगठनों
 को  (थं  णीवार)  टाइप  तीन,  चार  श्र  पांच  के
 कितने  सरकारी  क्लाटरों  का  श्रावंटन  किया
 गया  है  ;

 ख)  क्‍या  इन  सबसे  बाजार  किराया
 लिया  जा  रहा  है  श्रौर  यदि  हां,  तो  कब  से;
 बोर

 (ग)  गैर  सरकारी  निकायों  को  सरकारी
 आवास  का  अलाटमेंट  करने  के वारे में  सस्कार
 की  क्‍या  नीति  है  ?
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 निर्माण,  आवास  तथा  पति  संज्ालय  लें
 उपमंत्री  थ्री  इकबाल  सिह)  :  सूचना  एकत्रित
 की  जा  रही  है  तथा  यथा  समय  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Sterilization

 9597.  SHRI  RANJIT  SINGH:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  possibility  of  a
 woman  becoming  pregnant  again  even  after
 the  sterilisation  operation  ;

 (b)  if  so,  the  circumstances  under  which
 it  can  happen  ;  and

 (c)  the  number  of  such  cases  brought
 to  Government’s  notice  during  the  last
 three  years  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (DR.  5.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  and  (b).  There  is  no  possibility  of  a
 woman  becoming  pregnant  again  after
 sterilisation  provided  she  has  been  properly
 operated  upon.

 (c)  Out  of  more  than  7,00,000  tubecto-
 mies  performed  so  far,  only  one  case  of  con-
 ception  after  tubectomy  operation  has  been‘
 brought  to  the  notice  of  the  Government.

 Financial  Assistance  to  Madras  Government

 9598.  SHRI  KIRUTTINAN  :  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Thamiyhoga  Arasu;
 (Madras  Government)  has  reiterated  its.
 requested  to  the  Centre  for  financial  assis-
 tance  of  Rs.  400  lakhs  for  rural  electri-
 fication;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  thereon;  and

 (c)  the  total  amount  which  Govern-
 ment  propose  to  allot  for  the  purpose
 during  1968-697

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  PO-
 WER  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD)  :
 (a)  to  (c).  For  ‘1967-68,  the  State  of  Madras
 was  allocated  an  amount  of  Rs.  6  crores
 as  Centra]  assistance  for  rural  electrification
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 schemes.  The  State  Government  requested
 for  an  additional  amount  of  Rs.  4  crores.
 Because  of  the  constraint  of  financial
 resources,  it  was  not  possible  to  sanction
 additional  allocations.  The  Madras
 Government  reiterated  their  request  for
 additional  assistance  for  ural  electri-
 fication.  This  request  also  could  not  be
 acceded  to  for  the  same  reason.  Addi-
 tional  allocations  asked  for  by  some  of
 the  other  State  Goveroments  could  not  be
 acceded  to  because  of  constraint  of  finan-
 cial  resources.  Allocations  of  Central  assis-
 tauce  for  rural  electrification  for  1968-69,
 Statewise  will  be  decided  after  the  quantum
 of  overall  Central  assistance  for  the  State
 Plans  is  finalised.

 Out-of-Turn  Allotment  of  Government
 Accommodation

 9599.  SHRI  RAMACHANDRA  VEE-
 RAPPA  :  Will  the  Minister  of  WORKS,
 HOUSING  AND  SUPPLY  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  good
 number  of  Government  employees  with
 more  than  5/I6  years  of  service  have
 not  so  far  been  allotted  any  Government
 accommodation,  whereas  quite  a  large
 number  of  Government  servants  with  less
 than  3—S  years  of  service  have  been  given
 out-of-turn  allotment;  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  to  safe-
 guard  the  interests  of  those  Government
 employees  who  have  been  in  the  waiting
 lists  even  after  more  than  45  years  of
 service  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH)  :  (a)  The
 allot  of  |  pool  id  is
 made  im  accordance  with  the  pro-
 visions  contained  in  the  Allotment  of
 Government  Residences  (General  Pool  in
 Delhi)  Rules,  1963,  The  out-of-turn  allot-
 ments  on  medical  grounds  are  also  made
 in  accordance  with  the  provisions
 contained  in  the  said  Rules.  During  the
 year  967  and  upto  I5th  April,  968  about
 12%  of  the  total  vacancies  have  been
 allotted  on  out-of-turn  basis  which  is  not
 large  as  compared  to  the  allotments  made
 on  in-turn  basis.

 (b)  The  available  vacancies  are  allotted to  Government  employees  on  the  basis  of
 waiting  lists  maintained  for  different  types
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 of  accommodation  on  the  basis  of  priority
 dates.  The  construction  of  general  pool
 accommodation  on  a  large  scale  cannot  be
 taken  up  due  to  difficult  financial  position.

 Allotment  of  type  II  to  Employees  living
 in  type  I  quarters

 9600.  SHRI  RAMACHANDRA  VEE-
 RAPPA  :  Will  the  Minister  of  WORKS,
 HOUSING  AND  SUPPLY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  a  large
 number  of  Government  servants  entitled  to
 type  II  residential  accommodation  are
 continuing  in  type  I  quarters;

 (b)  whether  it  is  also  afact  that  these
 Government  servants  are  actually  paying
 rent  for  II  quarters;  and

 (c)  if  so,  the  difficulties  in  allotting
 such  class  III  Government  servants  the
 appropriate  type  II  quarters  out-of-turn?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH)  :  (a)  to  (b).
 Some  Government  servants  entitled  to  type
 lI  residential  accommodation  are  continuing
 in  type  I  accommodation.  Only  in  such
 cases  where  the  allotments  of  type  II
 accommodation  have  been  made  to  them
 by  virtue  of  their  dates  of  priority  and
 they  have  not  moved  to  type  II  accommo-
 dation,  the  rent  is  charged  for  type  II
 accommodation  as  per  the  provisions
 contained  in  the  Allotment  Rules.

 (c)  According  to  the  provisions
 contained  in  the  Allotment  Rules,  the
 offer  of  the  entitled  class  is  made  in  his
 turn  keeping  in  view  the  date  of  priority
 of  the  individual  official.  In  case  any
 preferential  treatment  is  made  in  the  case  of
 such  employees,  similar  requests  will
 also  be  received  from  other  categories  of
 employees  who  are  occupying  lower  type
 of  accommodation  although  they  are
 entitled  to  higher  types  by  virtue  of  their
 emoluments.

 राजस्थान  में  तस्वथाकू  पर  उत्पादन  शुल्क

 960l.  श्री  मीठा.  लाल  सोना  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में
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 तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क  की  दर  भ्रन्य  राज्यों
 की  भ्रपेक्षा  भिन्‍न  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  कारण
 हैं;

 (ग)  विभिन्‍न  राज्यों  में  उत्पादन  शुल्क
 दरें  क्‍या  हैं;  भौर

 (घ)  क्‍या  सरकार  इन  दरों  को  एक-समान
 बनाने  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही
 है;  श्लौर  यदि  हां  तो  उसफा  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (भी
 मोरारजो  देसाई)  :  (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  यह  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।

 (ग)  भनिमित  तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क
 की  दरें  देश  भर  में  एक  समान  हैं,  भौर  वे

 अनुबंध  में  दी  गई  हैं  जो  सभा  पटल  पर  रखा
 गया  है।  [पुस्तकालय में  रखा  गया।  देखिये
 संख्या  LT-1  87/68] ]

 (घ)  यह  सवाल  नहीं  उठता

 Tax  Arrears  due  from  Film  People

 9602.  SHRI  JUGAL  MONDAL  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  No.  3520  on  the  Ilth  March,  ‘1968  and
 state  :

 (a)  whether  the  information  regarding
 the  tax  arrears  due  from  the  film  people
 has  since  been  collected  ;

 (b)  if  so,  the  names  and  addresses  of
 the  Film  people  against  whom  tax  arrears
 are  due  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARII  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Of  the  I2  assessees  mentioned  in
 Unstarred  Question  No.  700  referred  to  in
 Unstarred  Question  No.  3520,  arrears  of
 tax  were  due  in  following  7  cases  as  on
 16.11.1967,  :

 (i)  Shri  Dilip  Kumar  Alias  Yusuf
 Khap,  Bombay.

 (ii)  Shri  Shashodhar
 i!  Mukherji  of

 Fijmalaya,  Bombay,
 bof
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 (iii)  Shri  Subodh  Mukherji,  Bombay.
 (iv)  Shri  Joy  Mukherji,  Bombay.
 (v)  Shri  J.  Om  Prakash  of  Fiimyug,

 Bombay.
 (vi)  Producer  V.  Shantaram,  Bombay.

 (vii)  Mrs.  Sultana  Kardar,  Bombay.
 The  amount  outstanding  against  Shri

 Dilip  Kumar  and  J.  Om  Prakash  has  since.
 been  collected.  Inthe  case  of  Producer
 दि  Shantaram  the  outstanding  demand  is
 pending  adjustment  against  refund  due  in
 Raj  Kamal  Kala  Mandir.

 (c)  Does  not  arise.

 Income-Tax

 9603.  SHRI  KASHI  NATH  PANDEY  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  arrears  of  income-tax  due  at
 Present  from  (i)  Gupta  Manufacturing
 Works,  Bombay,  (ii)  Madras  State  Hand-
 loom  Weavers  Cooperative  Society  Ltd.,
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 Madras,  (iii)  Hindustan  Construction
 Company  Ltd.,  Bombay,  (iv)  Hira  Mills,
 Ujjain,  (v)  Iron  and  Steel  Chawbea,
 Bombay,  (vi)  National  Ekco  Radio  and
 Engineering  Company  Ltd.,  (vil)  Agfa
 India  Ltd.,  (viii)  Hamdard  Wagqf  Labora-
 tories,  Delhi,  (ix)  Binod  Mills,  Ujjain,  (x)
 Andrew  Yule  and  Company,  Calcutta,  (xi)
 Bank  of  India,  Bombay,  (xii)  Shri  Govind
 Hari  Singhamia,  Kanpur,  (xiii)  Kodak
 Ltd.,  Bombay,  (xiv)  International  Combus-
 tion  Company  Ltd.,  Calcutta,  (xv)  Mit-
 subishi  Heavy  Industries  Ltd.,  New  Delhi,
 and  (xvi)  Intraco  India  Ltd.,  New  Delhi  ;
 and

 (b)  whether  any  case  of  tax  evasion
 has  been  found  in  respect  of  these  firms  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Information  is

 ly  lable  in  pect  of  the  cases
 mentioned  at  serial  Nos.  (ii),  (iv),  (viii)  and

 (x)  which  is  given  as  under

 Sr.  No.  Name  Atrears  of  Income-tax  due  as
 on  31.3.1968,

 Rs.
 (ii)  Madras  State  Handloom  Weavers  —Nil—

 Cooperative  Society  Ltd.,  Madras.
 (iv)  Hira  Mills,  Ujjain.  31,399

 (viii)  Hamdard  Waaf  Laboratories,  Delhi  —Nil—
 (x)  Andrew  Yule  and  Company,  Calcutta  —Nil—

 Information  in  respect  of  other  con-
 cerns  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House  as  early  as  possi-
 ble.

 (b)  No  tax  evasion  has  been  found  so
 far  in  the  cases  at  serial  Nos.  (ii),  (iv),  (viii),
 (x)  and  (xiv).  Information  in  respect  of
 other  cases  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House  as  eatly  as
 possible.

 US.  Aid

 9604.  SHRI  P.C.  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government's  attention
 has  been  drawn  to  the  news-item  captioned
 “America’s  Tightening  Credit  Squeeze"

 appearing  in  the  Economic  Times  of  the
 25th  April,  968  ;

 (b)  if  so,  how  far  the  expected
 American  aid  in  ‘1968-69  to  India  is  likely
 to  be  affected  thereby  ;  and

 (c)  Government’s  reaction  thereto  ?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  domestic  economic  situation
 of  donor  countries  is  one  of  the  many
 factors  determining  the  quantum  and
 quality  of  aid  made  available  by  them.
 Jn  the  circ  ,  it  is  not  possible  to
 predict  the  effect  of  ‘American  Credit
 Squeeze”  on  U.S.  aid  to  developing
 eountries,  or  specifically  on  aid  to  India,

 (c)  Does  not  arise,
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 Central  Aid  to  Kerala  for  1968-69

 9605.  SHRI  P.C.  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Central  aid  requested
 for  by  the  Kerala  Government  for  the
 1968-69  Plan  of  that  State  :

 (b)  how  far  this  aid  has  been  granted
 to  that  State  and  the  extent  of  curbs
 imposed  ;  and

 (c)  the  nature  of  the  schemes  which
 are  likely  to  be  affected  as  a  result  of  the
 curbs  in  the  aid  demanded  by  the  State  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  and  (b).  The  State
 Government  did  not  ask  for  any  specific
 amount  of  Central  assistance  for  their
 Anoual  Plan  of  1968-69.  The  Central
 assistance  allocated  to  them  for  968.69
 amounts  to  Rs.  30.40  crores.

 (c)  Does  not  arise.

 Over-Time  for  Foremen  of  Government
 of  India  Press,  New  Delhi

 9606.  SHRI  DEOGHARE:  Will  the
 Minister  of  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Fore-
 men  of  the  Government  of  India  Press,
 New  Delhi  had  claimed  over-time  allowance
 for  4to  6  hours  daily  for  having  worked
 over-time  for  2  hours  only  during  the  last
 3  years  ;  and

 (b)  if  so,  whether  any  scrutiny  had
 been  done  regarding  the  legitimacy  of  the
 claims  preferred  by  the  foremen  in  the
 past  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH)  :
 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Manufacture  of  Quinidine  Sulphate  in  India

 9607.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DBVELOP.
 MENT  be  pleased  to  state  :

 a)  whether  jt  is  a  fact  that  quinidine
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 sulphate,  life  saving  drug  for  certain  type of  heart  patients,  which  used  to  be  manufac- tured  in  India  by  M/s.  Burroughs  Well-
 come  till  about  2  years  ago,  is  no  longer manufactured  in  India  ;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  principal  ingredients  for  this  medicine
 are  available  in  India  and  are  exported  and
 if  so,  the  reasons  for  stopping  the  manufac-
 ture  of  this  medicine  within  the  country; and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  price  of
 the  imported  drug  is  about  Rs.44/-per  25
 tablets,  when  the  price  of  the  indigenously manufactured  drug  was  only  Rs.  (2  per 00  tablets  ;  and

 (d)  if  s0,  why  the  manufacture  of
 this  drug  is  not  revived  in  the  country?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP- MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY)  :  (a)  The basic  drug  ‘Quinidine  Sulphate’  has  not so  far  been  manufactured  in  India  by  M/s.
 Burroughs  Wellcome  and  Co.  The  question of  discontinuance  of  its  manufacture  by the  firm  does  not  arise.  However,  M/s. Burroughs  Wellcome  continue  to  process ‘Tablet  Quinidine  Sulphate’  from  bulk
 Quinidine  Sulphate.

 (b)  The  drug  Quinidine  Sulphate which  is  the  principal  ingredient  of  ‘Tablet
 Quinidine  Sulphate’  is  manufactured  in  the
 country  by  (i)  Cinchona  Department  West
 Bengal  at  their  Factory  at  Mungpoo,  (2)
 M/s.  Mehta  Pharmaceuticals,  Amritsar  and
 (3)  the  Chemical,  Industrial  and  Pharma- ceutical  Laboratories  (CIPLA),  Bombay. The  State  Governments  of  Madras  and West  Bengal  have  been  Tequested  to release  Quinidine  Sulphate  for  export, only  after  the  domestic  demand  is  met.

 (c)  At  present  tablets  of  Quinidine Sulphate  are  not  permitted  to  be  imported on  a  commercial  basis.  The  wholesale and  retail  prices  of  the  indigenously manufuctured  “Tablet  Quinidine  Sulphate 200  mg”,  marketed  by  M/s.  Burroughs Wellcome  &  Co.  are  Rs.  32.99  and  Rs. 37.94  respectively,  for  a  pack  of  00  tablets.
 (d)  Does  not  arise  in  view  of  repligg to  parts  a)  and  (०)  above,



 985  Written  Answers

 wet  के  प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  केन्द्र  सम्बन्धो
 समिति

 9608.  श्री  जमना  लाल  :  क्‍या  समाज
 कल्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  श्न्घों  के
 प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  केन्द्र  सम्बन्धी  समिति
 ने  प्रशिक्षित  और  प्रप्रशिक्षित  भ्रन्धों  के  लिए
 रोजगार  की  व्यवस्था  करने  की  सरकार  से
 प्राथंना  की  है  ताकि  वे  लोग  अ्रपनी  जीविका
 कमा  सके;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उन्होंने
 रेल  गाड़ियों  श्र  बसों  झ्ादि  में  मुफ्त  यात्रा
 की  सुविधा  की  मांग  की  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  दिल्ली  तथा  झन्य
 स्थानों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रधीन  कितने
 न्घे  प्रशिक्षणार्थी  हैं;  शौर

 (घ)  गत  पांच  वर्षों  में  कितने  श्न्घे
 व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 समाज  कल्यारण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 (डा०  ओओमतो  कूलरेखु  गृह)  :  (क)  समाज
 कल्याण  विभाग  इस  समिति  के  बारे  में  कुछ
 नहीं  जानता  ।

 (ख)  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 (ग)  वयस्क  नेत्रहीनों  के  प्रशिक्षण  केन्द्र

 देहरादून,  का  प्रद्यासन  समाज  कल्याण  विभाग
 के  हाथ  में है। 1  अप्रैल,  1968,  के  दिन  इस
 केन्द्र  में  l68  व्यक्ति  प्रशिक्षण  पा  रहे  थे  v

 (घ)  पिछले  पांच  वर्षों  में  विकलांग
 व्यक्तियों  के  9  विशेष  रोजगार  केन्द्रों  द्वारा
 लगभग  460  नेन्रहीन  व्यक्तियों  को  रोजगार
 दिलाया  गया।

 Land  Under  Irrigation

 9609.  SHRI  SITARAM  KESRI:  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  land  under  irrigation  as
 op  the  3Jst  March,  968  ;  and
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 (b)  the  areas  likely  to  be  brought
 under  irrigation  by  1970-712,
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  About  90  million  acres.

 (b)  About  £03  million  acres  subject
 to  availability  of  funds  as  envisaged.

 Income-Tax  Refund  Cases

 9610.  SHRI  T.  P.  SHAH  :
 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Income-tax  refund
 cases  which  remained  undisposed  of  on  the 3ist  March,  968  and  the  amount  that  was to  be  refunded  to  the  assessees;

 (0)  whether  Government  have  looked into  the  complaints  that  there  is  delay  in the  refund  of  the  amount  to  the  People;
 (c)  whether  it  is  a  fact  that  Govern- ment  do  not  pay  any  Interest  on  the amount  to  be  refunded;  and
 (d)  if  not,  the  interest  paid  on  the said  amount  during  the  last  two  years  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  The  information
 is  not  readily  available.  The  same  has
 been  called  for  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House  as  soon  as  it  is
 received.

 (b)  Yes,  Sir.  The  complaints  have
 been  looked  into  and  where  necessary, appropriate  action  has  been  taken.
 Government  is  seized  of  the  general  problem
 relating  to  prompt  issue  of  refunds.  the
 matter  is  being  constantly  looked  into
 and  ways  and  means  are  being  devised
 from  time  to  time  to  eliminate  delay  in
 the  grant  of  refunds.

 (c)  No,  Sir.  Wherever  interest
 under  the  law,  it  is  paid.

 (d)  The  amount  of  interest  paid  by
 Government  on  delayed  refunds  during 1967-68  is  not  available.  The  amounts
 paid  in  two  earlier  years  are  as  under  :—

 1965-66,  Rupees  fifteen  thousand
 ‘1966-67,  Rupees  eight  thousand

 is  due
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 Koyna  Earthquake  Expert  Committee

 96l1.  SHRI  RABI  RAY:  Will  the
 Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  some  press  reports  that
 the  expert  committee  inquiring  into  he
 Koyna  earthquake  in  December,  967  has
 held  that  the  earthquake  was  caused  by
 tectonic  factors;

 (b)  if  so,  whether  the  Committee
 which  had  concluded  its  deliberations  in-
 cluded  some  Japanese  experts  also;

 (c)  whether  they  have  submitted  the
 report  and  if  so,  the  salient  features  there-
 of;  and

 (d)  the  follow-up  action  proposed  to
 be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRA-
 SAD):  (a)  In  its  Preliminary  Report,  the
 Committee  of  Experts  has  expressed  the
 view  that  the  cause  of  the  earthquake  in
 the  Koyna  region  is  tectonic.

 (b)  Two  Japanese  experts,  namely,
 Prof.  S.  Okamoto  and  Prof.  C.  Tamura
 of  the  Institute  of  Industrial  Science,
 Tokyo,  were  associated  with  the  Commi-
 ttee  of  Experts  on  Koyna  Earthquake.

 (c)  and  (d).  The  Committee  has  not
 yet  submitted  its  final  report.  However,
 the  Commi  has  submitted  a  Pretiminary
 Report  which  deals  with  the  data  available
 at  the  time  it  was  compiled  and  it  calls
 for  further  investigations  and  surveys  to  be
 carried  out,  The  main  recommendations
 made  in  the  Preliminary  Report  about  fur-
 ther  investigations  are  as  follows:

 (i)  Aerial  photography  of  parts  of
 Western  India  and  repeated
 first  order  triangulation  and
 levelling  of  the  area  for  photo-
 graphic  and  geodetic  studies
 should  be  carried  out.
 Geological  mapping  of  lava
 flows  and  periodic  study  of
 temperature  and  flow  of  the  line
 of  the  hot  springs  along  the
 West  Coast  should  be  made.
 Seismic  refraction  studies  should
 be  continued  as  also  these
 studies  extended  on  land  from

 (ii)

 (iii)
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 Weat  Coast  to  the  eastern  edge
 of  the  Degcan  profile.
 Geo-magnetic  studies  should  be
 undertaken  on  the  lines  of  the
 studies  being  carried  out  in
 Japan.

 (v)  Historical  data  about  the  past
 earthquakes  should  be  coilec-
 ted.
 Tide-gauge  observation  should
 be  undertaken.
 Additional  tilt-meters  and  strong
 motion  Seismographs  shauld  be
 installed.
 Model  studies  may  be  carried
 out  at  the  Institute  of  Industrial
 Science,  Tokyo,  Japan.
 Continuation  and  __intensifica-
 tion  of  engineering  studies
 being  carried  out  at  site  by
 the  Central  water  and  Power
 Research  Station,  Poona.

 (x)  The  Committee  has  also  re-
 commended  engineering  ex-
 perts  in  the  fields  of  grouting
 and  anchoring  may  be  consulted
 in  connection  with  repairs  to
 Dam.  For  this  purpose,  ser-
 vices  of  foreign  experts  in  these
 fields  were  obtained  through
 the  UNESCO.

 Follow-up  action  on  the  recommenda-
 tions  made  in  the  Preliminary  Report  has
 been  taken.  For  this  purpose,  the  Minis-
 tries  and  Departments  concerned  viz.,  the
 Geological  Survey  of  India,  the  Survey
 of  India,  the  Indian  Meiporological  De-
 partment  and  the  Oil  and  Natural  Gas
 Commission  have  been  requested  to  take
 necessary  steps  to  carry  out  further  surveys
 and  investigations  on  the  lines  indicated  by
 the  Committee  of  experts.

 In  the  meantime,  the  folowing  inyesti-
 gations  have  either  been  completed  ar  are
 nearing  completion  :

 (l)  Aerial  photography  of  the
 areas  indicated  by  the  Commi-
 ttee  bas  already  heen  carried
 out  by  the  Indian  Air  Force
 and  prints  of  the  photographs
 have  been  supplied  for  exami-
 nation  by  the  authorities  con-
 cerned.

 (2)  Model  studies  on  Koyna  Dam
 have  been  carried  out  at  the

 (iv)

 (vi)

 (vii)

 (viii)

 (ix)
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 Institute  of  Industrial  Science,
 Tokyo,  Japan,  and  also  at  the
 School  of  Earthquake  Engi-
 neering,  Roorkee.  The  stu-
 dies  are  expected  to  be  com-
 pleted  shortly.

 (3)  The  engineering  studies  to  be
 carried  out  by  the  Central
 Water  and  Power  Research
 Station,  Poona,  have  largety
 been  completed.

 (4)  The  services  of  three  foreign”
 experts  on  grouting  and  an-
 choring  to  study  the  problems
 connected  with  the  streng-
 thening  of  the  dam  were  secu-
 red  under  the  auspices  of  the
 UNESCO.

 Further  follow-up  action  will  be  taken
 after  the  final  Report  is  received  and  con-
 sidered  by  the  Government.

 Rural  Electrification  of  Weat  Besgal

 96I2.  SHRI  RABI  RAY:  Will  the
 Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  a  report  published  in
 in  the  Hindustan  Times  of  the  l0th  April,
 968  that  West  Bengal  lags  in  rural
 electrification  ;

 (७)  if  so,  whether  it  is  @  fact  that  West
 Bengal  occupies  the  12th  place  among
 States  in  rural  electrification  ;

 (c)  the  reasons  therefor  ;  and
 (d)  the  action  Government  prepose  to

 take  to  improve  the  situation  and  the
 details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRA-
 SAD):  (a)  to  (d).  As  reported  in  the
 “Hindustan  Standard”  Calcutta  dated  0th
 April,  1968,  it  is  a  fact  that  West  Bengal
 occupies  the  !2th  place  among  the  States
 in  regard  to  the  percentage  of  villages
 electrified.  ‘Fhe  main  reason  for  the  slow
 progress  in  rural  electrification  in  West
 Bengal  is  that,  because  of  constraint  on
 financial  resources  and  the  need  for
 meeting  industrial  and  urban  loads,  the
 State  Board  and  State  Govern-
 ment  of  West  Bengal  bave  not  been  ina
 pesition  to  give  due  priority  to  rural
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 electrification.  At  a  meeting  of  Chairmen
 of  Electricity  Boards  and  Secretaries  deal-
 ing  with  Power  of  State  Governments  in
 the  Eastern  Region  and  Chairman,  Damo-
 dar  Valley  Corporation,  held  at  Calcutta
 on  13th.  March,  1968,  the  importance  of
 accelerating  the  progress  of  rural  electrifi-
 cation  schemes,  with  a  bias  towards  energi-
 sation  of  pump-sets  was  emphasised.  The
 Government  of  India  are  also  considering
 setting  up  of  a  Committee  of  Members
 of  Parliament  from  the  States  (including
 West  Bengal)  where  the  progress  of  rural
 electrification  is  below  the  all-India
 average,  to  suggest  measures  for  accelerat-
 ing  the  progress  of  rural  electrification.

 Medica}  CeHege  at  Chandigarh

 96I3.  SHRI  SHRI  CHAND  GOEL:
 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY,
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  be-
 fore  Government  to  start  a  Medical  College
 at  Chandigarh  ;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  so  far  in
 this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  8.  5.  MURTHY):  (a)  and
 (b).  A  proposal  for  starting  a  Medical
 College  at  Chandigarh  has  been  received
 from  the  Chandigarh  Administration.
 The  matter  is  under  consideration.

 Excise  Daty  on  Products  of  Small  Scale
 Industries

 9615.  SHRI  PREM  CHAND  VERMA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Federa-
 tion  of  Assogiations  of  small  Scale  Indust-
 ries  have  represented  against  the  heavy
 burden  of  excise  duties  on  the  products  of
 small  industries  ;

 (b)  if  so,  what  are  their  main  demands  ;
 (c)  whether  these  demands  have  been

 examined  and  if  so,  how  far  Government
 ase  prepared  to  meet  them  ;  and

 (d)  the  reasons  for  which  Government
 do  not  agree  with  the  demands  of  the
 Federation  ?
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 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Their  main  demands  are  contained
 in  paragraph  2  (7),  4,  5  and  6  of  a  _  resolu-
 tion,  extracts  of  which  are  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT—I88/68]

 (c)  and  (a)  :  These  demands  have  been
 carefully  examined  in  the  past  in  one  form
 or  another  but  it  has  not  been  possible  to
 meet  them  because  of  the  substantia)  loss
 of  revenue  or  administrative  difficulties
 involved  or  because  the  merits  did  not
 justify  such  a  course.

 Import  of  Plastics

 9616.  SHRI  R.  S.  VIDYARTHI:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during  the
 Third  Plan  period,  the  target  of  manufac-
 ture  of  plastics  was  fixed  at  85,000  tonnes,
 the  licenced  capacity  was  about  71,000
 tonnes  and  the  actual  production  was  only
 27,000  tonnes,  which  resulted  in  import
 of  plastics  worth  Rs.  83.30  lakhs  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 whether  realistic  approach  is  being  made
 to  develop  plastic  industries  in  the  Fourth
 Five  Year  Plan  allocating  adequate
 resources  to  the  industries  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAIAH)  :
 (a)  Yes.  It  is  presumed  that  the  figure
 of  Rs.  83.3  lakhs  refers  to  the  imports  of
 major  plastics  in  the  year  ‘1965-66.

 (b)  It  was  thought  that  during  the
 Third  Plan  ethylene  of  petro-chemical
 origin  would  come  into  use  as  raw  material
 for  the  production  of  plastics  but  for
 various  reasons  establishment  of  petro-
 chemical  complexes  was  delayed  with  the
 result  that  the  targets  fixed  for  plastics
 could  not  be  achi  It  is  possible  to
 acclerate  the  development  of  plastics
 during  the  Fourth  Plan  since  ethylene  of
 petro-chemical  origin  has  now  become
 available  and  is  ted  to  be  availabl
 in  increasing  quantities.  The  question  of
 ajlocating  resources  to  this  sector  will be
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 considered  while  formulating  the  Fourth
 Plan  due  to  begin  in  April  ‘1969.

 st  बज  किशन  चांदीवाला  को  सकान  विया
 जाना

 907  थी  मु  लिमये  :  क्‍या  निर्माण,
 झावास  तथा  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  सरकारी  कमंचारियों  से  भिन्‍न  ऐसे
 कितने  व्यक्ति  हैं  जिनको  सरकारी  आवास  दिए
 गए  हैं;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  श्री  बृज  किशन
 चांदीवाला  को  जिसका  किसी  सरकारी  सेवा
 से  सम्बन्ध  नहीं  है  सरकारी  बंगला  दिया  गया

 (ग)  यदि  हां,  तो  उनको  उक्त  बंगला
 किस  आझ्राधार  पर  दिया  गया  है  तथा  क्या  उक्त
 बंगले  का  किराया  उनसे  बाजार  दर  पर  लिया
 जाता  है;  और

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हैं?

 निर्माण,  झावास,  तया  पूति  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (भी  इकबाल  सिह)  :  (क)  दिल्ली  में
 470  अनधिकृत  ब्यक्तियों  को  सरकारी  वास
 आवंटित  किया  जा  चुका  है,  जिसमें  हास्टल  वास
 नौकरों  के  क्वार्टर,  गैरेज  प्रादि  हैं

 (ख)  और  (ग).  श्री  बुज  किशन  चांदीवाला
 को  बाजार  दर  के  किराये  के  भुगतान  पर  एक
 बंगला  इसलिए  झावंटित  किया  गया  है,  क्‍योंकि
 वे  संयुक्त  सदाचार  समिति  से  संबंधित
 थे।

 च)  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 सुघेर  में  गंगा  नरो  के  जल  का  दूषित  हो
 जाना

 9618.  श्री  मधु  लिमये :  क्‍या  पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  गंगा  नदी
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 के  दूषित  होने  तथा  उसमें  से  श्रग्नि  ज्वाला
 निकलने  के  कारण  वाटर  वक्‍सं  को  हुई  क्षति  के
 बारे  में  मुघेर  म्युनिसिपल  बोर्ड  के  श्रध्यक्ष
 से  कोई  पत्र  मिला  है;

 (ख)  क्‍या  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है  ;
 ग)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है;

 श्रौर  इसके  प्रति  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या
 है;  श्लौर

 (घ)  क्‍या  यह  सच  है  कि  तब  तक  कोई
 सहायता  नहीं  दी  जायेगी  जब  तक  मुधेर  में
 भ्रापातकाल  ककी  स्थिति  को  देखते  हुए  जांच
 आयोग  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया
 जाता  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  तथा  समाज
 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी
 रघ्रामंया)  :  (क)  शौर  (ख).  जी  हां  ।

 (ग)  मु  चेर  वाटर  बक्से  को  साफ  कराने
 और  अन्‍न्तरिम  अ्रवधि  में,  जब  तक  वाटर  बक्से
 से  नियमित  सप्लाई  फिर  से  चालू  नहीं  की
 जाती,  शहर  में  पानी  की  वैकल्पिक  सप्लाई
 मुहैया  करने  के  खच  को  पूरा  करने  के  लिए
 शुरू-शुरू  में  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  प्रार्थना

 हुई  थी  इनका  श्रनुमान  1,86,600  रुपये
 था।

 मुघेर  म्युनिसिपल  बोर्ड  के  श्रध्यक्ष  ने
 निम्न  खर्च  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए
 लिखा  :--

 रुपये
 (Q)  मौजूदा  वाटर  बक्से  सिस्टम

 की  सफाई  के  लिये
 (2)  छहर  में  2  कु  ओं  में  बिजली

 के  पम्प  लगाने  के  लिये
 (3)  शहर  में  200  हैंड  पम्प  लगाने

 के  लिए
 (4)  सकिट  हाऊस  के  सामने  बने

 टैंक  को  अरुद्ध  पानी  के  संग्रह
 टैंक  के  रूप  में  बदलने  के
 लिए

 (4)  विविध

 डुल
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 (घ)  भारतीय  तैल  निगम  के  वाटर  बरक्स
 साफ  करने  के  खर्च  झौर  मुघेर  में  पानी
 अन्तरिम  सप्लाई  को  मुहैया  करने  के  खर्च

 को  पूरा  करने  के  बारे  में  श्रावश्यक  कार्यवाही
 शुरू  कर  दी  है।  अन्य  मांगों  के  लिए,  हाल  में

 ही  नियुक्त  जांच  श्रायोग  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा
 करना  भ्रभीष्ट  समभा  जाता  है  !

 को
 की

 Cultivable  and  Irrigated  Land  in  India

 9619.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  acreage  of  the  cultivated
 and  cultivable  land  in  the  country  at  pres-
 ent  being  irrigated  through  the  respective
 systems  of  canals,  borings  and  pumping
 sets  ;

 (b)  whether  Government  have  any  plan
 to  make  all  the  cultivated  and  cultivable
 lands  irrigated  within  ten  years  ;  and

 (c)  if  not,  the  hindrances  in  its  way  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  About  90  million  acres.

 (b)  and  (c).  Not  all  the  area  available
 for  cultivation  can  be  brought  under
 irrigation.  The  area  which  can  be  ulti-
 mately  irrigated  by  major,  medimum  and
 minor  irrigation  schemes  is  roughly
 estimated  at  about  200  million  acres.  This
 can  be  developed  in  the  next  20-25  years
 if  adeque  funds  are  available.

 Electricity  Charges  in  India

 9620.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  the  varying
 rates  of  electricity  charges  in  various  parts
 of  the  country  and  for  various  sectors  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWER
 PRASAD)  :  A  statement  showing  the
 average  rates  of  electricity  charges  for
 various  categories  of  consumers  (as  on
 14.1968)  served  by  the  State  Electricity
 Boards,  Government  Electricity  Depart-
 Ments  of  Union  Territories,  licensees  af
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 Bombay,  Ahmedabad  and  Calcutta  and  the
 Damodar  Valley  Corporation,  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-489/68]

 Baragni  Thermal  Power  Station

 9621.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  the  reports  published
 in  the  Indian  Nation  of  the  2nd  April,
 968  to  the  effect  that  the  supply  of  Power
 from  Barauni  Thermal  Power  Station  has
 been  very  irregular  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;
 (c)  whether  this  irregularity  has  affected

 small  scale  industries  in  the  whole  of
 Darbhanga  District,  particularly  Jai  Nagar,
 Madhubanj  etc.  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  being  taken  to
 ensure  constant  supply  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWER
 PRASAD):  (a)  to  (d).  Recently,  there
 has  been  some  interruptions  in  power
 supply  in  north  Bihar  area.  These  interrup-
 tions  resulted  from  automatic  tripping  of
 the  turbo-generators  installed  in  Barauni
 Thermal  Power  Station  due  to  somewhat
 erratic  functioning  of  the  governor  gears.
 The  Bihar  State  Electricity  Board  convened
 a  meeting  of  high  level  technical  experts
 and  discussed  the  details  with  the  suppliers
 of  the  plant  &  equipment.  They  have  also
 initiated  steps  to  rectify  the  defects.  The

 Ty  replacements  is proc  of
 under  way.

 Methanol  Plant  of  Fertilizer  Corporation
 of  India

 9622.  SHRI  S.C.SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 methanol  plant  of  the  Fertilizer  Corpora-
 tion  of  India  is  losing  more  than  Rs.  2
 crores  annually  as  a  result  of  shortfall  in  its
 production  ;

 (b)  tha  steps  Government  are  taking  to
 mect  the  increased  demand  of  methano}  कि
 the  country  ;  and
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 (०)  the  reasons  for  not  asking  the
 otiginal  American  builder  of  Trombay
 plant  to  compensate  the  losses  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAITAH):  (७)
 It  is  not  corfrect  to  say  that  the  methanol
 plant  is  losing  more  than  Rs.  2  crores
 annually.  During  the  year  1966-67  when
 the  plant  worked  for  6  months  only,  the
 loss  suffered  was  Rs.  32.32  lakhs  and
 during  ‘1967-68,  the  loss  suffered  was
 Rs.  6.62  lakhs.  In  1968-69,  it  is  expected
 to  make  a  profit.

 (b)  A  capacity  of  60  tons  per  day  has
 already  been  reached  at  Trombay  and
 additional  balancing  facilities  are  being
 considered  for  attaining  the  rated  capacity.

 (c)  In  terms  of  the  contract  5%  pay-
 noeat  has  been  withheld  from  the  American
 Contractor.

 Civic  Amenities  to  Mebalfa  Amritpuri—B
 Garhi  Jharia  Maria  Vilage

 9623.  SHRIS.  C.SAMANTA:  Wili
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  according  to  the  Delhi
 Development  Authority's  approved  deve!op-
 ment  plan,  Mohalla  Amritpuri-B,  has  been
 shown  asa  part  of  village  Garhi  Jharia
 Maria  ;

 (b)  whether  the  representatives  of  this
 Mohalla  have  made  repeated  attempts  to
 draw  the  attention  of  the  Delhi  Develop-
 ment  Authority  towards  the  basic  ame-
 nities  of  life  piz.,  water,  electricity,  pucca
 street  and  street  lights  ;

 (c)  if  so,  why  no  steps  have  been  taken
 in  the  matter  so  fat  ;  and

 (d)  whether  the  newly  created  Mohaltas
 of  this  village  Garhi  bave  been  provided
 with  all  basic  facilities  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DBVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  5.  MURTHY):  (a)  Yes.
 An  integrated  development  plan  of  village
 Garhi  Jharia  Maria  was  prepared  and  the
 area  of  Amrit  Puri  ‘B’  was  included  from
 the  planning  point  of  view,  although  it  is
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 not  a  part  of  the  village  but  only  an  un-
 authorised  colony.

 (b)  ad  (c).  Yes.  They  have  been  ad-
 vised  by  fhe  Delhi  Developmettt  Authority
 to  approach  the  Municipal  Corporation  of
 Delhi  for  the  provision  of  civic  amenities.

 (d)  The  required  information  is  being
 collected  and  willbe  laid  on  the  table  of
 the  Sabha.

 ओोरखपुर  जिले  के  निवालियों  का  पुनर्वास

 9624.  मोलहू,  प्रसाद  :  क्या  सिचाई  और

 विद्य त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  गोरखपुर  में  ऐसे
 गावों  की  संख्या  कितनी  है  जिनकी  जनसंख्या
 शौर  भूमि  राप्ती,  रोहिम,  गोरा,  कौनो  श्र
 घाघरा  नदियों  द्वारा  अपना  मार्ग  बदल  दिये  जाने
 के  कारण  सन्  गांबों  को  चली  गई  है  ;  झौर

 (ख)  उन  गांवों  के  निवासियों  के  पुनर्वास
 के  लिये,  जो  भूमि  के  कटाव  के  कारण  प्रभाविति

 हुए  हैं,  अब  तक  क्या  कार्यबाही  की  थई  है  घ्रथवा
 करेने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्यूत  सम्त्रालय  में  उप-
 मंत्री  (भी  सिद्ध  इवर  प्रसाद)  :  (क)  भ्रौर  (ख).
 झपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार  से  मंगवाई
 जा  रही  है  श्र  यह  यथा  समय  सभा  पटल  पर
 रख  दी  जाएगी  ।

 खलिर  प्रदेश  में  गोरवश्ुर  में  सड़कों  का  निर्माण

 9625.  श्नौ  मोलह,  प्रसाद  :  क्‍या  निर्माण,
 झावास  तथा  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश
 में  गोरखपुर  जिले  में  रिकारगंज  से  बेलाघाट
 तक,  उरवा  से  बेलाघाट  तक,  खजनी  से  गौर
 तक,  कौरौराम  से  बंसगांव  तक,  बंसगांव  से
 बारस्ता  मलहान  उरवा  तक,  कौरीराम  से  गोला
 तक,  कौरीरामं  से बारस्ता  गजरपुर  गाघा  तक,
 बरहालगंज  &  पटनाघाट  तक,  बारस्ता  मदरिया

 &  बारस्ता  हाटा  ग्रा
 और  ह

 तक,  बरहालगंज
 से  सेमराघाद  तक  भौर  टमिनंस  से

 VAISAKHA  16,  7890  (SAKA)  Wrhven  Answers  7998

 एदयुर  झथवा  गाजपुर  तक  शौर  चोसीप्र से
 रुद्रपुर  तक  सड़कों  के  निम्ति  का  कार्य  सीघा
 प्राश्म्भ  करये  का  है  ;  श्र

 (@)  यदि  हां,  तो  इस  कार्य  के  कब  रम्म
 किये  जाने  कौ  सम्मावन  है  और  इस  घर  झनु-
 मानत:  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 निर्माण,  ध्रावास  तथा  पति  संत्रालय  में
 उप-मंत्री  (क्री  इकबस्‍ल  सिह)  :  (क)  शौर  (ख).
 सूचना  ट्रांसपोर्ट  एथा  जहाजरानी  के  द्वारा  दी
 जायेगी  जो  कि  इससे  संबंधित  हैं  ।

 नागाजुन  सागर  बांध

 9626,  श्मे  महाराज  सिंह  भारती  :  क्‍या
 सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 (क)  नागालुन  सागर  बांध  का  निर्भायय
 क्च  त्तक  बिल्कुल  पूरा  हो  जायेमा;

 (खं)  क्‍या  जह  सच  है  कि  सिंचाई  के  सिये
 उक्त  बॉ  पर  प्रति  एकड़बु जी जी  उयय  890  रुपये
 झायेया  और  यदि  हां,  तो  इसका  क्या  कारश
 है?

 (ग)  क्‍या  यह  भी  शच  है  कि  20  लाख
 एकड़  भूमि  की  सिंचई  का  जो  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  था,  बह  परम्परागत  तरीके  से  खेती
 के  लिये  थोड़ा  पानी  देने  के  लिये  है  व  कि
 सधन  खेती  के  लिये  काफी  मात्रा  में  पानी  दबे
 का  ;  श्रौर

 ह 0  बदि  नहीं,  तो  भूमि  की  सिंचाई  करने
 के  लिये  प्रति  एकड़  कितनी  मात्रा  में  पानी  देने
 की  सम्भावना  है  ?

 लिखाई  तथा  चित  द...  में  खब-
 स्त्री  गुष्ी  सिक्ष  दवर  सव) :  (क)  ायाजुब
 सागर  बांध  069  में  हर  पहलू  से  पूरा  हो
 जाने  की  सम्भावता  है

 (ख)  भ्रन्तिम  संशोहित  प्राक्कलन  कै  भाधार
 पर  प्रति  एकड़  लागत  लगभग  840  रुफ्ये  हीगी।

 मह  निर्माण  कौ  लम्बी  अवधि के  कास्श  है
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 जिसका  परिस्ताम  यह  होता  है  कि  परियोजना
 कीलागत  बढ़  लाती है।

 (ग)  और  (घ)  स्वीकृत  शस्य-पद्धति
 के  अनुसार  फसलों  की  सम्पूर्ण  आवश्यकताश्रों
 को  पूरा  करने  के  लिए  पानी  उपलब्ध  किया
 जाएगा  ।  सिंचाई  के  प्रति  एकड़  के  लिए  शौस-
 तन  2.95  एकड़  फूट  पानी  दिया  जाएगा।

 बैद्ोल  को  उत्पादन  लागत

 9627.  श्री  महाराज  सिह  मारती  :  क्‍या
 पेट्रोलियण  शौर  रसामन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  पैट्रोल
 की  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  बरौनी  में  पैट्रोल
 की  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  से  कम  है,  गौहाटी
 में  यह  लागत  गुजरात  की  भपेक्षा  कम  है,
 काल्टैक्स  की  उत्पादन  लागत  गौहाटी  की  श्रपेक्षा
 कम  है,  बर्माशेल  की  लागत  कालटक्स  की  अपेक्षा
 कम  है  भ्रौर  ऐस्सों  में  यह  लागत  सबसे  कम  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  भ्रघिकतम
 शौर  न्यूनतम  उत्पादन  लागत  का  भनुपात
 3:]  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  सरकार  ने  इसके  कारणों
 के  बारे  में  जांच  की  है;  और.

 (घ)  यदि  हां,  तो  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थिति
 को  सुधारने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्‍या  उपाय
 किये  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियणम  भौर  रसायन  तथा  कल्याण
 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (श्री  रघरमूँया):  (क)

 (क)  किसी  तेल  शोधक  कारखाने  में  प्रति
 टन  उत्पादन  की  लागत  तमाम  शोधित  उत्पादों
 के  लिये  इकट्टी  आंकी  जाती  है,  पैट्रो  जैसे  किसी

 एक  उत्पाद  के  लिये  अलग  से  नहीं  ।  प्रश्न  में

 दिये  गये  तथ्य  शोधनशाला-वार  तमाम  उत्पदों
 की  प्रतिटन  शोधन  लागत  से  सम्बन्धित  965
 की  स्थिति  को  सूचित  करते  हैं  ।

 (ख)  966  में  प्रधिकतम  शर  न्यूनतम
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 (7)  जी  नहीं  ।

 (घ)  तटीय  शोघनशालाएं  भारतीय  तेल
 नियम  की  शोधनशालाशों  से  बहुत  पहले  चालू
 होने  के कारण  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  तथा
 प्रति  टन  चालन  व्यय  घटाने  में  समर्थ  हो  गई
 हैं  a) भारतीय  तेल  निगम  की  शोधनशालाओ्ों  में,
 नई  होने  के  कारणा,  रूपाकित  उत्पादन  से  कम
 उत्पादन  हुआ  ।  जैसे  जैसे  उत्पादन  बढ़ेगा  लागत
 कम  हो  जायेगी  |  इसके  अतिरिक्त,  विभिन्‍न
 मामलों  में  लागत  झ्रांकड़ों  की  तुलना  नहीं  की
 जा  सकती  क्योंकि  प्रत्येक  शोधनशाला  की  प्रक्रि-
 याएं  भिन्‍न  भिन्‍न  हैं

 उबरक  कारखाना  कौरवा

 9628.  शी  महाराज  सिह  मारतो  :  कया

 पेट्रोलियम  'यौर  रसायन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  प्रइन  पर
 विवाद  के  कारण  कि  कौरवा  का  उबंरक  कार-

 खाना  कोयले  पर  आधारित  हो  श्रथवा  नेफ्था
 पर  अन्ततोगत्वा  इस  प्रस्ताव  को  समाप्त  करने
 का  निणुंय  किया  गया  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  एक  कारेड
 सरकारी  रुपये  इस  काये  के  लिये  खर्च  किये  जा
 चुके  हैं;  भ्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  के  लिये  कौन  कौन
 उत्तरदायी  हैं श्रौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही
 की  गई  है  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  तथा  समाज  कल्याण
 सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पश्ी  रघुरमंया):
 (क)  कोयला  और  नेफ्या  का  कच्चे  माल
 क॑  रूप  में  प्रयोग  तथा  दूसरे  सम्बन्धित  तथ्यों
 के  तुलनात्मक  मूल्याँकन  के  परिणामस्वरूप,
 यद्यपि  965  में  कोरवा  में  कोयला  पर  श्राघा-
 रित  एक  उबंरक  कारखाने  की.  स्थापना  के
 प्रस्ताव  को  छोड़ा  था,  फिर  भी  मध्य  प्रदेश  में
 एक  कोयला-भ्राधारित  कारखाने  की  स्थापना  के
 लिए  भारतीय  दर्वरक  निगम  द्वारा  हान  में
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 तैयार  की  गई  एक  योजना  इस  समय  विचारा-
 धीन  है।

 (ख)  खीहां।
 (ग)  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  जानने  तथा

 उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  प्रइन  नहीं
 उठता  क्योंकि  एक  पण  एंव  ध्यान  पूवंक  जांच
 के  बाद  सरकार  ने  जन-हिते  में  सारे  सम्बद्ध
 फँसले  किय  हैं  1

 दामोबर  घाटी  बांध

 9629.  शी  महाराज  सिंह  भारती  :  क्‍या
 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  दामोदर  घाटी  में  विभिन्‍न  बाँधों  से
 बिजलीघरों  को  एक  वष  में  कितने  घन्टे  पानी
 की  सप्लाई  की  जाती  है  भोर  उनमें  प्रति  वर्ष
 उनकी  बिजली  पैदा  करने  की  कुल  क्षमता  की
 कितनी  प्रतिशत  बिजली  पैदा  की  जाती  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  बांधों  की
 पानी  जमा  रखने  की  क्षमता  केवल  2.5  करोड़
 एकड़  फुट  भ्रर्थात  दामोदर  नदी  के  पानी  का
 50  प्रतिशत  है  जो  पांच  करोड़  एकड़  फुट  है
 ओर  इस  नदी  के  निचले  भागों  में  इस  वर्ष  बाढ़
 आई  थी;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इन  बाघों  का

 पूरा  पानी  सिंचाई  के  काम  में  नहीं  लाया  जाता
 तथा  उनका  अधिकतर  पानी  नदी  में  डाल  दिया
 जाता  है;  शौर

 (घ)  दामोदर  घाटी  निगम  नहरों  के  इन
 बांधों  तथा  इन  वांधों  पर  बिजलीघरों  को  कितना
 घाटा  हो  रहा  है  ?

 Written  Answers

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-संत्रो

 (श्री  सिद्ध  शबर  प्रसाद)  :  (क)  बिजलीघरों  को

 एक  वर्ष  के  दोरान  लगभग  2000  चन्टे  पानी
 सप्लाई  किया  जाता  है  |

 1967-68  में  बिजली  का  उत्पादन  बिजली
 केन्द्रों  की  क्षमता  का  68  प्रतिशत  था।

 (ख)  दामोदर  के  50  लाख  एकड़  फुट
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 वार्षिक  भ्रौसत  प्रवाह  के  प्रति  बांघों  की  घारिता
 25  लाख  एकड़  फुट  है  ।

 2,50,000  क्युजक  नियोजित  निस्सार  के
 प्रति  नदी  का  भ्रधिकतम  निस्सार  लगभग  |
 लाख  क्यूजक  था  ।  इसके  बावजूद  ऐसा  लगता  है
 कि  नदी  के  निचले  भाग  में  रुकावट  स्थानोय  वर्षा
 के  कारण  हुई  थी  ।

 (ग)  जी,  हां  ।  दामोदर  योजना  मुख्य  रूप
 से  बाढ़  नियन्त्रण  योजना  के  रूप  में  थी  भ्रतः  बाढ़
 नियन्त्रण  पक्ष  को  उचित  महत्व  दिया  जाता  है।

 (घ)  1966-67  के  परीक्षित  राजस्व  लेखा
 में  सिंचाई  के  शन्तगंत  लगभग  96  लाख  रुपये
 तथा  बाढ़  नियन्त्रण  के  ऑ्न्तगंत  लगभग  77  लाख
 रुपये  की  हानि  दिखाई  गई  थी  ।  बाँधों  के  साथ

 लगे  पन  बिजली  केन्द्र  दामोदर  घाटी  तथा  इसके
 झासपास  बिजली  सम्भरण  के  लिये  अनुकलित
 प्रणाली  के  बंग  है।  ‘1966-67,  के  परीक्षित
 राजस्व  लेखा  में  बिजली  के  सम्बन्ध  में  0]
 लाख  रुपये  का  लाभ  दिखाया  गया  है  |
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 बम्बई  में  पकड़ी  गई  बिदेशी  मुद्दा

 9630.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या  वित्त
 मन्त्री  23  नवम्बर,  967  &  भ्रातरांकित  प्रश्न
 संख्या  496  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  जुलाई,  967  में बम्बई  में  विदेशी

 मुद्रा  के  पकड़े  जाने  के  बारे  में  की  जा  रही
 जांच  पूरी  हो  चुकी  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  व्यौरा  क्‍या  है,
 (ग)  यदि  नहीं,  तो  जांच-कार्य  पूरी  होने

 में  देरी  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  उसके  कब  तक

 पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है;  और

 (घ)  यह  जांच  किन-किन  ब्यक्तियों  द्वारा
 की  जा  रही  है  तथा  कब  से  ?

 उप  प्रधान  मस्त्री  तथा  वित्त  बन्त्री  ी
 मोरारजी  देसाई)  :  (क)  जुलाई  967  में  बम्बई
 में  पकड़ी  गई  देशी  तथा  विदेशी  मुद्रा  के  बारे  में
 जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है
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 (a) यह  फ्रदन  नहीँ  बता  bk

 (ग)  तथा  घ)  भारम्म  में  यह  जॉच

 अचन  निदेशालय ारा  शुरू  की  थों  |  जांच  के
 दौरान यह'  पता  चला  कि  इस  मामले  को
 लाख्व्  दूर  दूर  तक  फैली हुई हुई  हैं।  छसलिये
 यह  मामलः  कन्लैय  जात  ब्यूरों  कों  सॉप  दिया.
 गया  v  बिल्कुल  सही  रूप  में'  यह'  बलक़ना'  सम्भव
 नहीं  है  कि  ह.  कक  तक  पूरी  होगी  V

 Top  Tax  Payers  in  India

 96abh.  SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whe  pays  the  highest  amount  of
 tax.  in  India  per  year  ;  and

 (b)-  who:  are  the  top  ten  tax  payers  in
 the  country  and  how  much  they  have  paid
 within  the  last  two  years.?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  The  latest  ia-
 formation  is  available  only  in  respect  of
 assessments  of  Income-tax  completed  dur-
 ing  ‘1966-67.  ‘Fhe  highest.  income.  assessed
 during  ‘1966-67  was  Rs.  5.2]  crores,  in  the
 case  of  ].€..  (india)  Pvt.  Ltd.  for  the
 assessment  year  ‘1962-63.

 (b)  The  top  ten  taxpayers,  on  the  basis
 of  incom  as  assessed  during  ‘1966-67  were
 (i)  I.C.  A.  (India)  Pvt.  Lid.,  (2).  Indian
 Iron  and  Steel  Co.  Ltd.,  (3)  Burmah  Sheil
 Refineries  dy  Ltd.,  (4)  Associated  Cement
 Co.  Ltd.  y  Hindustan  Lever  Ltd.,  (6)
 Calcutta  Electric  Supply  Ca.  Ltd.  (7)  Telco
 Ltd.,  (8)  Maharashtra  State  Road  Trans-
 port  Cerperation,  cy  Burmah,  Oil  Co.  Ltd.
 and  (10)  Gwalior  Rayon  Silk  Manufactur-
 ing  (Wvg.)  Co.  Etd.

 Information  regarding  the  taxes.  paid
 by  them  during  ‘1966-67,  and  ‘1967-68.  is  not
 readily  available.  It  will  be  collected  and
 laixt  on  the  Fable  of  the  House  as  early  as
 possible.

 Training  of  Nurses  in  Hospital  run  by
 Soctety  of  Experimenta)  Medicat

 Sciences  Bonkoghly  (Calanttay):

 9632.  SHRI  GANESH  GHOSH  :
 SHRI  MOHAMMAD

 ISMAIL  :

 MAY  6,  L966  2004

 उपकार:  BHAGABAN  DAS:
 SHRI  JYOTIRMOY  BASV  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH,
 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  given  so  far  to  the
 hospital  run  by  the  Society  of’  Experi-
 mental  Medical  Sciences,  at  Bonkoghty,
 Calcutta  for  training  girls  from  Displaced
 Persons  Homes  (East  Pakistan)  ;  in  Auxi-
 liary  Nursing  Cadre  :

 (b)  if  so,  the  total  number  of  girls  ad-
 mitted  and  completed  tkeit  taining  from
 96i  upto  the  3Ist  March,  968  ;

 (c)  whether  tha  course:  prescribed  by
 the  hospital  is  recognised  by  Government
 and  if  not,  the  reason  thereof  ?  and

 (d)  the  action  Government  propose  to
 take  over  the.  nramagement  of  the  hos-
 Pital  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING.  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  5.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  No  grant  has  been  given  by  the  Central
 Government  to  the  institution.  in  question
 for  Auxiliary.  Nurse  Midwife  training.

 (b)  and  (c).  Information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Tadle  of  the
 Sabha.

 (a)  Does.  not  arise.

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में  हिम्दो

 9633.  श्री  रघूवौर  सिह  शास्त्री  :
 श्री  छ्लोकार  लाल  बेरवा  :

 क्या  स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन.  एवं  बयर
 विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क-).  क्‍या.  नई  दिल्‍ली;  बगरपालिकः  ने
 राजभाषा  अधिनियम  के  उपबन्‍्धों  के  श्रनुसार
 हिन्दी  में  काम  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है;

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं;
 और

 (ग)  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या'  कार्य-
 वाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  मगरीय
 विकास  मन्‍्त्रालय  में  उप-सन्‍्त्रों  ी  ब०  स०
 मति)  :  (क)  नगरपालिका  अपना  काम  काय॑-
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 पद्धति  &  सामान्य  नियमों.  के  नियम  3  कं  भ्रनु-
 सार  करती  है  ।  जिसका  पाठ  इस  प्रकार  हैः-

 “इस  नमस्फालिका  का  कक्म  अंग्रेजी  अभवत
 द्  अथका  हिन्दी  में  किया:  जायेगा;  और  कार्यका-

 हिया  (जब  तक  किसी  विज्षेष  समिक्ति  के  कररे  में

 मुख्य  आयुक्त  निर्देश  न.  दे  दे)  अंग्रेजी  अथवा
 हिन्दी  अथवा  च्  में  लिखी  जायेंगी.  ।

 किन्तु  यह  नियम  किसी  भी  समिति  हारा
 अपने  कायें  में,  प्रपनी  का्यंवाहियों  को  लिखने  में
 श्थवा  सूचनाओं,  कायंसूचीं  तथा  कार्यवाहियों
 के  जारी  करने  में  उपयुक्त  भाषाश्रों  में  से  एक
 के  अधिक  भाषाज्रों  के  प्रयोभ  करने  में:  बाधक
 नहीं  होगा  बसे  इस  समिक्षि  के  काय  उप-
 नियमों  के  नियम  8  का  पाठ  इस  प्रकार  हैः-
 “स्परा  काम  पंग्र जी  में  किया  जाकेया

 (ख)  कह  श्रकन  कहीं  उठता  ।

 (ग)  हाल  ही  में  यह  निर्णय  किया  गया

 है.  कि  नाई  दिल्‍ली  नमस्पालिका  की  भाषा  विषयक
 नीति  लगभग  वही  होगी  ज्यो  राज  भाषा  (संक्षों-
 घन)  अधिनियम,  967  में व्यक्त  की  गई  है
 और  वतंमान  उष  नियमों  को  समुक्तित  रूप  से
 संशोधित  करने  का  प्रदन  बिचाराधीन  है  t

 दिल्‍ली  वृहद्‌  योजना

 9634  ह. उ  रघुकोर  सिह  शासकों  :  क्या
 स्वास्थ्य  फरियार  लिधोजन  तथा  नल्स्सोय  विकरस
 मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  भूलपूर्व  निर्माण  लथा।  आवास
 मन्त्री  की  श्रध्यक्षता  में  दिल्‍ली  वृहद्‌  योजन।  के
 सम्बन्ध  में  दिल्ली  में  8/7  अप्रैल,  968  को

 हुई  सवंदलीय  बैंक  में  इस  योजना  के  बारे  में
 व्यकत  क्य  मये  सन्तोष:  करि सर  सरकार  का
 ध्यान  दिलाया  गया.  है  ;  जोर

 (ख)  कि  हां,  तो  झलक  बारे में  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्तिया  है  ?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 स्त्रालय में में  उध  थिकाश-संत्री ह  ७०  सुच  मृति):
 (क)  जी,  हां  ।
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 (ख)  इस  विषय  पर  विचार  किया  जायेगा।

 Insanitary  Conditions  in  Kasturba  Nagar,
 Delhi

 9635.  SHRI  M.L.  SONDHI:  Will
 the  Minister  of  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  have  re-
 ceived  complaints  about  the  insanitary
 conditions  prevailing  in  Kasturba  Nagar,
 Delhi  for  quite  some  time  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 quarters  constructed  there  require  repairs
 particularly  to  verandhas,  roofs  and  doors;
 and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by
 Government  to  improve  the  sanitary  condi-
 tions  in  that  colony  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH):  (a)
 The  Municipal.  Corporation  of  Delhi  are
 responsible  for  the  general  sanitation  and
 cleanliness  of  the  area.  The  C.  P.  W.  0.
 are  concerned  only  with  the  cleaning  of
 internal  drains  from  the  houses.  The
 geacral  sanitation  is  mot  ali  that  could  be
 desired  as  the  colony  has  opened  drains.

 (b)  Repairs  are  carried  out  as  and
 wher  necessary.  Recently,  re-flooring  of  a
 number  of  houses  at  a  total  cost  of
 Rs.  7I,6000/-  has  been  done.  Roofs  and
 doors  are  also  being  repaired.

 (c)  The  question  of  provision  of  wnder-
 ground  drains  is  being  considered.

 Houses  on  Hifre-Purchase  Basis  in
 Chaedigarh

 9636.  SHRI  SHRI  CHAND  GOEL  :
 Will  the  Minister  of  WORKS,  HQUSING
 AND  SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  Have  received
 some  saprosemtations  from  the  Government
 employees  of  the  Union  Territory  of
 Chandigarh  for  the  allotment  of  houses  en
 hire-purchase  basis  ;  and

 (b)  i£  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN.  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  (SHRI  HQYBAL  SINGH):  (a)
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 No  such  representation  has  been  received  in
 this  Ministry.

 (b)  Does  not  arise.

 Social  Welfare  Schemes  for  Chandigarh

 9637.  SHRI  SHRI  CHAND  GOEL  :
 Will  the  Minister  of  SOCIAL  WELFARE

 be  pleased  to  state  the  social  welfare  schemes
 which  Government  have  undertaken  for
 the  Union  Territory  of  Chandigarh  for  the
 current  year  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE
 (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA)  :  No
 proposal  for  Social  Welfare  programmes
 for  the  Annual  Plan  1968-69  was  received
 from  Chandigarh  Adminisaration.

 सध्य  प्रदेश  में  परियोजनाझों  के  लिये  केन्द्रोय

 सहायता

 9638.  श्री  गं०  चच०  दीक्षित  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  इस  बारे
 में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  कि  पर्याप्त  धन
 की  कमी  के  कारण  राज्य  की  महत्वपूर्ण
 परियोजनाओं  को  विशेषतया  उन  परियोजनाओं
 को  ज़ो  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 आवश्यक  हैं,  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा
 है;  और

 (ख)  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  लिए  किस
 प्रकार  धन  की  व्यवस्था  करने  का  सरकार  का
 विचार  है  ताकि  महत्वपूर्ण  परियोज़नाश्रों  की
 क्रियान्विति  में  विलम्ब  न  हो  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (क्री
 समोरारजी  देसाई)  :  (क)  1968-69  की  वाधिक

 योजना  के  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से
 इस  प्रकार  का  कोई  ज्ञापन.  नहीं  मिला

 है
 (ख)  केन्द्रीय  सरकार  के  उपलब्ध  साधनों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  भश्रौर  विभिन्‍न  राज्यों
 को  केन्द्रीय  सहायता  देने  में  जिन  सिद्धान्तों  का
 पालन  किया  जाता  है,  उनके  भ्राघार  पर,  जिन
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 में  भ्रन्न  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  प्रायोजनाश्रों
 की  आ्रावश्यकताश्रों  का  विचार  करना  भी  है,
 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  अ्रधिक  से  श्रधिक  जो
 केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  सकती  है  उसका
 आश्वासन  पंहले  ही  राज्य  सरकार  को  दे  दिया
 गया  है।  केन्द्र  द्वारा  राज्य  सरकार  को  भ्रौर
 किसी  प्रकार  से  वित्त-पोषित  करने  का  प्रइन
 ही  नहीं  उठता  ।

 तोन  योजनाश्रों में  मध्य  प्रदेश में  किया  गया
 प्रति-व्यक्ति  व्यय

 9639.  श्री  म०  wo  दीक्षित  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  गत
 तीन  पंचवर्षीय  योजनाओ्रों  में  भ्रन्य  राज्यों  तथा
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  मध्य  प्रदेश  में
 प्रति-व्यक्ति  व्यय  सब  से  कम  हुआ  ;

 (ख)  यदि  हां.  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं;
 और

 (ग)  इस  स्थिति  के  सुधार  के  बारे  में
 क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  व्त्ति  मंत्री  (भी
 मोरारजी  बेसाई)  :  (क)  पहली  तीन  पंचवर्षीय
 श्रायोजनाश्रों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  हुमा
 प्रति-ब्यक्ति  आयोजना-ब्यय  अन्य  राज्यों  शौर
 संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  सब  से  कम
 नहीं  था  ।

 (ख)  श्रौर  (ग)  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं
 होते  ।

 “घेराव”  से  उद्योगों  का  बीमा

 9641.  शी  शिवपूजन  शास्त्री  :  क्या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  'घेराव”  से  उद्योगों  के  बीमा
 के  बारे  में  सरकार  को  हाल  में  कोई  ज्ञापन
 मिला  है;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  पथ्नी
 मोरारजी  देसाई)  :  (क)  एक  बैंकिंग  कम्पनी
 से  यह  सुभाव  प्राप्त  हुआ  था  कि  भोौद्योगिक
 उपक्रमों  को  राजनैतिक  भगड़ों,  मजदूरों  द्वारा
 सामूहिक  कायेवाहो  नागरिक  दंगों  और  बलवों
 गुप्त  तोड़-फोड़,  विद्रवेषजन्य  हानि  झादि  के
 कारण  होने  वाली  हानि  श्रथवा  क्षति  के  बदले
 बीमा  सुरक्षा  की  व्यवस्था  के  लिए  सरकार  को
 योजना  बनानी  चाहिये  ।

 (ख)  सरकार  ने  यह  वांछनीय  नहीं
 समभा  कि  ऐसी  योजना  बनाई  जाय
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 अजमेर  स्थित  ग ृगे  तथा  बहरे  बच्चों  के  स्कूल
 के  लिए  होस्टल  की  इमारत

 श्री  श्लोंकार  लाल  बेरवा  :
 श्री  टी०  पी०  शाह  :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भ्रजमेर  में  गू  गे
 तथा  बहरों  के  स्कूल  के  होस्टल  की  इमारत
 बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  भ्रनुदान
 देना  स्वीकार  किया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कितनी  राकि  का;
 और

 (ग)  भ्रनुदान  की  राशि  संभवतः  कब  तक
 दी  ज्ायेगीं  ?

 9648.

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो
 (डा०  (श्रीमती)  फूलरेश  गह) :  (क)  शौर
 (ख).  बधिर  बाल  विकास  समिति,  श्रजमेर  के
 लिए  एक  स्कूल  और  दात्रावास  भवन  निर्माण
 हेतु  52,500  रुपये  का  श्रनुदान  मंजूर  किया
 गया  है।

 (ग)  पहली  किद्त  के  रूप  में  5000  रुपये
 की  राशि  का  उन्मोचन  हुआ  है।  निर्माण  कार्य
 दृष्टिगत  रखते  हुए  नियमानुसार  इसके  वादी

 की  किश्त  उन्‍्मोचित  की  जायेंगी।
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 Abotition  of  Taxes  on  Distributed  Profits
 of  Companies

 9644.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  the  statement  of  Mr.
 E.  B.  Nortcliffe,  Rapporteur  of  the  Taxa-
 tion  Commission  of  the  International
 Chambers  of  Commerce,  in  a  document  on
 faxation  of  company  profits  and  dividends,
 urging  upon  abolition  of  taxes  on  distri-
 buted  profits  of  companies  in  view  of  the
 fact  that  personal  income-tax  is  payable
 by  the  shareholder  on  dividends  ;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJ!  DESAI)  :  (a)  Yes,  Sir,  A
 Press  communique  issued  by  the  Indian
 National  Committee  of  the  International
 Chamber  of  Commerce  on  the  salient  points
 contained  in  the  document  on  Taxation  of
 Company  Profits  and  Dividends,  prepared
 by  Mr.  E.  B.  Nortcliffe,  Rapporteur  of  the
 Taxation  Commission  of  the  International
 Chamber  of  Commerce,  has  come  to  the
 notice  of  the  Government.

 (b)  The  Government  do  not  agree  that
 there  should  be  no  tax  on  distributed
 profits  of  companies.

 बिहार  में  पिछड़  वर्गों के  लिए  पेय जल  की
 सुविधाएं

 9045.  श्री  क०  सि०  संघुकर  :  क्या  समाज
 कल्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  बिहार
 में  सामाजिक  तौर  पर  पिछड़े  वर्गों,  हरिजनों
 और  भूमिहीन  किसानों  की  भ्रनेक  ऐसी  बस्तियां
 हैं,  जहां  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  बीस  वर्ष
 बीत  जाने  पर  भी  अभी  तक  पेय  जल  की
 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  पिछले  पांच  वर्षों  में
 बिहार  को  इस  कार्य  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  कितनी
 वाधषिक  सहायता  दी  गई  ब्ौर  इस  वर्ष  कितनी
 सहायता  देने  का  विचार  है;  श्रौर

 (ग)  क्या  इस  कार्य  के  लिए  बिहार  को
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 पर्याप्त  सहायता  दी  गई  श्र  यदि  नहीं,  तो
 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्यारा  बिभास  में  राज्य  लती
 (डा०  (श्रोमतो)  कूलरेखु  गह)  :  (क)  झावास
 ओर  गृह-स्थलों  के  बारे  में  विशेष  सुविधाओं
 की  व्यकस्था  के  मालले  भें  ्ह्स  विभाग  का
 वास्ता  बताए  गए  तीन  वर्गों  में  से  केवल
 प्रनुसूचित  जातियों  (हरिजनों)  से  है।  कल
 सम्भरर,  एक  राज्य  विषय  है।  इसके  जिए
 कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  (पिछड़ा  वर्ग

 क्षेत्र)  नहीं  है।  देश  में  ऐसे  बहुत  गांव  हैं  जहां
 'बिक्षेफ्तया  गर्मी  के  सौसम  में,  एक  मील के
 ््घें  व्यास  में  पेय  जल  का  कोई  संसाधान  नहीं
 होता  1

 (ख)  राज्य-योजना  में  ह...  जल  शम्भरसा”
 परियोजना  के  श्रन्तर्गत  निम्न  वणित  नियतन
 किये  गये  :

 963-64  100,000  रुपये

 1964-85  200,080  ्क्ये
 1965-66  ¥00,000  रुपये

 1966-67  200,000  रुपये

 1967-68  200,000  ्त्क्ये
 1968-69,  200,000  पये

 भ  कल्योश  कार्यक्रमों  ६...  सब  ेमलाकर
 जो  वित्तीय  सीमाएं  निछ्चित  की  गई  हैं  उसकी
 परिधि  में  शिक्षा,  आवास,  जल  सम्भरण  इत्यादि
 विभिन्‍न  मदों  के  लिए  राज्य  सरकार  प्राथमि-
 कतायें  निश्चित  कर  सकती  है।  हरिजनों  को

 समूचित  लाभ  पहुँचाने  के  लिए  राज्य  सरकार
 स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  राष्ट्रीय  पेय  जल  सम्भरण
 शरीर  सफाई  योजना  तथा  सामुदायिक  विकास
 खण्डों  के  अ्रन्तगंत  कौ  गई  व्यबस्था्रों  का  भी
 उपयोग  कर  सकैती  है।

 Ceatral  Assistance  for  Centenary  Homoeo-
 pathic  System  of  Medicine

 9646.  SHRI  K.  M.  MADHUKAR  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  4  fact  that  the  2I3th
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 Centenary  of  Homoeopathic  system  of
 metiicine  was  celebrated  recently  in  Delhi  ;

 400)  whether  the  Momvenpathic  Ductors
 have  sought  for  some  cooperation  and
 help  from  the  Central  Government  during
 their  centenary  celebrations  ;  and

 नदी  if  80,  the  Broad  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  वार  THE
 MHNISTRY  OF  WEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  5.  MURTHY)  :  (a)  Yes,
 The  230  Birth  Centenary  of  Dr.  Habne-
 mann,  the  Founder  of  the  Homoeopathic
 System  of  Medicine,  was  celebrated  in  New
 Delhi  on  the  l0th  April,  1968.

 (b)  No.
 (0)  Does  wot  arise.

 Homoeopethic  Doctors  in  Bihar

 9647.  SHRI  K.M.  MADHUKAR  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  registered  and  un-
 registered  Homoeopathic  doctors  in  Bihar  ;

 ({b)  whether  the  Central  Government
 have  given  any  assistance  to  them  so  far  ;
 and

 (0)  if  8,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISPRY  GF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)  The
 information  is  being  cellected  and  will  be
 laid  on  the  table  of  Sabha  in  due  course.

 (b)  No.
 (c)  Does  not  arise.

 India  Exphives  Ltd.

 SHRIMATI  SUSEELA
 GOPALAN  :

 SHRI  UMANATH  :
 SHRI  P.  GOPALAN  :
 SHRI  K.  RAMANI  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  the  dear-
 mess  aRowance  of  aN  Puropean  staff  of  the
 Indian  Explosives  Ltd.  bag  been  increescd
 fecently  ;-
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 (b)  if  so,  whether  the  Dearness  Allow-
 ances  of  Indian  counterparts  of  the  India
 Explosives  bas  also  been  increased  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHURAMAIAH)  :  (a)  to
 (०).  The  information  is  being  collected  and
 it  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House
 in  due  course.

 राजनोतिक  दलों  द्वारा  लेखा  परौक्षित  लेखों  का
 पेश  किया  जाना

 9649.  श्री  रामावतार  श्ञास्त्रो  :  क्या  वित्त
 मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पटना  स्थित
 आय-कर  विभाग  के  वाड्ट-एच  -के  श्रधिकारी
 ने  शा  मार्च,  1968 &  श्रपने  पत्र  में  भ्रनुरोध
 किया  है  कि  बिहार  प्रदेश  कांग्रेस  समिति,
 बिहार  भारतीय  क्रांति  दल,  भारतीय  जनसंघ
 बिहार,  संयुक्त  समाजवादी  दल,  बिहार,  प्रजा
 समाजवादी  दल,  बिहार  तथा  साम्यवादी  दल
 की  बिहार  राज्य  परिषद  अपने-अपने  लेखा
 परीक्षित  लेखे  पेश  करे  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (ग)  क्‍या  पहले  भी  ऐसा  किया  जाता  रहा
 है;  भौर

 (घ)  यदि  नहीं,  तो अरब  यह  प्रथा  छुछ
 करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  (भी
 मसोरारजी  देसाई)  :  (क)  जी  हां

 (ख)  राजनेतिक  दलों  की  सम्पत्ति  तथा
 लगाई  गई  पूजी  से  होने  वाली  झाय  कर
 लगने  योग्य  है।  भ्रायकर  भ्रधिकारी  ने  कर
 लगते  योग्य  झाय  के  बारे  में  सही  जानकारी
 प्राप्त  करने  के  उददेदय  से  हिसाव  की  मांग
 की  थी

 (म)  जी  हां  ny

 (घ)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 साक्षोक  (पाहराहइट)  तथा  रसायन  विकास
 मिगस

 9650.  शी  रामावतार  ज्ञाल्त्री :  क्‍या
 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  माक्षीक  (पाइराइट)  तथा
 रसायन  विकास  निगम  बिहार  के  शाहवाद  जिलों
 में  भ्रमकोर  से  गंधक  निकाल  रहा  है;

 (ख)  उक्त  निगम  द्वारा  चलाये  जा  रहे
 गंधक  कारखानों  में  कुल  कितने  कमंचारी  हैं;

 (ग)  उनमें  से  स्थानीय  कमंचारी  कितने
 हैं;

 (घ)  अन्य  खनन  कमंचारियों  के  वेतनमानों
 की  तुलना  में  इस  कारखाने  के  कमंचनारियों  के
 वेतनमान  क्या  है;  और

 (ड)  इस  कारखाने  के  कर्मंत्नारियों  को
 दी  जा  रही  श्रन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या
 है?

 पेट्रोलियम  झौर  रसायन  तथा  समाज
 कल्वारा  संजालय  सें  राज्य  मंत्री  (थनी
 रघुरामंया)  :  (क)  जी  नहीं  ।  माक्षीक
 (पाइराइट)  तथा  रसायन  विकास  कम्पनी
 लिमिटेड  इस  समय  भ्रमभोर  में  पाहराइट  घातु
 जो  सल्फ्यूरिक  एसिड  के  निर्माण  में  इस्तेमाल
 होगा  के  खनन  में  लथी  हुई  है  ।

 (ख)  से  (ड).  खनन  परियोजना  से
 सम्बन्धित  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और
 यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी।

 सस्ते  सकानों  का  निर्माण

 965l.  क्री  निहाल  सिह:  क्‍या  निर्माण
 श्ावास  तथा  क्ति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  गत  पांच
 वर्षों  में  कुछ  फर्मों  तथा  उद्योगपतियों  से,  दिल्ली
 में  सस्ते  मकान  बनाने  के  बारे  में  कोई  भावेदन
 पत्र  प्राप्त  हुए  हैं;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है;
 झौर

 (ख)  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या
 कार्यवाही  को  है  ?

 निर्माण,  झावास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (भी  इकबाल  सिह)  :  (क)  जी  नहीं  av

 (ख)  और  (ग).  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Chittaranjan  Cancer  Hospital  at  Calcutta

 9652.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  have  any  pro-
 posal  to  take  over  Chittaranjan  Cancer
 Hospital  in  Calcutta.

 (b)  if  so,  from  what  date  ;  and
 (c)  if  not,  the  reasons  therefore  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  8.  S.  MURTHY):  (a)  No.
 However  for  better  coordination  between
 the  Chittaranjan  National  Cancer  Research
 Centre,  Calcutta  and  Chittaranjan  Cancer
 Hospital,  Calcutta,  a  proposal  for  a  com-
 mon  Govering  Body  comprising  the  repre-
 sentatives  of  the  Government  of  India,
 Government  of  West  Bengal,  and  other
 interested  parties  is  under  consideration.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 पुशनो  दिल्‍ली  क्षत्रों  सें  केन्द्रीय  सरकारी
 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  नये  झौषधालय

 9653.  श्री  राम  गोपाल  शालवाले  :  क्‍या
 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पुरानो
 दिल्ली  में  खोले  जाने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी
 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  तीन  भौषधालयों  के
 स्थान  के  बारे  में  इस  बीच  निरंय  कर  लिया

 है;  शौर

 फ)  यदि  हां,  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है  )
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 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  सम्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (शी  qo  सु०
 सूत)  :  (क)  शौर  (ख).  ‘1968-69  में  केवल
 दो  नई  केन्द्र  स्वास्थ्य  योजना  डिस्पैन्सरियों  के

 लिए  घन  उपलब्ध  किया  गया  है।  शकूरबस्ती
 तथा  राजोरी  गाडन  क्षेत्रों  में  एक-एक  डिस्पेन्सरी
 खोलने  का  प्रस्ताव  है

 आसाम  में  झ्रादिवासी  शोर  पिछड  लोगों  का
 उत्थान

 9654.  श्री  राम  गोपाल  शालवाले  :  क्‍या
 समाज  कल्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  श्रासाम  तथा
 सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  श्रादिवासी  श्रौर  पिछड़े
 लोगों  के  उत्थान  के  लिये  आये  समाज  सावंदे-
 शिक  प्रतिनिधि  सभा,  ने  कोई  योजना  बनाई  है
 ताकि  विदेशी  धमं  प्रचारक  उन्हें  गुमराह  न  कर
 सके;  और
 ..._(ख)  यदि  हां,  तो  कया  उपयुक्त  लोगों  के
 उत्थान  के  लिये  श्रायं  समाज  को  कोई  अनुदान
 देने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 समाज  कल्याण  विमाग  में  राज्य  मन्त्री
 (डा०  (श्रीमती)  फूलरेणु  गुह) :  (क)  शोर
 (ख).  सरकार  को  ऐसी  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं
 हुई  है  ।

 झनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  झादिम
 जातियों  के  उत्थान  के  लिये  काम  करने  वाले

 स्वयंसेवी  के  लिये  भनुवान

 9655.  श्री  राम  गोपाल  शालवाले  :  क्‍या
 समाज  कल्यारा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  उन  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  नाम  क्‍या
 हैं  जो  शनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित
 श्रादिम  जातियों  के  उत्थान  के  लिये  कार्य  कर
 रही  हैं;

 (ख)  क्‍या  सरकार  उन  संस्थाओ्रों  को  कोई
 प्रनुदान

 देती  है
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 (ग)  यदि  हां,  तो  1967-68  में  कितनी
 रादि  का  भ्नुदान  दिया  गया;  और

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  क्‍या  उन  संस्थाझों  को
 कोई  भ्रनुदान  देने  को  सरकार  का  विचार  है  ?

 Written  Answers

 समाज  कत्याग्त  विभाग  में  राज्य  मस्ती
 (डा०  थऔौसतो  कूलरेखु  गह):  (क)  और
 (ख).  केवल  उन  संस्थाभ्रों,  जो  सरकार  से  भनु-
 दान  पाती  हैं,  के  विषय  में  वृत्त  रखा  जाता  है  |
 4  दिसम्बर,  967  &  श्रतारांकित  प्रदन  संख्या
 453]  के  उत्तर  में  ऐसी  संस्थाओं  की  सूची  दी
 गई  थी।

 (ग)  25.2]  लाख  रुपये  ।

 (घ)  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 Energisation  of  Tubewelis

 9656,  SHRI  CHINTAMANT  PANI-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  IRRIGA-
 TION  AND  POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  pumping  sets  and  tubewe-
 Ils  have  been  energised  in  Orissa  beginning
 from  the  First  Plan;

 (b)  if  so,  how  many  and  in  which
 Districts  by  March,  ‘1968:

 (९)  the  programme  for  Orissa  in  this
 respect  for  1968-69;  and

 (d)  whether  chronic  drougat  affected
 areas  in  the  State  have  been  benefited  from
 these  measures  and  if  so,  the  details  there-
 of  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  to  (d).  The  information
 is  being  collected  from  the  State  Govern-
 ment  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Flood  control  works  in  Orissa

 9657.  THE  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  IRRIGA-
 TION  AND  POWER  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  any  amount  has  been  allot-
 ted  to  Orissa  for  executing  flood  control
 works  in  ‘1967-68.  and  1968-69;  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  flood  control
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 measures  undertaken  in  Orissa  in  ‘1967.  68 and  the  measures  proposed  to  be  underta-
 ken  in  ‘1968-69  ;

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD):  (a)  A  sum  of  Rs.  45  lakhs
 was  sanctioned  during  ‘1967-68.  as  Central
 loan  assistance  to  the  Government  of
 Orissa  for  the  execution  of  approved  flood
 control  works.  The  outlay  proposed  by
 the  State  Government  for  ‘1968-69  is  Rs.
 25  lakhs.

 (b)  During  ‘1967-68,  works  of  the  follo-
 wing  types  were  undertaken  :

 l.  Raising  and  strengthening  of
 existing  embankments  and  pro-
 viding  retired  lines  where
 necessary.

 2  Construction  of  new  embank-
 ments  in  vulnerable  areas.

 3°  Improvement  of  drainage  in
 protected  areas.  During  1968-69,
 these  measures  are  proposed  to
 be  continued.

 Mahbanadi  River  in  Orissa
 9658.  SHRI  CHINTAMANI.  PANI-

 GRAHI:  Will  the  Minister  of  IRRIGA-
 TION  AND  POWER  be  pleased  to  State  :

 (a)  whether  surface  water  resources
 studies  were  undertaken  for  Mahanadi
 River  in  Orissa  in  1967-68;  and

 (b)  ifso,  the  nature  of  the  study  and
 the  results  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  study  envisages  the  assessment
 of  total  surface  water  resources  and  their
 seasonal  distribution,  working  out  the
 gains  and  losses  in  the  river  reaches  and
 the  determination  of  the  balance  of  water
 available  for  future  development.  The
 study  has  been  almost  completed  and  the
 results  are  under  finalisation,

 Irrigated  areas  in  Orissa

 9659.  SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  IRRIGA-
 TION  AND  POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  acres  of  land  which  has
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 been  brought  under  irrigation  in  Orissa  by
 March,  968  from  the  different  sources
 respectively;  and

 (b)  the  area  in  acres  proposed  to  be
 brought  under  irrigation  in  Orissa  in  ‘1968-
 ©  and  from  which  source,  source-wise  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHAWAR
 PRASAD)  :

 (a)  Major  and  Medium  Lakh  acres.
 Irrigation  Schemes.  27.80
 Minor  schemes  25.95

 Total  ie  तन  53.75

 (b)  Major  and  Medium
 Schemes  .00
 Minor  Surface
 Water  Flow  sche-
 mes  0.0
 State  Tubewells  and
 River  pumping
 Schemes  :  0.i5
 Private  Minor  Irri-
 gation  Works  (Tu-
 bewells,  pumpsets
 etc.)  0.9

 Total  1.44,

 Neradi  Barrage  (Vamsadhara  Project)

 9660.  SHRI  M.  S.  MURTI:  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  State  :

 (a)  whether  the  technical  clearance
 for  the  construction  of  the  Neradi
 Barrage,  a  part  of  Vamsadhara  Project,
 has  been  given  to  the  Andhra  Pradesh
 Government;

 (b)  if  so  when;
 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay;

 and
 (d)  whether  any  financial  assistance

 is  proposed  to  be  given  to  the  Andhra
 Pradesh  Government  for  the  construction
 of  this  project  and  if  so,  how  much?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a).  No,  Sir.

 {b)  Does  not  arise.
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 (c)  The  Central  Water  and  Power
 Commisssion  forwarded  their  comments
 on  the  project  to  the  Government  of
 Andhra  Pradesh  in  August,  ‘1967.  Replies
 to  these  comments  are  awaited.  Concur-
 rence  of  the  Government  of  Orissa  in
 Tegard  to  inter-State  aspects  of  the  project
 is  also  awaited.

 (d)  The  question  of  financil  assistance
 will  arise  only  after  the  project  has  been
 approved  for  execution.

 Economy  Drive

 9661.  SHRI  BABURAO  PATEL  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  steps  taken  by  Government
 to  economise  Government  expenditure
 and  the  sectors  in  which  it  is  decided  to
 effect  reductions  and  to  what  extent;

 (b)  whether  any  measures  have  been
 contemplated  to  effect  economy  in  the
 administrative  and  travelling  expenses  of
 corporations  like  S.T.C.,  M.M.T.C.,
 etc.;  and

 (c)  if  so,  to  what  extent  and  in  what
 manner?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARSJI  DESAI)  :  (a)  Efforts  towards
 economy  have  been  mainly  directed
 towards  the  administrative  sector.
 Here,  several  measures  were  taken  during
 recent  years,  the  more  important  being  a
 ban  on  revision  of  pay  scales,  restriction
 on  deputation  allowance  in  certain  kinds  of
 cases,  reduction  in  rates  of  travelling
 allowance,  suspension  of  routine  transfers,
 adoption  of  austerity  standards  in  respect
 of  items  of  contingent  expenditure  and
 intensification  of  staff  inspection  studies
 of  Government  offices.  These  economies
 have,  however,  been  largely  off-set  by
 increased  dearness  allowance  granted  to
 Government  employees.

 (b)  and  (c).  Pubtic  Sector  Enterprises
 are  autonomous  bodies  and  have  normally
 full  powers  for  their  day-to-day  opera-
 tions.  However,  instructions  issued  by
 Government  for  effecting  economy  in
 Government  Depar!  s,  as  for  I
 avoidance  of  upward  revision  of  pay
 scales  and  restrictions  on  expenditure  on
 telephones,  have  been  brought  to  the
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 Notice  of  these  Enterprises  for  necessary
 action
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 नलकूपों  के  लिये  बिजलो

 9662.  श्री  टी०  थो०  झ्ाह :.  क्‍या  सिचाई
 शौर  विद्य,त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बिना  कोई  करार
 के  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  बुलन्वक्नहर  के  पन-
 बिजली  विभाग  द्वारा  बिना  मीटर  लगाये  जेहरा
 और  त्तियारपुर  गांवों  में  नलकृूपों  के लिये  बिजली
 की  लाइनों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  और  कने-
 कान  दिये  गये  थे और  इन  नलकूपों  ने  बिना
 मीटरों  के  लगभग  एक  वर्ष  तक  काम  किया;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  एक  बच
 के  बाद  नलकूपों  के  प्रमोक्‍ताभों  ने  स्वयं  एक्जी-
 क्यूटिव  इ  जीनियर  को  शिकायत  की  कि  उन्हें
 एक  ष  तक  मीटर  सप्लाई  नहीं  किये  गये;
 शौर

 (ग)  यदि  हाँ,  तो  इस  अनियमितता  के
 लिये  जिम्मेदार  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार
 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-संत्रो

 (श्री  सिद्ध  शवर  प्रसाद)  :  (क)  से  (ग).  उत्तर
 प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  यह  सूचित  किया
 है  कि  ग्राम  जोहरा,  जिला  बुलन्दशहर  में  नलकूप
 के  लिये  28  फरवरी,  966  को  मीटर  लगाने  के
 बाद  कनेक्शन  दिया  गया  था,  किन्तु  यह
 सीक्योरिटी  जमा  करने,  अश्रनुमान  दरों  शोर
 करार  के  कार्यान्वन  के  सम्बन्ध  में  श्रौपचारिक-
 ताझों  को  पूरा  करने  के  बिना  किया  गया  था।
 जब  इस  बात  का  जुन,  966  में  एक  कार्यकारी
 इन्जीनियर  को  पता  चला  तो  उपभोक्ता  ने  6

 जुलाई,  966  को  आ्रावश्यक  भ्रौपचारिकताशों
 को  पूरा  कर  दिया  1  इस  मामले  में  जांच  की
 जा  चुकी  है  और  सम्बद्ध  अधिकारी  के  प्रति

 कार्यंबाही  के  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  बिजली  बोर्ड
 क्चिार  कर  रहा  हे  t
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 Cheap  Houses

 9664.  SHRI  S.  C.  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 formulated  any  proposals  for  the  Constru-
 ction  of  cheap  houses  to  meet  the
 housing  problems  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  broad  details  thereof?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN

 THE  MINISTRY  OF  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  (SHRI  IQBAL
 SINGH)  :  (a)  and  (b).  The  Natio-
 Bal  Buildings  Organisation  of  this  Ministry have  evolved  some  new  building  techniques and  designs  and  also  improved  building materials  with  a  view  to  reducing  the
 cost  of  construction.  Their  suggestions have  been  circulated  to  the  construction
 agencies.

 Aid  to  Bhatan  and  Sikkim

 9665.  SHRIS  2.  SAMANTA:  Will the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to State  :
 (a)  whether  the  Governments  of  Sikkim and  Bhutan  have  demanded  financial  aid Over  and  above  what  has  been  provided  to

 them  for  ‘1968-69  ;
 (b)  if  so,  by  how  much  and  on  what Projects  cuts  have  been  imposed  3  and
 (c)  the  subsidy  which  is  being  given for  running  the  air  services  to  and  from

 Bhutan  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 (SHRI

 MORARJI  DESAI)  :  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise.
 (c)  There  is  no  air  service  to  ot  from

 Bbutan.

 Iodian  Drugs  and  Pharmaceuticals
 Limited

 9666.  SHRI  KAMESHWAR  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Indian
 Drugs  and  Pharmaceuticals  Ltd.  is  import-
 ing  raw  materials  for  its  use  ;  and



 202  Written  Answers

 (b)  if  so,  the  total  quantity  imported
 annually  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHURAMAIAH)  :  (a)
 Yes.  Certain  raw  materials  which  are
 not  indigenously  available  are  being  im-
 ported.

 (b)  During  ‘1967-68,  the  Company  im-
 ported  2399  tonnes  of  raw  materials.

 भारत  में  निकाला  गया  सोना

 9667.  श्री  झो०  प्र०  त्यागी  :  क्या  वित्त
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  960  से
 967  तक  वर्षवार  भारत  में  कितना  सोना
 निकाला  गया  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मअन्‍्त्रो  (भी
 सोरारजी  देसाई)  :  देश  में,  कोलार  शौर

 हट्टी  की  सोने  की  खानों  से  सोना  निकाला  जाता

 है।  1962-63  से  1967-68  तक  की  अवधि  में
 इन  खानों  से  निकाले  गये  सोने  की  मात्रा  नीचे
 दी  गयी  है

 बर्ष  मात्रा  (मेट्रिक  टनों  में)
 1962-63  4.84

 1963-64  4,34

 1964-65  4.63
 1965-66  3.86

 1966-67  3.64
 ‘1967-68  3.27

 1960-61  और  96l-62  में  कोलार  की
 सोने  की  खानों  से  निकाले  गये  सोने  के  आंकड़े
 इस  प्रकार  हैं  :

 वर्ष  मात्रा  (मेट्रिक  टनों  में)
 1960-61  4.35
 1961-62,  4.25

 इन  वर्षों  के  लिए  हटटी  की  सोने  की  खानों
 के  सम्बन्ध  में  (जिनका  प्रबन्ध  भारत  सरकार

 नहीं  करती)  इस  समय  श्रांकडड़  उपलब्ध  नहीं

 हैं।  ये  झांकड़े  मांगे  गये  हैं  भौर  प्राप्त  होने  पर
 सभा  की  मेज  पर  रख  दिये  जायंगे  ।
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 सरकारो  उपक्रम

 9668.  श्री  द्ो०  Mo  त्यागो  :  क्या  वित्त
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  उप-
 क्रमों  की  असफलता  का  मुख्य  कारण  प्रबन्ध
 में  अप्रवीणत्व  है,

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  कमी  को  दूर  करने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं;
 और

 (ग)  इस  समय  सरकारी  उपक्रमों  के  लिए
 कितने  प्रशिक्षित  प्रबन्धोों  की  आवश्यकता
 होगी  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रों  थी
 सोरारजी  देसाई):  (क)  शर  (ख).  यह
 मानी  हुई  बात  है  कि  झाम  तौर  पर  योग्य  प्रबं-
 घकों  की  कुछ  कमी  है  शर  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना
 पड़  रहा  है,  यह  कठिनाई  भी  उनमें  से  एक  है।
 सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  के  लिए  सभी  स्रोतों
 से,  जिन  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  भी  शामिल  है,
 योग्य  प्रबन्धक  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 उपाय  किये  गये  हैं।

 (ग)  सभी  स्तरों  पर  प्रशिक्षित  प्रबन्धक

 होने  चाहियें  शौर  सरकारी  उपक्रम  देश  की
 विभिन्‍न  संस्थाओं  में  उपलब्ध  प्रबन्धकीय  प्रशि-
 क्षण  की  सुबिधाञ्रों  का उपयोग  कर  रहे  हैं।
 कुछ  चुने  हुए  सरकारी  उपक्रमों  में  प्रबन्धकों  को
 प्रशिक्षण  सम्बन्धी  आवश्यकताओ्रों  का  सर्वेक्षण
 किया  जा  रहा  है।

 Conference  of  Collectors  of  Customs
 held  in  Delhi

 9669.  SHRI  HEM  BARUA:  |  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Con-
 ference  of  Collectors  of  Customs  from
 different  States  was  held  sometimes  back
 in  Delhi  ;

 (b)  if  so,  whether  the  developing  pheno-
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 menon  of  smuggling  of  foreign  goods,  parti-
 cularly  gold,  was  discussed  in  the  Con-
 ference  ;  and

 (c)  the  conclusions  arrived  at  in  the
 Conference  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c),  The
 Collectors  of  Customs  and  Central  Excise
 met  at  a  conference  in  New  Delhi  held  in
 the  second  week  of  April,  ‘1968.  Among
 other  items,  the  question  of  preventing  the
 smuggling  of  foreign  goods,  including  gold
 was  discussed  at  the  conference.  It  was
 decided  at  the  conference  that  shore  and
 sea  patrols  should  be  intensified,  intelli-
 gence  work  in  the  West  coast  should  be
 co-ordinated,  greater  control  should  be
 exercised  over  the  fishing  crafts  and,  in  a
 nutshell,  all  possible  measures  should  be
 taken  to  strengthen  the  existing  arrange-
 ments  for  the  prevention  of  smuggling.

 Prices  of  Vitamin  ‘C’

 sean”  in  GEORGE  FERNANDES:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  landed  price  in  India  of  Vita-
 mio  C  imported  from  abroad  ;

 (b)  the  price  at  which  the  Vitamin  C
 produced  by  M/s.  Sarabhai  Merck  of
 Baroda  is  marketed  in  the  country  ;

 (c)  whether  M/s.  Sarabhai  Merck  has
 asked  for  a  further  rise  of  Rs.  0  per  kilo-
 gram  in  the  sale  price  of  Vitamin  C  pro-
 duced  by  them  and  if  so,  what  is  the  justi-
 fication  offered  for  this  claim  ;  and

 (d)  whether  the  Drugs  Controiler  of
 Gujarat  has  recommended  this  price  in-
 crease  and  if  so,  on  what  grounds  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHURAMAIARH)  :  (a)
 The  landed  cost  of  Vitamin  C  imported
 from  different  countries  ranges  from
 Rs.  32.00  to  Rs.  36.00  per  kilogram.

 (b)  Vitamin  C  (plain)  BP/USP  is  mar-
 keted  by  Sarabhai  Merck  at  ‘Rs.  73.50  per
 kilogram.

 (०)  Yes.  M/s.  Sarabhai  Merck  Ltd.,
 Baroda  have  applied  for  increase  in  the
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 price  of  Vitamin  C  from  Rs.  73.50  per  k.g.
 to  Rs.  83.I6  per  kg.  i.e.  an  Increase  of  Rs.
 9.66  mainly  on  the  ground  that  prices  of
 Taw  materials  as  well  as  the  other  overhead
 costs  have  gone  up.

 (d)  The  Director,  Drugs  Control  Ad-
 ministration  of  Gujarat  State  has  recom-
 mended  the  increase  in  the  price  of  Vita-
 min  C  as  applied  for  by  the  firm  on  the
 ground  of  aincrease  in  the  cost  of  pro-
 duction.

 Enquiry  into  Affairs  of  Shri  Sriram
 Durga  Prashad  of  Nagpur

 967l.  SHRI  HARDAYAL  DEVGUN:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  enquiry  into  the  affairs
 of  Shri  Sriram  Durga  Prashad  of  Nagpur
 has  been  completed  ;

 (b)  if  so,  the  findings  of  the  enquiry
 and  the  action  Government  propose  to
 take  in  the  matter  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c).  As  a
 Fresult  of  enquiries  into  the  affairs  of  Rai
 Babadur  Seth  Shreeram  Durgaprasad  and
 Rai  Bahadur  Shreeram  Durga  Prasad  (P)
 Ltd.,  so  far  completed,  WS  Show  Cause
 Notices  were  issued  in  ‘1965.  Adjudica-
 tion  proceedings  are,  however,  held  up  as
 a  result  of  writ  petitions  filed  by  the  part-
 ies  in  the  Madras  and  the  Bombay  High
 Courts.  The  Department  has  gone  in
 appeal  to  the  Supreme  Court  against  the
 decision  of  the  Madras  High  Court.  The
 Writ  Petitions  in  the  Bombay  High  Court
 are  yet  to  be  disposed  of.

 M/s  Sarabbai  Merck  Ltd.,  Baroda

 gp“  Le
 GEORGE  FERNANDES:

 WilTthe  ister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  investi-
 gated  into  the  complaint  of  cheating  of
 Central  Excise  duty  on  the  import  of  ben-
 zene  by  M/s.  Sarabhai  Merck  of  Baroda  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  this  com-
 pany  was  importing  B.P.  Iodine  on  which
 Customs  duty  of  47  per  cent  has  to  be  paid
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 but  declaring  it  as  crude  Jodine  and  thus
 paying  only  27  per  cent  of  Customs  Duty  ;

 (c)  the  steps  which  have  been  taken  to
 recover  the  amount  cheated  from  Govern-
 ment  by  this  company  through  such  means;
 and

 (a)  whether  any  criminal  proceedtngs
 are  proposed  to  be  launched  against  the
 company  and  its  directors  for  cheating
 Government  and  if  not,  why  not  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a)  Yes  Sir,  but  no
 irregularities  were  noticed.  Benzene  was
 being  bought  locally  and  not  imported
 from  abroad.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  and  (d).  00  not  arise.

 Vitamin  ‘C’  Plant  of  M/s.  Sarabhai
 Merck  of  Baroda

 १73  SHRI
 GEORGE  FERNANDES;

 Will  nister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  668
 on  the  I8th  March,  968  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  M/s.  Sara-
 bhai  Merck  of  Baroda  continued  to  main-
 tain  full  production  in  its  Vitamin  ‘C’  and
 Sorbitol  Plant  even  thought  it  was  an-
 nounced  that  the  plant  was  closed  ;  and

 (b)  if  so,  how  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHURAMAIAH)  :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Family  Planning  in  Some  Backward  Areas

 9674.  SHRI  KARTIK  ORAON:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  people  in
 backward  areas  particularly  in  Chotanag-
 pur  and  Santhal  Parganas  are  going
 through  the  process  of  family  planning
 more  with  the  intention  of  getting  a  few
 tupees  to  tide  over  their  financial  bank-
 ruptcy  rather  than  with  a  spontaneous  desire
 to  plan  thoir  family  size  ;  and

 MAY  6,  968  Written  Answers  2028

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  ‘DEVELOP-
 MENT  (DR  S.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Expenditure  on  Irrigation  in  Chotanagpur
 and  Santhal  Parganas  in  Bihar

 9675.  SHRI  KARTIK  ORAON:  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  expenditure  incurred  for
 the  purpose  of  irrigation  of  the  Chotanag-
 pur  and  Santhal  Parganas  of  Bihar  State  ;

 (b)  the  total  average  of  these  areas  that
 have  been  brought  under  irrigation  through
 irrigation  schemes  ;  and

 (०)  whether  Government  propose  to
 provide  more  irrigation  facilities  for  these
 areas  with  a  view  to  extending  facilities  for
 the  purpose  of  double  crops  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD):  (a)  The  total  expenditure
 incurred  on  Major  and  Medium  irrigation
 Projects  benefiting  Chotanagpur  and  Santhal
 Parganas  upto  the  end  of  March,  967  was
 about  Rs.  6  crores.

 (b)  An  area  of  about  12  lakh  acres  was
 brought  under  irrigation  by  these  schemes
 upto  the  end  of  March,  ‘1968.

 (c)  Yes,  Sir.

 Office  of  the  Accountant  General,  Ranchi

 9676.  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  quite  a
 few  Indian  Christians  with  no  tribal  origin have  secured  jobs  in  the  office  of  the
 Accountant  General,  Ranchi  against  the
 quota  reserved  for  members  of  the  Schedul-
 ed  Tribes  ;

 (b)  if  so,  the  total  number  of  employees
 who  are  on  roll  of  the  office  as  members  of
 the  Scheduled  Tribes  ;
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 (c)  the  total  number  out  of  them  who
 are  tribal  christians  ;  and

 (d)  the  total  aumber  of  employees  who
 are  Indian  christians  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (d).  The
 information  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon’  as
 it  is  available.

 Public  Undertakings

 SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 SHRI  R.  K.  AMIN  :
 SHRI  J.  MOHAMED  IMAM:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  public  sector  under-
 takings  are  considering  measures  for  the
 absorption  of  surplus  staff  in  their  enter-
 prises  ;

 (b)  if  so,  the  details  of  total  number
 of  surplus  staff  in  the  public  sector  under-
 takings  and  how  the  staff  is  proposed  to
 be  absorbed  and  the  financial  implications
 thereto  ;  and

 (०)  whether  his  Ministry  has  been  con-
 sulted  in  this  regard  ?

 9677.

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c).  The
 Ministry  of  Finance  has  undertaken  a
 survey  of  the  extent  of  surplus  staff  exist-
 ing  in  the  Central  Government  Public
 Enterprises.  According  to  the  information
 furnished  by  67  enterprises,  the  total  num-
 ber  of  surplus  staff,  as  on  /30-9-1967,  was  of
 the  order  of  13,636.  Reports  are  awaited
 from  14  more  enterprises  and  taking  these
 into  account,  the  total  may  be  roughly  of
 the  order  of  15,000.

 Some  of  these  enterprises  have  also
 reported  that  action  is  being  taken  to
 absorb  surplus  staff  in  new  projects  and
 expansion  schemes.  The  Administrative
 Reforms  Commission  has  also  made  certain
 recommendations  for  dealing  with  the
 problem  of  surplus  staff.  These  recom-
 mendations  arg  yqder  consideration  of
 Goverqment,

 VAISAKHA  16,  890  (SAKA)  Written  Answers  200

 Representation  of  Residents  of
 Rajeadra  Nagas,  Delhi

 9678.  SHRI  HARDAYAL  DEVGUN  :
 Will  the  Minister  of  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  be  pleased  to  stato  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  resi-
 dents  of  Rajendra  Nagar  Colony,  Delhi
 recently  submitted  a  rep  ion  regard-
 ing  their  difficulties  and  a  deputation  of
 Tesidents  also  met  him  ;

 (b)  if  s0,  the  details  of  the  representa-
 tion  ;  and

 (c)  the  action  taken  thereon  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH):  (a) Yes.

 (b)  The  main  complaint  is  against action  being  taken  for  mis-use  of  their
 Tesidential  premises  by  two  authorities
 separately,  viz,  damages  being  charged  by the  Land  and  Development  Office  for  vio-
 lating  the  terms  of  the  lease  and  compound- ing  fee  being  charged  by  the  Municipal Corporation  of  Delhi  for  violation  of
 municipal  bye-laws.

 (c)  The  matter  is  under  examination.

 Aanyal  Plan  Outlay  fer  1968-69.
 9679.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO  :

 SHRI  HARDAYAL  DEVGUN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  ४७९

 pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  Planning  Commission

 has  finalised  the  annual  plan  outlay  for
 1968-69  ;

 (b)  if  so,  the  allocations  made  for
 Orissa  State  during  the  plan  period  ;  and

 (c)  the  projects  for  which  the  alloca-
 tions  have  been  made  in  the  annual  plan
 outlay  for  ‘1968-69  १

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Special  Multipurpose  Tribal  Blocks
 9680.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:

 Will  the  Minister  of  SOCIAL  WELFARE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  npmber  of  special  multipurpose



 2034  Written  Answers

 tribal  blocks,  State-wise,  set  up  during  the
 Second  and  Third  Plans  and  during  the
 year  ‘1966-67  ;

 (b)  the  expenditure  incurred  thereon  ;
 (c)  the  results  achieved  therefrom  ;

 and
 (9)  the  development  blocks  proposed

 to  be  set  up  during  the  Fourth  Plan
 period  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE
 (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA):  (a)
 and  (b).  Attention  is  invited  to  Appendices
 XVI  and  XVII  of  the  Report  of  the  Com-
 missioner  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  for  the  year  ‘1965-66.
 During  ‘1966-67,  3  new  Tribal  Develop-
 ment  Blocks  were  set  up.

 (c)  Particularly  in  the  Spheres  of  edu-
 cation,  health,  communications  and  agri-
 culture,  satisfactory  progress  has  been
 achieved  commensurately  with  the  invest-
 ment  made  and  the  degree  of  people’s
 Participation.

 (d)  The  Fourth  Plan  has  not  yet  been
 formulated.

 झलिल  मारत  के  भझनुसूचित  जातियों  झौर

 अनुसूचित  झ्ादिम  जातियों  के  संसद  सदस्यों
 झोर  राज्य  विधान  सभाझों  के  सदस्यों  का

 सम्मेलन

 9681.  श्री  देवराव  पाटिल:  क्‍या
 समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्‍या  सरकार  को  भ्रखिल  भारतीय
 अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  आदिम
 जातियों  के  संसद  सदस्यों  के  नागपुर  में  6  और
 7  अप्रैल,  968  को  हुए  सम्मेलन  में  पारित
 संकल्प  प्राप्त  हो  गया  है;  श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  सम्मेलन  में  क्‍या
 मांगे  की  गई  हैं  भौर  इनके  बारे  में  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  विमाग  में  राज्य  मंत्री  (डा०

 (श्रीमती)  फूलरेणश  गह)  :  (क)  नहीं।

 (शव)  प्रश्न  तहीं  उठता  |
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 Foreign  Exchange  to  Maharishi  Mahesh
 Yogi

 9682.  SHRI  MAHANT  DIGVIJAY
 NATH:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Maharishi
 Mahesh  Yogi  has  selected  40  persons  to
 guide  meditation  in  foreign  countries  ;

 (b)  whether  the  Yogi  has  requested
 Government  to  grant  foreign  exchange  for
 these  persons  for  going  abroad  ;

 (c)  if  so,  the  total  amount  requested
 and  granted  ;  and

 (d)  if  not,  whether  Government  of  the
 respective  countries  will  bear  the  expenses
 of  these  persons  and  if  so,  the  details
 thereof  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  and  (b).  No  re-
 quest  has  been  received  by  Government
 either  for  release  of  foreign  exchange  or
 for  ‘P’  form  clearance  for  the  group  refer-
 ted  to.

 (०)  and  (d).  Do  not  arise.

 Travelling  and  other  Allowances  to  Central
 Government  Employees

 9683.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  Daily,  Travelling  and  other
 Allowances  payable  to  the  Central  Govern-
 ment  officials  when  they  are  working  at
 the  Centre  and  when  they  go  on  deputa-
 tion  to  Government  Corporations  separa-
 tely  for  each  class  ;  and

 (b)  the  reasons  for  the  disparity  in  the
 payment  of  allowances  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARSJI  DESAI)  :  (a)  and  (b).  A
 statement  showing  the  rates  of  Daily,
 Travelling  and  other  allowances  yiz.;  Dear-
 ness  allowance,  Compensatory  (City)
 Allowance  and  House  Rent  Allowance
 admissible  to  Central  Government  em-
 ployees  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—90/68).

 Anemployee  deputed  for  service  in  a
 public  sector  undertaking  is  allowed  thes
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 allowances  at  rates  sanctioned  by  the  con-.
 cerned  undertaking  for  its  own  employees.
 Dearness  Allowance  if  however,  allowed  at
 Central  rates  if,  during  his  deputation  with
 the  undertaking,  the  Government  official
 draws  pay  in  a  Central  Government  scale
 of  pay.

 The  allowances  and  their  rates,  admis-
 sible  to  employees  in  the  public  sector
 undertakings  are  not  uniform  although
 many  of  them  have  adopted  the  Central
 Government  rates.  Where  different  rates
 of  such  allowances  are  prevalent,  they  are
 based  on  considerations  relating  to  the
 particular  undertaking  concerned.

 Opening  of  Commercial  Banks  at  Piperia
 (Madhya  Pradesh)

 9684.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  on  the  closure  of  Madhya
 Pradesh  State  Co-operative  Bank  Ltd.  at
 Piperia,  District  Hoshangabad,  Madhya
 Pradesh  in  1962,  the  Reserve  Bank  of  India
 had  assured  the  merchants  that  Branch  of
 another  Commercial  Bank,  other  than  the
 State  Bank  of  India,  would  be  opened  there
 if  any  such  bank  approaches  them  for  per-
 mission  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  rejecting  ap-
 plications  of  other  commercial  banks  ;
 aod

 (c)  when  the  Reserve  Bank  of  India
 propose  to  permit  opening  of  such  a  branch
 at  Piperia  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  In  reponse  to  certain
 representations  received  in  March  962
 from  Piperiya  requesting  permission  for  a
 commercial  bank  to  open  an  additional
 Office  in  that  town,  the  Reserve  Bank  had
 replied  that  it  was  not  its  practice  to
 direct  any  bank  to  open  its  branch  at  any
 particular  place  but,  consistently  with  the
 branch  licensing  policy,  due  consideration
 would  be  given  to  any  application  that
 might  be  received  from  banks  to  open  an
 office  at  that  place.

 (b)  A  private  sector  bank  applied  to
 the  Reserve  Bank  for  permission  to  open
 an  office  at  Piperiya  but  this  was  rejected
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 as  the  place  wase  was  already  served  by  an
 office  each  of  State  Bank  and  a  Central
 Co-operative  Bank  and  did  not  offer  scope
 for  an  additional  bank  office.

 (c)  No  bank  has  included  this  centre
 for  consideration  in  the  current  branch  ex-
 pension  programme  covering  a  period  of
 2  years  ending  3ist  July,  1969.  An  appli-
 cation  from  an  eligible  bank  desiring  to
 open  an  office  at  this  centre  will  be  consi-
 dered  if  the  commercial  potentialities  of
 the  place  so  warrant,  but  no  time  limit  can
 be  specified  in  this  behalf.

 Khesari  Dal

 9685.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY  :  Will  the  Minister  of  HEALTH,
 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  experiments  have  proved
 that  it  is  only  the  Khesari  husk  which
 coutains  toxic  elements,  causing  lytherism  ;

 (b)  if  so,  why  sale  and  storage  of  de-
 husked  Khesari  Dal  is  not  being  allowed
 throughout  the  country  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 consider  the  desirability  of  amending  the
 Prevention  of  Food  Adulteration  Act,
 954  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY):  (a)
 The  toxic  element  in  Khesari  Dal  that
 causes  lathyrism  is  present  in  husk  as  well
 as  in  the  seeds.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No.  Laboratory  and  field  investi-

 gations  are  h  ,  being  ducted  to
 evolve  a  suitable  method  for  making
 Khesari  Dal  from  toxins.

 Western  Kosi  Canal  Project
 9686.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:

 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  refer  to  the  repiy
 given  to  Starred  Question  No.  133  on  the
 8th  April,  968  and  state  :

 (a)  whether  proposals  regarding  the
 final  alignment  of  the  Western  Kosi  Canal
 has  been  sent  to  the  Government  of
 Nepal  ;
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 (b)  if  so,  on  which  date  ;
 (c)  whether  approval  of  the  proposal

 or  any  reply  has  been  received  from  the
 Government  of  Nepal  and  if  so,  the  details
 thereof  ;  and

 (a)  whether  Government  propose  to
 start  the  work  of  acquiring  land,  on  the
 Indian  side  of  the  alignment  to  avoid  delay
 and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRA-
 SAD):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  I7th  April,  1968.
 (c)  It  is  understood  that  Government

 of  Nepal  have  asked  fora  copy  of  the
 detailed  investigation  report.

 (d)  The  question  of  acquiring  Jand  on
 the  Indian  side  of  the  alignment  will  arise
 after  the  alignment  in  Nepal  is  finalised  and
 land  handed  over.

 Oral  Cancer  to  Textile  Workers  in
 Ahmedabad

 9687,  SHRI  M.L.  SONDHI:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  about  I2
 per  cent  textile  workers  in  Ahmedabad
 are  suffering  from  oral  cancer  ;

 (b)  whether  any  inquiry  has  been  con-
 ducted  to  find  out  the  causes  of  this  dis-
 ease  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  to  check
 its  spread  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY):  (a)
 Yes.

 (b)  and  (c).  A  general  survey  among
 textile  mill  workers  in  Ahmedabad,  has
 been  undertaken  by  the~Gujarat  Cancer
 Society.  Its  report  has  not  yet  been  re-
 ceived  by  the  Government  of  India.

 Auroville  in  Pondicherry
 9688.  SHRI  M.L.  SONDHI:  Will

 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  estimated  expenditure  on
 the  construction  of  Auroville  ;  and
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 (b)  the  kind  of  assistance  being  given
 by  Government  in  terms  of  cash  and  equip-
 Ment  towards  this  city  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 (SHRI  B.  S.  MURTHY)  :  (a)  and  (b).
 The  information  is  being  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Implementation  of  Delhi  Master  Plan

 9689.  SHRI  M.L.SONDHI:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  impfovement  in  the
 urban  situation  has  taken  place  since  the
 drafting  ofthe  Interim  General  Plan  of
 Delhi;

 (b)  if  not,  how  promises  made  in  the
 Master  Plan  can  be  fulfilled  to  face  the
 socio-economic  transition;

 (c)  whether  the  absence  of  coordina-
 tion  among  various  authorities  is  providing
 obstacles  to  the  improving  of  urban  life  of
 Delhi;  and

 (d)  if  so,  how  Goveramest  propose  to
 improve  the  situatlon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY)  :  (a)  Yes.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  and  (d).  Provision  of  water  Supply

 and  sewerage  facilities  sometimes  lag  be-
 hiad  and  steps  are  being  taken  to  augment
 water  supply.

 Forelgn  Exchange  Loan  For  O.N.  G.  C.

 9690.  SHRI  D.N.PATODIA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  of  loan  that  the
 Oil  and  Natural  Gas  Commission  has  taken
 from  Government  in  foreign  exchange  so
 far  to  conduct  its  exploratory  off-shore
 drilling  operations;

 (b)  the  schedule  drawn  up  by
 Commission  to  repay  the  loan;  and

 (c)  whether  it  has  teen  possible  for
 the  Commission  to  adhere  to  tho  schedule?

 the
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  &  CHEMI-
 CALS  AND  OF  SOCIAL  WELFARE
 (SHRI  RAGHU  RAMAIAH):  (a)  Upto
 the  3lst  March  1968,  an  amount  equal  to
 U.S.  Dollars  22,023,937.I8  was  given  as
 loan  to  the  O.N.  G.C.  in  connection
 with  the  off-shore  exploration  in  the  Per-
 sion  Gulf.

 (b)  Thc  loan  is  recoverable  in  four
 equal  annual  instalments.  The  first  loan
 was  drawn  on  31,3.1965  and  repayment
 will  start  from  3!.3.I97I.

 (c)  Does  not  arise,  as  rapayment  sche-
 dule  will  start  only  in  1971.

 Off-shore  Drilling

 9691.  SHRI  D.  ४.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Oil  and  Natural  GaS
 Commission  has  been  able  to  avail  of  the
 opportunity  to  give  training  to  the  Drillers
 in  off-shore  drilling  at  the  Persian  Guif
 area  so  that  the  experience  gained  may  be
 helpful  for  India’s  own  off-shore  drilling;

 (b)  if  so.  whether  it  is  proposed  to
 send  Drillers  to  the  Persian  Gulf  area  by
 rotation;  aad

 (c)  whether  any  request  has  been  made
 to  the  Government  of  Iran  for  pertnitting
 Indian  drillers  to  get  practical  training  at
 the  Gulf  base  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  &  CHEMI-
 CALS  AND  OF  SOCIAL  WELFARE
 (SHRI  RAGHU  RAMAIAH)  :  (a)  to  (ce)
 The  Exploratory  drilling  operations  in  the
 Persian  Gulf  are  being  conducted  through
 a  contractor  and  no  facilities  were  availa-
 ble  for  training  in  this  stage.  However,
 in  the  near  future,  the  drilling  of  prodution
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 Oil  drillers  using  Soviet  rigs  have  surpas-
 sed  by  five  times  the  record  speed  achieved
 by  the  Russians  in  drilling  for  exploratory
 Purposes;

 (b)  whether  Government  have  consi-
 dered  the  feasibility  of  acknowledging  the
 good  work  done  by  the  India  drillers  by
 giving  them  incentive  bonuses;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  the  scheme
 formulated  in  this  ion  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  &  CHEMI-
 CALS  AND  OF  SOCIAL  WELFARE
 (SHRI  RAGHU  RAMAIAH):  (a)  No,
 Sir.  However,  it  is  reported  that,  during
 the  second  half  of  1967-68,  the  drilling
 teams  of  the  O.N.G.C.  exceeded  the
 average  drilling  speeds  achieved  in  the
 Soviet  Union  in  ‘1966.

 (b)  and  (c).  Under  the  Incentive  Sche-
 me,  a  payment  is  maed  to  each  individual
 in  proportion  to  his  contribution  towards
 increasing  the  efficiency  of  the  drilling
 operations.  For  this  purpose,  the  person-
 nel  have  been  classified  into  three  groups.
 The  supervisory  and  service  department
 personnel  are  paid  the  paln  fulfilment
 bonus.  Those  who  work  on  the  drill-sites
 get,  in  addition,  payments  for  completing
 individual  jobs  in  less  than  stipulated  time.
 The  remaining  personnel  are  paid  a  bonus
 at  a  lower  rate  that  the  first  two  groups.

 Antibiotic  Plant,  Rishikesh

 9693.  SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Anti-
 biotic  Plant  at  Rishikesh  has  started
 manufacturing  Chloro-Tetracycline  07 wells  using  fixed  platforms  is  d  to

 statt  om  oe  structure  and  the  ONGC
 Proposes  to  arrange  for  the  posting  of
 some  Indian  drillers  on  the  job  at  that
 time.

 Taceative  Bonus  for  ladian  Drillers

 9692.  SHRI  D.N.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  2  fact  that  the  Indian

 animal  nutrition  instead  of  for  what  it  was
 planned  from  the  outset  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-

 no
 a  (SHRI  RAGHU  RAMAIAR):  (a)

 lo,  Sir.
 (b)  Does  not  arise,
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 Antibiotic  Plant,  Rishikesh  ;  Synthetic  Drugs
 Plant,  Hyderabad  and  Surgical  Jastraments

 Plant,  Madras

 9694.  SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  stage  of  completion  and  pro-
 duction  of  the  Antibiotic  Plant  at  Rishi-
 kesh,  Synthetic  Drugs  Plant  at  Hyderabad
 and  Surgical  Instruments  Plant  at  Madras  ;
 and

 (b)  when  they  are  likely  to  be  comp-
 leted  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAIAH)  :  (a)
 and  (b).  Antibiotics  Plant.  Rishikesh  ;  The
 non-sterile  Section  of  Potassium  Penicillin
 is  in  regular  production.  Sodium  salt  and
 Procaine  salt  Sections  would  go  into  pro-
 duction  during  the  current  month.

 Streptomycin  has  also  been  commis-
 sioned.  Some  technological  problems
 remain  to  be  tackled  before  the  product
 can  be  marketed.  The  product  is  at  present
 under  test.

 Fermentation  trials  for  testing  the
 sterility  etc.  for  Tetracycline  have  also
 commenced.

 Erection  work  on  Oxytetracycline  is
 expected  to  be  over  by  July,  1968,  while  the
 erection  work  for  Nystatia  is  expected  to
 be  over  in  the  fourth  quarter  of  ‘1968.

 According  to  the  advice  of  the  Soviet
 Experts  it  may  take  about  two-three  years
 to  bring  the  production  to  installed  capa-
 city.

 Synthetic  Drugs  Plant,  Hyderabad  :  Except
 for  INH,  Nicotinamide,  Folic  acid  and
 Diethy!  carbamazine  citrate,  production  has
 commenced  in  all  the  blocks.  The  products
 are  also  on  sale.

 It  may  take  about  १९5  to  reach
 the  installed  capacity  of  each  product.

 Surgical  Instruments  Plant.  Madras  :
 plant  was  issioned  in  September,  ‘1965,
 and  is  in  production.  This  unit  has  also
 diversified  its  activity  to  produce  family
 planning  instruments.  About  35  to  40%
 of  the  capacity  is  being  utilised.

 The
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 Narmada  Water  Dispute

 9695.  SHRI  D.N.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 Members  of  Parliament  have  urged  the
 Prime  Minister  to  resolve  the  issue  arising
 out  of  the  dispute  of  the  use  of  Narmada
 Water  ;

 (b)  if  so,  whether  the  request  has  been
 considered  ;

 (c)  whether  any  steps  have  been  taken
 in  this  direction  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  to  (d).  Letters  have  been
 received  by  the  Prime  Minister  from
 Members  of  Parliament  from  time  to  time
 on  the  question  of  early  settlement  of  the
 Narmada  Water  Dispute.  The  steps  taken
 have  been  detailed  in  the  statement  made
 in  the  Lok  Sabha  on  ‘16-4-1968  in  response
 to  a  Calling  Attention  Notice  on  this
 subject.

 Meeting  on  Narmada  Valley  Development

 9696.  SHRI  NITIRAJ  SINGH
 CHAUDHARY  :

 SHRI  NATHU  RAM
 AHIRWAR  :

 SHRI  S.  5.  KOTHARI  :
 SHRI  SUR  SINGH  :
 SHRI  RAM  AVTAR  SHARMA:
 SHRI  MANIBHAI  J,  PATEL!
 SHRI  BHARAT  SINGH

 CHAUHAN  :
 SHRI  SHASHIBHUSHAN

 BAIPAI  :
 SHRI  LAKHAN  LAL  GUPTA:

 Will  the  Minister  of  IRRIGATION
 AND  POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  minutes  of
 the  meeting  held  on  the  0th  April,  968
 between  the  Central  Government  officials
 and  officers  of  the  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment  on  Narmada  Valley  Development  at
 New  Delhi  were  dictated  and  corrected  and
 whether  the  Chairman  of  the  meeting
 agreed  to  such  procedure  and  did  not
 object  to  the  recording  of  minutes  ;
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 (b)  whether  it  is  a  fact  when  the
 discussions  were  resumed  on  the  following
 day  i.e.  the  Iith  April,  968  the  Chair-
 man  of  the  meeting  and  Officers  of  the
 Central  Government  declined  to  follow  the
 same  procedure  for  recording  of  the  minutes
 and  the  meeting  ended  abruptly  ;

 (c)  whether  any  reasons  were  adduced
 for  not  recording  the  minutes  as  was  done
 on  the  first  day  of  the  meeting  ;  and

 (d)  whether  it  is  generally  the  practice
 of  his  Ministry  to  convene  meetings  where
 discussions  take  place  .-but  no  minutes  are
 recorded  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  to  (d).  No  formal  minutes
 were  drawn  up  on  the  !0th  April,  1968,  but
 some  notes  of  discussion  were  dictated.
 On  the  I!th  morning,  whea  the  discussions
 started,  the  Madhya  Pradesh  officers  insisted
 on  a  procedure  of  the  State  officers  record-
 ing  their  views,  Central  Officers  recording
 replies  and  the  State  officers  adding  their
 rejoinder.  They  further  wanted  that  the
 Central  officers  should  sign  such  record..
 This  procedure  was  not  considered  appro-
 priate  as  it  was  felt  that  the  Central
 Government,  not  being  a  party  to  the
 dispute,  it  would  be  better  if  a  summary
 tecord  of  the  proceedings  were  to  be  issued
 at  the  end  of  the  round  of  the  discussions.

 The  general  practice  of  the  Ministry  of
 Irrigation  and  Power  is  to  issue  a  Summary
 record  of  discussions  after  the  meetings  are
 held.

 Kalakot  Thermal  Power  Project

 9697.  SHRIS.  K.  TAPURIAH  :  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Kalakot
 Therma!  Power  Projects  near  Jammu  which
 was  originally  estimated  to  cost  about
 Rupees  2.56  crores  is  not  likely  to  be
 completed  even  under  the  revised  estimated
 cost  of  Rupees  4.30  crores  made  in  March,
 966  ;

 (b)  the  total  expenditure  so  for  incurred
 on  the  erection  of  this  power  station  and
 the  progress  so  far  made  in  the  work  and
 procurement  of  equipment  and  erection
 thereof  ;
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 (c)  when  the  project  is  likely  to  be
 completed  and  the  latest  revised  estimated
 cost  of  the  project  ;  and

 (d)  the  main  reasons  for  the  delay  and
 increase  in  the  expenditure  to  sucha
 degree  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  The  original  estimated
 cost  of  Rs.  2.56  crores  for  the  Kalakote
 Thermal  Power  Station  Project  has  been
 revised  to  Rs.  4.50  crores.  The  revised
 estimate,  however,  is  awaited  from  the
 State  Government.

 (b)  Expenditure  amounting  to  a  total
 of  Rs.  4.34  crores  is  anticipated  to  have
 been  incurred  upto  March,  1968.  The
 generating  plant  and  equipment  have
 already  been  procured  and  are  under
 installation.

 (c)  The  first  generating  unit  (7.5  MW)
 is  expected  to  be  commissioned  shortly.
 The  project  is  expected  to  be  completed  by
 the  middle  of  1969.

 (d)  The  reasons  for  the  delay  and
 increase  in  expenditure  are  as  follows  :

 (i)  difficulties  in  the  transport  of
 equipment  and  material  to  project
 site.

 (ii)  difficulties  in  the  procurement  of
 labour  and  suitable  contractors.

 (iii)  suspension  of  work  during  965
 due  to  Pakistan  conflict.

 (iv)  Effect  of  devalustion.
 (v)  Impounding  of  equipment  in

 Pakistan  and.
 (vi)  Recent  fire  accident  in  the  Power Station.

 Smuggling  of  Silver  out  of  India

 9698.  SHRI  P.N.  SOLANKI  :
 SHRI  R.  K.  AMIN:
 SHRI  R.  R.  SINGH  DEO:
 SHRI  S.  ए.  RAMAMOORTY  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  existing  phenomenon
 of  smuggling  of  silver  on  large  scale  out
 of  India  is  due  to  low  value  of  silver  in
 India  or  because  of  higher  rupee  valug
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 of  the  foreign  exchange  earned  by  its
 smuggled  export;  and

 (b)  whether  Government  have  taken
 any  steps  to  check  smuggling  of  silver
 outside  India  keeping  in  view  the
 factors  referred  to  in  Part  (a)  above?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 &  MINISTER  OF  FINANCE,  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  At  present
 there  does  not  appear  to  be  any  signifi-
 cant  difference  between  the  internal  and
 international  prices  of  silver.  Acquisi-
 tion  of  foreing  exchange  in  an  unautho-
 rised  manner  appears  to  be  the  motive
 for  the  smuggling  of  silver  out  of  the
 country.

 (b)  Among  the  important  steps  taken
 by  Government  to  check  smuggling
 including  the  smuggling  of  silver  out  of
 the  country  are  systematic  collection
 and  follow-up  of  information,  setting  up
 of  reliable  informers  and  keeping  a
 watchful  eye  on  the  various  gangs  of
 smugglers,  rummaging  of  suspected  vessels
 and  aircraft,  patrolling  of  vulnerable
 sections  of  the  coastal  waters,  and  the
 coastline  and  land  frontiers,  launching
 of  prosecution  in  suitable  cases  in  addition
 to  departmental  adjudication.

 Insuring  of  Smuggled  Gold

 9699  SHRI  P.  N.  SOLANKI  :
 SHRI  7.  K.  AMIN:
 SHRI  R.  R.  SINGH  DEO  :
 SHRI  NANJA  GOWDER  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  ‘to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 the  smuggling  of  gold  can  be  insured
 in  a  regular  way;

 (b)  if  so,  the  total  amount  of  gold
 smuggled  into  India  from  96]  up-to  date,
 year-wise  based  on  the  estimate  from
 the  rates  of  premium  from  such  an
 insurance?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 &  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  As  smuggling
 of  gold  is  unlawful,  the  insurance
 companies  cannot  be  expected  to  provide
 jnsuraace  cover  for  it.

 (9)  Does  not  arise.
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 9700  SHRI  P.  N.  SOLANKI  :
 SHRI  R.  K.  AMIN  :

 Will  the  Minister  of  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that
 bachelor  type  chummeries  in  Lodi  Colony
 New  Delhi  have  been  allotted  to  family
 officers;

 (b)  if  so  whether  adequate  arrange-
 ments  for  water  supply  for  cooking
 have  been  made;

 (c)  whether  it  ir  a  fact  that  the
 lavatory  block  consisting  of  only  two
 bathrooms  and  two  lavatories  hardly
 cater  to  the  needs  of  the  large  number
 of  residents  living  in  each  block;

 (d)  if  so,  the  arrangements  contem-
 plated  to  relieve  the  congestion  in
 this  regard  ;

 (e)  whether  it  is  a  fact  that  there  is
 water  logging  in  the  backwards  of  these
 chummeries.  breeding  mosquitoes  and
 creating  other  health  hazards;  and

 (f)  if  so,  the  steps  taken  to  improve
 the  sanitary  conditions  of  these  quarters?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH)  :
 (a)  to  (a).  The  chummeries  in  Lodi
 Colony,  New  Delhi,  have  been  allotted
 as  hostel  accommodation  on  ad  hoc
 basis  to  bachelor  as  well  as  other
 officers  on  receipt  of  specific  requests from  them  for  accommodation  in  these
 chummeries.  It  is  not:  regular  family
 accommodation  only  one  or  two  rooms
 being  allotted  to  each  officer.  Water
 supply  exists  in  the  common  mess
 and  bath  rooms  of  cach  block.

 As  these  chummeries  were  originally
 intended  for  bachelor  officers,  the
 Provision  of  two  bath-rooms  and  two
 lavatories  in  each  block  of  ten  chumme-
 ries,  was  quite  adequate.  Since  a
 number  of  these  chummeries  are  now
 occupied  by  family  officers  also,  the
 existing  provision  is  not  adequate.  A
 Proposal  for  the  conversion  of  these
 chummeries  into  regular  family  quar-
 ters  with  proper  ities  was  considered
 afew  years  back  but  had  to  given  up due  to  financial  stringency,  The  proposal
 is  being  revived  a  gain.
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 (e)  No  such  report  has  been  received.
 (f)  Does  not  arise.

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्मारण  निगम  को  मदीने

 970l.  sit  रामचररण  :  सियाई  शौर

 विद्य त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच है  कि  राष्ट्रीय  परि-
 योजना  निर्माण  निगम  की  करोड़ों  रुपये  की
 मक्षीनें  कई  स्थानों  पर  बहुत-सी  परियोजनाग्रों
 में  पड़ी  हैं  जिनका  कभी-कभी  इस्तेमाल  किया
 जाता  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  राष्ट्रीय  परियोजना
 निर्माण  निगम  ने  अब  तक  विदेशों  से  कितने

 मूल्य  की  मशीनें  खरीदी  थीं  ;  शौर

 (ग)  कितने  मुल्य  में  मशीनें  भारत  में  खरीदी
 गई  थीं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-
 मंत्री  (ओ  सिद्ध  श्वर  प्रसाद):  (क)  जी
 महीं  ।  मशीनरी  की  पूरी  तरह  प्रमोग  में  लाया
 जा  रहा  है।  विदेशी  साज-सामान  के  लिये
 फालतु  पुजे  उपलब्ध  होने  में  कठिनाई  होने  के
 कारण  इस  मशीनरी  के  इष्टतम  प्रयोग  में  कुछ
 बाधा  श्राई  है  t

 (ख)  शर  (ग).  निगम  के  पास  जो
 मशीनरी  है  उसको  कुल  लागत  5.77  करोड़
 रुपये  है  जिसमें  से  .28  करोड़  रुपये  की  मशीनरी
 विदेशों  से  ख़रीदी  गई  थी

 राष्ट्रीय  परिबोजना  निर्मारण  निगम  के  ठेके

 9702  श्री  रामचररा  :  क्‍या  सिंचाई  शोर

 बिद्यत ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम
 को  झब  तक  कितने  मूल्य  का  निर्माण  कार्य  सौपा
 गया  है  ;

 (@)  उक्त  निगम  पर  भ्रब  तक  कितना  धन

 (भारतीय  मुद्रा  तथा  विदेशी  मुद्रा)  व्यय  किया

 गया  है  ;  भौर
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 (7)  उक्त  लिगम  को  श्रब  तक  औसतन
 कितना  लाभ  मिला  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  सन्त्रालय  में  उप-
 मन्त्री  :  पथी  सिद्ध  शवर  प्रसाव)  :  (क)  प्रप्रेल
 968  के  अन्त  तक  विविध  परियोजना  अधि-
 क  रियों  द्वारा  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम
 को  दिए  गए  निर्माण  कार्यों  की  लागत  लगभग
 62  करोड़  रुपये  हैं  |

 (ख)  उपयुक्त  कार्यो  के  कार्यान्वयन  में  अब
 तक  39.  45  करोड़  रुपये  का  राजस्व  व्यय  हुमा
 है  7  इसके  अभ्रतिरिक्त  7.72  करोड़  रुपये  स्थायी
 सम्पत्ति  के  अजन  में  व्यय  हुए;  जिस  में  से
 2.5  करोड़  रुपये  राजस्व  व्यय  में  डाले  गए  ।

 (ग)  957-58  से  ‘1966-67  तक  की  अ्रवधि
 #8.  6  लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  ।

 झख़िल  मारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  के
 विज्ञायियों  को  छात्रवृत्तियां

 9708.  श्री  झोंकार  लाल  वेरवा:  क्या
 स्वास्थ्य,  परियार  नियोजन  एवं  नगर  विकास
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय
 चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  के  विद्यार्थियों  को  मंजूरी
 के  छः  महीनों  बाद  भी  उनकी  छात्रवृत्तियां  नहीं
 मिलती  हैं  ;

 (ख)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  छात्रवृत्तियां
 न  मिलने  के  काररा  निर्घन  विद्यार्थियों  को  श्रपनी
 पढ़ाई  छोड़नी  पड़ती  है  ;  भ्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  967  में  कितने  बिद्या-  |
 थियों  को  दाखिल  किया  गया  भ्रौर  इसके  परि-  |
 माण  स्वरूप  कितने  विद्यार्थियों  को  श्रपनी  पढ़ाई
 छोड़नी  पड़ी  ?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  |
 बिकास  मन्‍्त्रालय  सें  उप-मनन्‍्त्रो  पी  ब०  सु०
 मति) :  (क)  जी,  नहीं  ।

 (ल)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 अससे  रामप्रसाद  हरनारायण,  उज्जेन  का
 झायकर  निर्धाररा

 9704.  श्रो  श्रोंकार  सिह  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  1964-65,  1965-66,  ‘1966-67,
 तथा  967-68  में  मैससं  रामप्रसाद  हर  नारायरा,
 जिला  उज्जेन,  मध्य  प्रदेश  पर  कितना  भ्रायकर
 निर्धारित  किया  गया  था  ;

 (ख)  उपरोक्त  श्रवधि  में  सरकार  द्वारा
 प्रत्येक  वर्ष  कितना  भ्रायकर  वसूल  किया  गया  ;
 शौर

 (7)  ग्रायकर  की  कितनी  राधि  श्भी  लेनी
 बाकी  हैं  तथा  उसको  वसूल  करने  के  लिए  सर-
 कार  का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री
 (श्री  मोरारजी  देसाई)  (क)

 MAY  6

 कर-निर्धारण  फर्म  पर  भागीदारों  पर
 वर्ष  निर्घारित  निर्धारित

 आय-कर  आय-कर

 1964-65  12,677  31,608
 1965-66  5,736  12,230
 1966-67,  6,216  ‘11,780
 967.68  8,527  16,404

 (@)  द्रौर  (ग).  उपयुक्‍त  वर्षों  के लिए
 कर  की  मांग  की  सारी  रकम  वसूल  हो  चुकी  है।
 कोई  रकम  बाकी  नहीं  है,  इसलिए  वसूली  की
 कार्यवाह  करने  का  सवाल  नहीं  उठता

 मैसस  रामप्रसाद  हरनारायण,  उज्जन  पर
 झायकर  का  निर्धारण

 9705.  श्री  झोंकार  सिह  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मैससं  रामप्रसाद
 हरनारायण,  जिला  उज्जैन,  मध्य  प्रदेश  के  सभी
 डायरेक्टर  एक  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  के  सदस्य
 हैँ Ri
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 (@)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  फर्म  के
 सभी  डायरेक्टर  विभिन्‍न  नामों  से  व्यापार  कर
 रहे  हैं  जिससे  आयकर  बचाया  जा  सके  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  फर्म  के  कितने  डाय-
 रेक्टर  हैं  तथा  962-63  से  ‘1966-  67  के  वर्षों

 में  आयकर  की  कितनी  राशि  का  निर्धारण  किया
 गया  है  तथा:  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  है  ;
 और

 (घ)  उन  पर  आयकर  की  कितनी  राकि
 बकाया  है  तथा  उसको  वसूल  करने  के  लिये
 सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 उपप्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मनन्‍्त्रो  (शी
 सोरारजोी  देसाई)  :  (क)  मैससं  रामप्रसाद
 हरनारायरा,  उज्जैन  एक  फर्म  है,  कम्पनी  नहीं  1
 ्तः  इसमें  भागीदार  है,  निदेशक  नहीं  ।  इस
 फर्म  के सभी  भागीदार  एक  ऐसे  हिन्दू  संयुक्त
 परिवार  के  सदस्य  है,  जिसका  आंशिक  विभाजन
 हो  चुका  है।

 (ख)  इस  फर्म  के  भागीदार  कानूनो  तोर
 एर  स्थांपित'  श्रन्य  फर्मो  के  भी  भागीदार  हैं,  जो
 कानून  के  भ्रधीन  संभव  है  तथा  इसमें  कोई  कर
 की  चोरी  की  कोई  बात  नहीं  श्राती  ।

 (ग)  फर्म  में  चार  भागीदार  हैं।  उनके
 तथा  फर्म  के  मामले  में  निर्धारित  तथा  वसूल
 किये  गये  आयकर  की  रकमें  इस  प्रकार  हैं  :

 962  63  3,  664  रु०
 1963-64  20,  869  रु०
 1964-65  44,  285  रु०
 1965-66  1,  966  रु०
 ‘1966-67  17,  966  रु०
 (घ)  उनकी  तरफ  कोई  रकम  वसूल  होना

 बाकी  नहीं  है  ।

 गोझा  में  निषिद्ध  माल  का  पकड़ा  जाना
 9706.  श्री  श्रीचन्द  धोयल  :

 शी  जि०  ब०  सिंह  :
 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अप्रैल  के  दुसरे
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 अ्रथवा  तीसरे  सप्ताह  में  गोग्रा  में लगभए  8  लाख
 रुपये  के  मूल्य  का  विदेशी  माल  पकड़ा  गया
 था;

 (ख)  यदि  हां,  तो  पकड़े  गये  माल  का  ब्यौरा
 क्या  है  ;  भ्रौर

 (ग)  यह  माल  किस  देश  का  था  श्रौर  इस
 सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गये  हैं  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  ी
 सोरारजो  देसाई)  :  (क)  से  (ग).  इस  बारे  में

 सुचना  इकटठी  की  जा  रही  है  श्र  सभा  की
 मेज  पर  रख  दी  जायगी

 बम्यई  में  सोने  का  पकड़ा  जाना

 9707.  श्री  'ीचन्द  गोयल  :
 ह...  जो०  Do  fag  .

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अप्रैल,  968  के
 पहले  पखवाड़े  में  बम्बई  बन्दरगाह  पर  एक
 भआरतीय  मोटर  बोट  से  लगभग  28,000  तोले
 सोना  पकड़ा  गया  था  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  भारतीय  मुद्रा  में  बह
 सोना  कितने  मूल्य  का  है  तथा  उसका  भ्रन्तर्राष्ट्रीय
 मूल्य  कितना  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कितनी
 गिरफ्सारियां  की  गई  हैं  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  पी
 मोरारजी  देसाई):  (क)  जी,  हां।

 (ख)  अतर्न्राष्ट्रीय  मुद्रा  की  दर  के  हिसाब
 से  सोने  का  मूल्य  लगभग  29  लाख  रुपये  होता
 है  भौर  बाजार  दर  पर  कोई  55.5  लाख  रुपये।
 इस  सम्बन्ध  में  20  व्यक्ति  पकड़े  गये  थे  ।  उनमें
 से  एक  को  छोड़कर  बाकी  सभी  व्यक्ति  अभी  भी

 हिरासत  में  है  क्योंकि  वे जमानत  नहीं  दे  सके

 हैं  ।  जांच-पड़ताल  चल  रही  है।

 VAISAKHA  i6,  890  (SAKA)  Written  Answers  ivio

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  इमारतों,  संसद
 भवन  झौर  सन्त्रियों  के  बंगलों  की  मरम्मत

 9708.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 निर्माण,  ्ावास  तथा  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  के  कार्यालयों
 की  इमारतों,  संसद  भवन,  तीन  मूति  भवन  और
 मन्त्रियों  के  बंगलों  की  मरम्मत  भौर  सफेदी  पर
 होने  वाला  व्यय  श्रतिवर्ष  बढ़ता  जा  रहा  है  ;
 शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  व्यय  कम

 ड्
 के  लिये  क्‍या  कायंवाही  करने  का  विचार

 निर्मारा,  झावास  तथा  पूर्ति  मन्त्रालय  में
 उपमन्त्री  (श्री  इकबाल  सिह):  (क)  भवनों  के

 अनुरक्षण  पर  व्यय  उनकी  निर्माण  लागत  के
 एक  प्रतिशत  तक  सीमित  है  जो  कि  समय-
 समय  पर  निर्घारित  की  जाती  है।  पुराने
 पुराने  भवनों  के  मामले  में  प्रतिशत  झधिक  है
 भवनों  के  कुछ  मामलों  में  निम्नांकित  कारणों
 से  सीमा  बढ़ा  दी  गई  है  :--

 (i)  कार्यप्रभारित  कमंचारियों  की  मजूरी  में
 वृद्धि

 (ii)  सामान

 वृद्धि  ।
 (मंटरिंयल्स)  के  मूल्य  में

 विशेष  मरम्मत  की  श्रावश्यकता  |
 (iv)  निर्धारित  प्रतिशत  के  श्राघार  पर

 अपर्याप्त  राशि  की  उपलब्धता  क्योंकि  पुराने
 भवनों  की  मूल  लागत  कम  है  ।

 (ii)  पुराने  भवनों  में  अतिरिक्त  अथवा

 (ख)  उपयुक्त  (क)  के  कारणों  के  कारण  |
 अनुरक्षश-व्यय  को  कम  करना  संभव  नहीं  I
 अतएव  सभी  सरकारी  भवनों  के  अनुरक्षण  अनु-  :
 मानों  की  सीमा  का  पुनरीक्षश  करने  का  प्रस्ताव  :
 है  I
 Central  Family  Plapoing  Council  at  Nainital  ,

 9709.  SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU:
 HEALTH, Will  the  Minister  of

 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  :
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 Central  Family  Planning  Council,  which
 met  at  Nainital  on  or  about  the  77
 April,  1968,  have  formulated  broad
 guidelines  for  the  preparation  of  the
 family  planning  programme  during
 the  Fourth  Plan  ;

 (b)  if  so,  the  maia
 decided  upon  in  the  meeting;  and

 (c)  how  far  they  have  been  accepted
 and  are  proposed  to  be  implemented  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT.  (DR.  S.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  to  (c)  #  note  regarding  the
 preparation  of  the  new  4th  Five  Year
 Pian  was  placed  before  the  Sth  meeting
 of  the  Central  Family  Planning  Council
 meeting  held  at  Nainital  on  |  &
 8th  April,  968  for  information.  While
 the  Council  have  not  specifically  formulated
 guide-lines  in  this  respect,  the  recommen-
 dations  made  by  the  Council  on  various
 aspects  of  the  Family  Planning  Programme
 will  be  taken  into  consideration  while
 formulating  the  4th  Five  Year  Plan.

 guidelines

 Allowances  to  Nursing  Steff  of  Dethi
 Hospitals

 97i0.  SHRI  NITIRAJ  SINGH
 CHAUDHARY  :

 SHRI  K.  M.  ABRAHAM  :
 SHRI  C.  K.  CHAKRAPANI  :
 SHRI  P.  GOPALAN  :
 SHRI  E.  K.  NAYANAR  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH,
 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.

 ‘72I4  on  the  I5th  April,  968  and  state  :
 (a)  the  ry  of  the  d  ids  made

 by  the  Trained  Nurses’  Association  and  the
 action  taken  thereon  ;

 (b)  the  reasons  for  paying  City  Com-
 pensatory  Allowances  at  half  the  usual
 rate  ;

 (c)  whether  Government  propose  to
 ‘increase  the  monthly  uniform  and  washing
 allowances  to  enable  the  staff  to  remain
 properly  and  tidily  dressed  ;  and

 (d)  whether  Government  also  propose
 to  increase  the  messing  allowance  to  Rs.  3
 per  day  as  the  present  rates  are  inadequate
 considering  the  present  high  prices  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)  A
 Statement  is  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.  [Piaced  in  Library,  See  No.  LT-
 1191/68).

 In  view  of  ‘the  financial  position,
 it  has  not  been  possible  to  consider  the
 various  proposals  made  by  the  Trained
 Nurses’  Association  of  India.

 (b)  Since  the  nursing  staff  are  provided
 free  residential  accommodation  and  are
 paid  messing  allowance,  they  are  paid  the
 City  Compensatory  Allowance  at  half  the
 usual  rate.

 (०)  and  (d).  There  is  no  propasal  to
 review  these  allowances  at  present.

 Cultivabl  Land  in  Narmada  Basin

 97Il.  SHRI  Ss.  5.  KOTHARI:  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  Pleased  to  state  :

 (a)  the  acreage  of  land  under  cultiva-
 tion  in  Narmada  basin  in  Madhya  Pradesh  ;

 (b)  the  percentage  increase  in  sown
 area  in  this  basin  during  the  last  5  years  ;
 and

 (c)  the  average  percentage  of  increase
 in  sown  area  during  the  last  5  years  ia
 the  country  ?

 ‘THE  DEPUTY  -MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGANION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD):  (a)  According  to  the  infor-
 mation  supplied  by  the  Government  of
 Madhya  Pradesh  to  the  Khasla  Committee
 the  cultivated  area  in  Narmada  Basin  in
 Madhya  Pradesh  was  8.22  million  acres.

 (b)  Basja-wise  break  up  of  yearly  sown
 area  is  not  available.

 (c)  The  average  increase  in  sown  area
 during  the  last  i5  years  in  the  country
 works  out  to  about  14  per  cent  per  year.

 उत्तर  प््क्श  को  वित्तीय  सहायता

 97I2  आओऔीचतो  सुझोला  रोहेहतयों  :  क्‍या
 वित्त  जन्त्री  ह  बताने  की  ह््ण  करंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के
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 राज्यपाल  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  परामर्श  दिया
 है  कि  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  जनसंरुया  के
 आधार  पर  दी  जानी  चाहिये;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 उक्त  सहायता  को  8  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  7
 प्रतिशत  करने  का  है  क्योंकि  राज्य  की  जनसंख्या
 देश  का  7  प्रतिशत  है  ?

 उप  प्रधान  मन्‍्त्रो  तथा  वित्त  मंत्रों  (शौ
 मोरारजी  देसाई)  :  (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता

 उत्तर  प्रदेश  में  निित  साथुन  पर  बिक्री  कर

 9713.  श्रोमतो  सुशीक्षा  रोहतगी  :  क्‍या
 वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 बिजली  के  बिना  निर्मित  साबुन  तथा  उसके  लिये
 श्रपेक्षित  सब॒  कच्चे  माल  पर  बिक्री  कर
 लिया  जाता  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  दूहरे
 बिक्री  कर  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  साबुन
 निर्माण  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है;
 और

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  बिक्री  कर  की  इस

 दुहरी  वसूली  को  रोकने  का  सरकार  विचार
 “करेगी  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  घिरा.  मन्त्री  थी
 मोराजी  देसाई)  :  (क)  जी,  हां  ।  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  में  बिजली  की  सहायता  से  अथवा  बिना

 सहायता  के  बनाये  गये  साबुन  पर  और  इस
 प्रकार  का  साबुन  बनाने  में  काम  आने  वाले  बच्चे
 माल  पर  बिक्री  कर  खगाया  जाता  है।

 ख)  इस  बात  की  पुष्टि  करने  के  लिये
 सरकार  के  पास  कोई  निश्चित  मानदंड  नहीं  है

 (ग)  यह  प्रइन  नहीं  उठता  |
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 भारत  में  पेय  जन  को  कमी

 97i4.  श्री  देवराव  पाटिल:  क्‍या  स्वास्थ्य,
 परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  विश्व  में,  और
 विशेष  रूप  से  भारत  में,  पेय  जल  की  अत्यन्त
 कमी  है,  जैसा  कि  नई  दिल्ली  में  कर्जन  रोड  पर
 भ्रमरीकी  सूचना  सेवा  के  पुस्तकालय  में  श्रायो-
 जित  “बेस्ट  फार  वाटर”  नामक  प्रदर्शनी  से
 स्पष्ट  होता  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  देश  के  पेय  जल  संसा-
 धनों  का  विकास  तथा  विस्तार  करने  के  लिये
 योजना  ग्रायोग  द्वारा  क्या  सुझाव  दिये  गये  हैं,
 ताकि  सम्भावित  खतरे  को  रोका  जा  सके  ?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकाप्ष  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ष्ी  wo  co
 मूति)  :  (क)  जी,  हां

 (ख)  चौथी  योजना  के  लिए  विस्तृत
 स्कीमें  बनाते  तथा  धन  आवंटन  करते  समय  पेय
 जल  पूर्ति  कौ  सुविधाओं  के  विकास  की
 आवश्यकता  पर  यथोचित  ध्यान  दिया
 जायेगा  ।

 Special  Pay  and  Deputation  Allowances
 of  Government  Employees

 9715.  SHRI  M.  N.  NAGHNOOR:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 abolish  the  “special  pay  and  deputation
 allowances”  of  all  classes  of  Government
 employees  ;

 (b)  the  approximate  amount  spent
 annually  on  special  pay  and  allowances  of
 I.A.S.  and  I.C.S.  Officers  ;  and

 (c)  the  approximate  anoual  saving  by
 this  measure  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  As  a  measure
 of  economy,  deputation  allowances  have,
 with  effect  from  15.9.66,  been  restricted  to
 cases  of  transfer  of  Government  servants
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 to  ex-cadre  posts  carrying  higher  pay  scales
 only.  The  general  scheme  of  deputation
 allowances  and  special  pay  is  under  review.

 (b)  The  information  in  respect  of
 I.A.S.  and  I.C.S.  officers  serving  under  the
 Government  of  India  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (c)  Does  not  arise.

 Transfer  of  C.W.  and  P-C.  Staff  to  Faridabad
 and  Back  to  New  Delhi

 9716.  ‘SHRI  ONKAR  LAL  BERWA  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  staff  of  each  cate-
 gory  of  the  Directorates  under  the  Central
 Water  and  Power  Commission  transferred
 from  Delhi  to  Faridabad  and  retransferred
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 from  Faridabad  to  Delhi  during  the  last
 three  years  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  some  of  the
 Officers  so  transferred  to  Faridabad  along-
 with  their  Directorates  were  allowed  to
 remain  their  Headquarters  at  New  Delhi
 as  they  were  reluctant  to  move  to  Farida-
 bad  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD):  (a)  Postings  and  transfers  of
 staff  working  in  the  various  Directorates
 of  Central  Water  and  Power  Commission
 from  Delhi  to  Faridabad  and  vice-versa  are
 made  keeping  in  view  administrative  con-
 venience...  The  requisite  information  in
 this  regard  is  given  below  :—

 S$).  No.  Category  of  Staff  .  “No.  transferred  No.  retransferred
 to  Faridabad  to  Delhi

 I.  Director  3  2
 2.  Deputy  Director  3  2
 3.  Assistant  Director  80  4
 4.  Extra  Assistant  Director  9  7
 5.  Technical  Assistant  I
 6.  Professiona!  Assistant  !  1
 7.  Senior  Draftsman  1  |
 8.  Junior  Draftsman  l  ]
 9.  Tracer  ]  i

 10.  Stenographer  3  2
 ll.  Stenotypist  3  3
 12.  U.D.  Clerk  3  2
 13.  Lower  Division  Clerk  9  5
 14,  Peon  2  8

 (b)  No.
 (c)  Does  not  arise.

 Reservation  in  Class  I!]  Technical  Posts

 97i7.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Ministry
 of  Home  Affairs  have  issued  certain  orders
 fixing  certain  quota  to  be  reserved  in  Class

 III  non-ministerial  technical  posts  to  be
 filled  by  cent  percent  promotion  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  posts  reserved
 by  his  Ministry  and  its  attached  and  sub--
 ordinate  offices  in  the  years  from  964  to
 967  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 claims  of  some  of  the  officials  belonging
 to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 have  been  ignored  and  they  have  been
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 superseded  in  spite  of  the  orders  issued  by
 ,  the  Ministry  of  Home  Affairs  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  Government  pro-
 pose  to  take  and  to  nullify  the  supersession
 already  made  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  Yes,  Sir.  Reservation  is
 available  to  Scheduled  Castes/Scheduled
 Tribe  candidates  at  the  rate  of  1B
 and  5%  respectively  in  Class  III  posts/
 grades  filled  by  competitive  examina-
 tions  limited  to  departmental  candidates
 or  selection  of  the  eligible  candidates.

 (b)  Ministry  proper  :
 No  vacancy  arose  in  the  reserved  cate-

 gories  in  the  Ministry  proper  in  Class  IIL
 Non-ministerial  Technical  services/posts
 filled  by  promotion  in  the  recruitment  years
 964  to  1967.

 In  regard  to  the  attached  and  subordi-
 nate  offices  of  this  Ministry  the  informa-
 tion  is  given  below  :—

 VAISAKHA  16,

 Attached  and  Subordinate  offices  :

 Year  Scheduled  Scheduled «
 Castes  Tribes

 964  3  1
 965  =
 966  |  !
 967  ]

 (c)  No.
 (d)  Does  not  arise.

 Shifting  of  C.W.  and  P.C.  Offices  to
 Faridabad

 97I8.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  2785  on
 the  4th  March,  ‘1968  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  regular
 pay  slips  of  the  officers  transferred  from
 Faridabad  to  New  Delhi  are  not  being
 issued  by  the  A.G.,  C.W.  &  M.,  New
 Delhi  as  the  Headquarters  of  the  Union
 Territory  and  the  Transmission  Directo-
 rates  and  the  posts  thereunder  are  still  at
 Faridabad  ;

 (b)  the  arrangements  being  made  either
 t  shift  the  staff  back  fo  Faridabad  of
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 change  their  headquarters  to  New  Delhi
 on  a  permanent  basis  and  whether  the
 Cabinet  Advisory  Committee  is  being
 approached  for  this  purpose  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a!  to  (c).  The  officers  trans-
 ferred  from  Faridabad  to  New  Delhi  have
 been  authorised  by  Accountant  General,
 C.W.  &  M.  to  draw  their  pay  at  New
 Delhi  for  a  period  of  six  months  pending
 clarification  of  certain  points  raised  by  the
 Accountant  General.  The  necessary
 clarification  in  this  regard  is  being  furnish-
 ed  to  the  A.  G.,  C.W.  &  M.

 बिल्ली  का  समाज-कल्यारा  निदेशालय

 9719.  Sto  सुर्य  प्रकाश  पुरी  :
 श्री  रामावतार  शर्मा  :
 श्री  दिव  कूमार  शास्त्री  :

 क्या  समाज  कल्यारण  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  24  फरवरी,
 श्लौर  ll  ard,  968  को  सरकार  के  एक
 उच्चाधिकारी  को  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के
 समाज-कल्याण  निदेशालय  की  भारी  वित्तीय
 तथा  प्रशासनिक  भ्रनियमितताग्रों  के  बारे  में
 कुछ  गम्भीर  शिकायतें  मिली  है  ;  प्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्य-
 वाही  की  गई  है  ?

 समाज-कल्पारा  विभाग  में  राज्य-मंत्रो  (डा०
 (श्ीसतो)  फूलरेखश  गुह) :  (क)  दिनांक  23
 फरवरी  और  8  मार्च,  1968.  के दो पत्र,  जिनमें
 संघ  शासित  दिल्ली  क्षेत्र  के  समाज-कल्याण
 निदेशालय  के  कार्यंचालन  के  विरुद्ध  कुछ  श्रारोप
 थे,  मुख्य  सचिव  को  प्राप्त  हुए  ।

 (ख)  जांच  की  जा  चुकी  है।  लगाए  गए
 शारोप  या  तो  प्नभिपुष्ट  नहीं  या  गलत.  धारणा
 का  रूप  प्रतीत  होते  हैं  t
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 हिन्दुस्तान  सेन्ट्रल  इन्डस्ट्रो  लिमिटेड,  नांगलोई,
 दिल्ली

 9720.  श्री  निहाल  सिंह  :  क्‍या  चिस  मनत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  गत  पांच  वर्षों  में  मैस  हिन्दुस्तान
 सेन्ट्रल  इन्डस्ट्रोज  लिमिटेड,  नांगलोई,  दिल्ली

 को  कल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  गई;

 (ख)  गत  पांच  वर्षों  मे ंइस  फर्म  से  झायकर

 के  रूप  में  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  वसूल  की
 गई  तथा  इस  समय  इस  फर्म  की  ओर  प्रायकर

 की  कितती  राशि  बकाया  है;  श्रोर

 (ग)  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के
 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  स्त्री  पश्यी
 मोरारजोी  देसाई)  :  (क)  सूचना  तत्काल
 उपलब्ध  नहीं  है  तथा  उसे  इकट्ठा  करने  में
 काफी  समय  और  श्रम  लगेगा  |

 (ख)  पिछले  पांच  बर्षों  में  इस  कम्पनी  से
 ग्रायकर  के  रूप  में  4,16,384  रुपये  की  रकम

 वसूल  की  गयी  थी  ‘1-4-1968  को  ग्रायकर
 की  कोई  रकम  वसूल  होना  बाकी  नहीं  थी।

 (ग)  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 Sales  Tax  on  Chewiag  Tobacco  in
 Orissa

 9721.  SHRI  3.  KUNDU:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Orissa  Government
 have  imposed  Sales  Tax  at  3  per  cent.  on
 chewing  tobacco  ;

 (b)  whether  it  was  agreed  in  1957,  bet-
 ween  the  Orissa  and  the  Central.  Govern-
 ments  that  Sales  Tax  should  not  be  impos-
 ed  on  unmanufactured  tobacco  ;

 (c)  whether  according  to  the  agreement,
 additional  Excise  Duty  was  introduced  and
 it  was  agreed  that  no  Sales  Tax  would  be
 introduced  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  which  Government
 are  taking  to  see  that  the  Sales  Tax  on
 ghewing  tobacgo  is  withdrawn  ?
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 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI:
 MORARJI  DESAI):  (a)  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House.

 (०)  and  (c).  Yes,  Sir.
 (d)  The  matter  will  be  examined  after

 the  facts  have  been  received  from  the
 Government  of  Orissa.

 Internal  Public  Debt  of  India

 9722.  SHRI  S.  KUNDU:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  total  internal  public  debt  of
 India  (Union  and  States  combined)  up  to
 the  end  of  967  ;

 (b)  how  much  of  interest  is  paid  per
 year  from  the  year  965  on  the  aggregate
 internal  debt  by  the  States  and  the  Union;

 (c)  the  per  centage  of  the  tax  revenue
 which  is  deviated  to  the  payment  of  inte-
 Test  of  this  debt  ;  and

 (d)  how  the  interest  burden  of  India
 compares  with  countries  like  U.S.  A.  and
 U.K.  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  The  combined
 internal  Public  Debt  of  the  Central  and
 State  Governments  at  the  end  of  1966-67,
 was  of  the  order  of  Rs.  9,300  crores.

 (b)  The  gross  interest  paid  on  internal
 Public  Debt  by  Central  and  State  Govern-
 ments,  which  includes  the  interest  paid  on
 behalf  of  Governmental  undertakings  like  the
 Railways,  the  Posts  and  Telegraphs,  etc.,
 was  about  Rs.  318  crores  in  1965-66  and
 Rs.  385  crores  in  ‘1966-67.

 (c)  A  significant  part  of  the  interest
 payments  by  the  Central  and  State  Govern-
 ments  is  covered  by  interest  receipts  from
 various  c  cial  undertaki.  and  other
 parties  to  whom  loans  have  been  made.
 Without  making  any  adjustment  for  these
 recoveries,  the  interest  payments  on  inter-
 nal  debt  as  a  proportion  of  the  tax  reve-
 nues  were  10.9%  in  ‘1965-66,  and  I.9%  in
 1966-67.

 (d)  The  availabie  data  are  not  strictly
 comparable.  The  interest  paid  by  the
 Gentral  Goverament  ia  1965-46,  both  on
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 internal  and  external  debt,  was  11.3%  of
 its  tax  revenues.  According  to  the  data
 published  in  the  Statistical  Year  Book  (1966),
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 ferred  to  in  the  question.  Individual  PL-
 480  agreements  for  importing  specified
 quantities  of  foodgrains,  cotton  and  other
 ८  odities  are  signed  when  the  import  of of  the  United  Nations,  the  correspon

 figures  for  the  U.  K.  (Central  Government)
 and  the  U.S.A.  (Federal  Government)  were
 2.2  per  eent  and  7.8  per  cent  respect-
 tively.

 उत्तर  प्रवेश  में  जिला  परिषद

 9723.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :  क्या  निर्माण,
 झावास  तथा  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की
 देवरिया  गोरखपुर  और  बस्ती  की  जिला  परिषदों
 ने  पिछले  कुछ  वर्षों  में  संकल्प  पारित  करके
 यह  मांग  की  है  कि  रुद्रपुर,  नांगवा,  हाटा,  गोले,
 सिल्कीगंज,  डोघाटा  और  कलवाड़ी  होते  हुए
 देवरिया  से  फंज्ञाबाद  तक  प्रपेक्षित  पुलों  सहित
 एक  पक्की  सड़क  बनाई  जाये;

 (ख)  यदि  हां,  तो  देवरिया,  गोरखपुर  भौर
 बस्ती  जिलों  के  पिछड़े  क्षत्रों  मे ंसड़क  कब  तक
 तैयार  हो  जायेगी;  भ्रौर

 (ग)  इस  सड़क  के  निर्माण  पर  भ्रनुमानतः
 कितनी  लागत  भ्ायेगी  ?

 निर्माण,  पश्रावास  तथा  पति  मंत्रालय  में
 -पस्त्री  (भरी  इकबाल  सिह)  :  (क)  से  (ग).

 सूचना  ट्रांसपोर्ट  तथा  जहाज़रानी  मन्त्री के  द्वारा
 दी  जायेगी  जो  कि  इससे  संबंधित  हैं

 P.L  -480  Agreement

 9724.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  FINA-
 NCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  desirability  of  ending
 the  PL-480  agreement  has  been  examined  ;

 (b)  if  so,  with  what  results  ;  and
 (c)  the  steps  taken  or  proposed  to  be

 taken  in  the  matter  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c).  It  is
 pot  clear  which  PL  489  Agreement  is  r+

 MENT  (SHRI  8.  S.  MURTHY)  :

 these  items  is  considered  to  be  essential.
 Imports  against  the  Agreements  signed  so
 far  have  been  nearly  completed  and  the
 question  of  terminating  any  of  these  agree-
 ments  does  not  arise.

 Urbanisation  of  Delhi  Villages

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :
 SHRI  JAMNA  LAL  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  URBAN  ,  DEVE- LOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many  vill-
 ages  of  Delhi  have  been  declared  as  urban
 villages  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  these
 urbanised  villages  have  not  so  far  been
 given  any  urban  amenities  such  as  water,
 laterines  and  urinals  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  which  are  being
 taken  to  provide  these  facilities  to  these
 villages  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-

 (a)  to
 (c).  Yes,  all  the  villages,  which  fall  within
 the  urbanisable  limits  described  in  the
 Delhi  Master  Plan,  have  been  declared  as
 urban  areas.  Accordingly,  the  Delhi  Deve-
 lopment  Authority’  is  preparing  develop-
 ment  plans  for  these  villages,  and  estimates
 of  expenditure  on  the  provision  of  internal
 services  and  maintenance  thereof  are  also
 being  prepared..  Necessary  amenities  will
 be  provided  in  these  villages  as  soon  as  the
 development  plans  and  the  estimates  of  ex-
 penditure  have  been  finalised.

 केन्द्रीय  सरकारी  कमं  घारियों  द्वारा  देथ  बिजली
 और  पानो  का  खक

 9726.  शी  निहाल  सिह  :  क्‍या  निर्माण,
 झाबास  तथा  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  सरकारी  क्वाटरों  में  रहने  वाले

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  (दूसरी,  तीसरी

 9725.
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 झौर  चौथी  श्रेणी  के)  द्वारा  श्रंशीधार  देय
 बिजली  घौर  पानी  के  ख़च  की  दरों  को  957
 से  967  की  भ्रवथि  के  दौरान  किसनी  बार
 बढ़ाया  गया  तथा  हर  थार  कितनी  दरें  बढ़ाई
 गई;  और

 (ख)  इसके  क्‍या  कारण  थे  ?

 निर्माण,  श्रावास  तथा  पति  सस्त्रालय  में
 उप-मल्त्री  (थी  इकबाल  सिंह):  (क)  ओर
 (ख).  जिन  सरकारी  निवास  स्थानों  में  स्वतंत्र
 रूप  से  मीटर  नहीं  हैं  उनसे  पानी  तथा  बिजली
 का  प्रभार,  इस  बारे  में  सरकार  के  द्वारा  पिछले
 वर्ष  में  किये  गये  वास्तविक  खर्चे  के  साथ-साथ
 प्रासंगिक  प्रभार  के  आघार  पर  मोटी  दर  (फ्लैट
 रेट)  से  वसूल  किये  जा  रहे  हैं  ny  दरें  निवास
 स्थानों  के  टाइप  के  श्राधार  पर  निर्षारित  की
 जती  हैं  न  कि  उनमें  रहने  वाले  कमंचारियों
 की  श्रेणी  के  आधार  पर।  l,  ता  तथा  lv
 श्रेणी  के  कमंचारी  सामान्यतः  टाइप  |  से  लेकर
 टाईप  v  तक  के  निवास  स्थानों  में  रह  रहे  हैं
 सामुहिक  मीटरों  से  युक्त  प्रत्येक  ढाईप  के
 निवास  स्थानों  के  लिए  विभिन्‍न  भ्रवधि  में  पानी
 के  प्रभार  की  पुनरीक्षित  दरों  की  तारीखों  के
 साथ  प्रत्येक  टाईप  के  निवास  स्थान  के  लिए
 पुनरीक्षित  दरों  के सात  विवरण  सभा  पटल  पर
 रख  दिये  गये  हैं।  [पुस्तकालय  में  रखे  गये,
 देखिये  संख्या  LT  1192/68]  श्रृंणी  ५  के
 कमंचारियों  को  झावंटित  टाईप  गके  निवास
 स्थानों  के  संबंध  में  पानी  के  प्रभारों  में  वृद्धि
 विशेष  रूप  से  इसलिए  हुई  है  क्योंकि  इस  बारे
 में  सरकार  के  द्वारा  दी  गई  आथिक  सहायता
 को  धीरे-धीरे  हटाया  गया  |

 जहां  तक  बिजली के  प्रभार  का  संबंध  है,
 सिवाय  लोदी  रोड  की  चमरियों  के,  जिनसे  कि
 विवररा  संख्या  4  में  दी  गयी  मोटी  दरों  पर
 प्रभार  वसूल  किया  जाता  है,  निवास  स्थानों  में
 स्वतंत्र  रूप  से  मीटर  लगे  हुए  हैं  तथा  प्रभारों
 को  किरायेदार  के  द्वारा  सीधे  संबंधित  क्थानीय
 निकायों  को

 भुगतान  किया  जाता  है।
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 उत्तर  प्रदेश  के  बजट  का  छपना

 9727.  श्री  निहाल  सिह  :  क्‍या  बिरा  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  का
 बजट  पहले  हिन्दी  में  छप  चुका  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसे  फिर
 से  अंग्रेजी  में  छापा  जा  रहा  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं;
 झौर

 (घ)  इसके  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  में  छापने
 पर  क्रमशः  कितनी-कितनी  राशि  व्यय  हुई  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (थी
 सोरारजो  देसाई)  :  (क)  से  (ग).  उत्तर  प्रदेश
 का  बजट  14  मां,  968  को  संसद  में  प्रस्तुत
 किया  गया  था  राजभाषा  (संशोधन)  भ्रधि-
 नियम,  967  द्वारा  संशोधित  राज-भाषा  अ्रधि-
 नियम  की  घारा  3  (3)  (॥)  के  अनुसार,  उत्तर
 प्रदेश  के बजट  के  प्रंग्रजी  शौर  हिन्दी  दोनों
 संस्करण  लोक-सभा  सचिवालय  को  दिये  गये
 थे।  इसलिये  बजट  को  अंग्रेजी  में  दुबारा  छापने
 का  सवाल  बैदा  ही  नहीं  होता  t

 (घ)  ये  बजट-पत्र  लखनऊ  में  राज्य  -सर-
 कार  मुद्रणालय  द्वारा,  वहां  किये  जाने  वाले  सर-
 कारी  काम  के  एक  भाग  के  रूप  में  छापे  गये

 -थे  ।  यह  बताना  कठिन  होगा  कि  हिन्दी  और
 अंग्रेजी  में  इन  बजट-पत्रों  को  छापने  में.  झलग-
 श्रलग  कितनी  रकम  खर्च  हुई  1

 Tagore  Theatre,  New  Delhi

 9729.  SHRI  J.  MOHAMMED
 IMAM  :

 SHRI  TENNETI  VISWA-
 NATHAM  :

 SHRI  D.  C.  SHARMA:
 Will  the  Minister  of  WORKS,  HOUS-

 ING  AND  SUPPLY  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  Government’s  attention

 has  been  drawn  toa  press  report  in  the
 Hindustan  Times  of  the  2th  April,  968
 Fegarding  the  inordinate  delay  in  the  com:



 2063  Written  Answers

 pletion  of  the  Tagore  Theatre  on  the  Ridge
 Road,  New  Delhi  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  in
 its  completion  ;

 (c)  when  the  theatre  is  likely  to  be
 completed  ;  and

 (d)  the  total  financial  allocation  made
 by  Gevernment  for  the  construction  of  the
 theatre  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH):  (a)
 Yes.

 (b)  to  (d).  Work  on  the  construction
 of  Rabindra  फे  hala  was  co  d
 in  March,  1961,  under  the  auspices  of  the
 Rabindranath  Tagore  Centenary  Committee,
 a  private  registered  society.  An  expendi-
 ture  of  Rs.  35.89  Jakhs  was  incurred
 by  the  Committee  by  the  3lst  March,
 1967.  Government  took  over  the
 Rangshala  on  the  Ist  April,  1967,  and
 sanctioned  an  expenditure  of  about  Rs.  II
 Jakbs  to  complete  the  remaining  items  of
 work.  The  entire  work  was  expected  to  be
 completed  by  February,  ‘1968.  On  account
 of  paucity  of  funds,  however,  the  -work
 could  not  be  completed  as  anticipated.
 The  work  is  now  expected  to  be  completed
 by  June  this  year.

 Upgradation  of  State  Bank  of  India
 Branch,  Bhilai

 9730.  SHRI  J.  H.  PATEL:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  has  been  a  demand
 from  the  employees  of  the  State  Bank  of
 India,  Bhilai  to  upgrade  their  Branch  to
 ‘B’  area  ;

 (b)  if  so,  the  action
 matter  ;

 (c)  whether  all  private  sector  banks
 have  graded  Bhilai  as  ‘B’  area  for  the  pur-
 pose  of  determining  the  service  conditions
 of  their  employees  ;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  in
 the  State  Bank  falling  in  line  ?

 taken  in  the

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Yes,  the  em-
 ployees  of  the  Bhilai  branch  of  the  State
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 Bank  have  been  0  di
 Bhilai  in  Area  II.

 (b)  The  State  Bank  has  decided  to  in-
 clude  Bhilai  in  Area  हा  with  effect  from  the
 Ist  January,  1966.

 (c)  Yes,  Sir.
 (d)  The  matter  was  under  discussion

 with  the  All  India  State  Bank  of  India
 Staff  Federation  which  had  demanded  the
 upgradation  of  certain  other  places  as  well
 and  a  final  decision  could  not  be  taken
 earlier  without  considering  all  the  demands
 together.

 the  inclusion  of

 Bhatsai  Project  ia  Maharashtra

 973!.  SHRI  J.H.  PATEL:  Will  the
 Minister  of  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Uns-
 tarred  Question  No.  5951.  on  the  Ist  April,
 968  and  state  :.

 (a)  when  the  Municipal  Corporation
 and/or  Maharashtra  Government  first  ap-
 proached  the  Central  Government  for  assis-
 tance  to  undertake  the  Bhatsai  Project;

 (b)  the  amount  of  World  Bank/I.  D.
 A.  assistance  mecessary  to  complete  the
 project;

 (c)  whether  any  reference  has  at  all
 been  made  to  the  World  Bank/I.  D.  A.  so
 far  on  this  project;  and

 (a  whether  the  Maharashtra  Govern-
 ment  have  agreed  to  provide  the  necessary
 capital  for  the  project  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)  A
 preliminary  proposal  regarding  the  Bhatsai
 project  was  made  by  the  Maharashtra
 State  Government  to  the  Central  Govern-
 ment  in  1964,  but  details  of  Bhatsai  and
 alternate  sources  have  yet  to  be  worked
 out  by  the  State  Government  on  the  basis
 of  the  consultant's  report  which  is  expec-
 ted  shortly.

 (b)  The  question  whether  the  World
 Bank/I.  0.  A.  assistance  will  be  necessary,
 and  the  quantum  of  such  assistance,  will
 be  decided  only  when  details  of  Bhatsai
 and  alternative  projects  become  known.

 (c)  The  project  has  been  under  discus-
 sion  with  the  World  Bank/I.  D.  A.  fora
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 prospective  credit  from  the  I.  D.  A.
 Representatives  of  the  Maharashtra  Gove-
 rnment  visited  ‘the  United  States  in  967
 for  discussions  with  the  I.  0.  A.  and  offi-
 cials  of  the  I.  D.  A.  have  also  visited  India
 for  discussions  on  the  various  means  of
 meeting  the  water  supply  needs  of  Greater
 Bombay.

 (d)  It  had  been  indicated  to  the  Maha-
 rashtra  Government  that.  the  expenditure
 on  the  project  will  have  to  be  financed
 from  the  resources  available  with  the  age-
 ney  responsible  for  the  execution  of  the
 project.

 Seizure  of  foreign  sugar

 9732.  SHRI  SRINIBAS  MISRA  :
 SHRI  MRITYUJAY  PRASAD:
 SHRI  CHANGALRAYA

 NAIDU  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state  :
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  5  quintals

 of  sugar  in  bags  bearing  Chinese  and
 Russian  markings  have  been  seized  by  the
 the  Customs  offioials  at  Barauni  recently;

 (b)  whether  the  source  of  this  stock
 has  been  ascertained;  and

 (c)  the  measures  being  initiated  to  dis-
 courage  and  destroy  the  channel  of  such
 smuggling  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a)  On  0th  April,
 1968,  6  bags  of  sugar  were  seized  at
 Barauni,  out  of  which  one  bag  bore  Cze-
 chostovakian  marks.  There  were  no  mar-
 kings  on  the  other  I5  bags.

 (b)  The  source  of  these  5  bags  is
 being  ascertained.

 (c)  Preventive  and  intelligence  measures
 have  been  intensified  on  probable  chan-
 nels  of  such  smuggling.

 Trombay  Fertilizer

 9733.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Trombay  Fertilizer
 factory  has  developed  a
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 (b)  whether  in  view  of  the  scarcity  of
 sulphuric  acid  and  India's  total  dependence
 on  imoprts  for  supply  of  sulphuric  acid,
 Government  propose  to  take  steps  to  pro-
 mote  the  use  of  nitric  acid  in  the  produc-
 tion  of  this  fertilizer;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAIAH):  (a)
 Trombay  fertilizer  factory  is  producing
 Nitro-phosphate  using  nitric  acid  and  di-
 ammonium  phosphate.

 (b)  and  (c).  The  use  of  nitric  acid
 for  production  of  nitro-phosphate  was,  in
 fact,  thought  of  and  put  into  effect  with  a
 view  to  reduce  dependence  on  sulph
 However,  as  in  this  process  the  water  solu-
 bility  of  phosphate  becomes  limited  and
 as  according  to  agronomists  some  soils  aad
 crops  require  greater  water  solubility,  the
 use  of  nitric  acid  in  the  production  of
 complex  fertilizer  has  to  be  considered  on
 a  selective  basis  with  reference  to  relevant
 factors.  These  aspects  are  borne  in  mind
 while  approving  or  undertaking  a  particu-
 Jar  scheme  of  production.

 Prove  into  Working  of  Income-tax
 Department

 9734.  SHRI  GADILINGANA
 GOwWD:

 SHRI  N.  K.  SOMANI  :
 SHRI  S.  K.  TAPURIAH  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Pleased  to  state  :

 \a)  whether  several  Members  of  Parlia-
 ment  in  a  memorandum  to  Government
 have  called  for  a  thorough  probe  into  the
 working  of  the  Income-tax  Department  ;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  reac-
 tion  of  Government  thereto  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  It  bas  been  urged  that  a  high-
 powered  Commission  may  be  immediately

 fertilizer  using  nitric  acid  instead  of  sulpbu-
 Tic  acid

 to  go  into  the  working  of  the
 Income-tax  Department  and  suggest  mea-
 sures  for  improving  its  efficiency  and  ton-
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 ing  up  the  administration  of  direct  taxes  in
 the  country.  The  Hon’ble  Members  have
 proposed  that  the  Commission  should  be
 presided  over  by  a  Supreme  Court  Judge
 and  should  include  as  members,  a  High
 Court  Judge  having  experience  of  Income-
 tax  cases,  three  administrators  and  five
 Parliamentarians.  The  suggestions  made
 in  the  memorandum  are  under  the  consi-
 deration  of  Government.

 ferry  नदो  के  जल-वियाद  के  बारे  सें  बातचोत

 9735.  औ  येशवन्त  खिहू  कुशवाह  :  क्‍या
 सिचाई  झोर  विश्व त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  सिन्धु  जल  विवाद  के  बारे  में  भारद
 झौर  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों  क॑  बीच]8  श्रप्न ल,
 968  को  शुरु  हुई  बैठक  में  किये  गये  निरणयों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिंचाई  तथा  विद्यूत  मन्‍्त्रालय  में  उप-

 संत्री  (थी  सिह  इवर  प्रसाइ)  :  जैसा  कि

 प्रदन  में  पूछा  गया  है  “सिन्धु जल  विवाद”

 तामक  कोई  विवाद  नहीं  है,  और  सिन्धु
 जल  विवाद  के  संबंध  में  भारत  और  पाकिस्तान
 के  प्रतिनिधियों  के बीच  कोई  भी  बातचीत  नहीं

 हुई  थी  ।  किन्तु  स्थाई  सिन्धु  भ्रायोग  ने,  जिसमें

 सिन्धु  जल  सम्बन्धी  भारयीय  आयुक्त  श्ौर

 पाकिस्तानी  झ्ायुक्त  शामिल  हैं,  i8  अप्रेल,
 968  %  शुरू  हुई  पनी  गत  बठक  में  अपनी
 वाषिक  रिपोर्ट  को  झल्तिम  रूप  दिया  था  श्र

 इसे  23  श्रप्न ल,  968  को  भारत  सरकार  और
 पाकिस्तान  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  था।

 दोनों  प्रायुक्तों  द्वारा  जिन  अन्य  महत्वपूर्ण  मदों

 पर  विचार  विमर्श  और  फैसला  किया  गया  वे

 ये  थे  :  q@)  मई  L-L0%  जुलाई  ‘11-20  की

 जल  लेखा  अ्रवधि  में  सत्लुज  भौर  व्यास  के-  जल
 के  वितरण  के  लिये  तदर्थ  प्रबन्ध  शोर  (2)
 श्रायोग  की  अपनी  भावी  बैठकों  श्रौर  निरीक्षण
 दरों  का  कार्यक्रम  1

 Suspension  of  L.  I.  0.  Employees  in
 Northern  Zone

 9736.  SHRI  UMANATH  :
 SHRI  C.  K.  CHAKRAPANI  :
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 SHRIMATI  SUSEELA
 GOPALAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Zonal
 Manager,  Northern  Zone,  Life  Insurance
 Corporation,  has  assured  the  President  of
 the  Northern  Zonal  Insurance  Employees’
 Association  that  no  employee  will  be  sus-
 pended  or  arrested  ;

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that  the
 Divisional  Manager,  Chandigarh  Division,
 Life  Insurance  Corporation  has  violated
 this  assurance  and  _  suspended  some
 workers  ;

 (c)  whether  any  representation  has
 been  received  from  Northern  Zonal  Insu-
 rance  Employees’  Association  ip  this  re-
 gard  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  thereon  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (d).  Five
 employees  of  the  Divisional  Office  of  the
 L.  I.  C.  Chandigarh  were  arrested  by
 Police  on  the  9th  April,  1968,  for  alleged
 acts  of  violence  at  the  residences  of  some
 employees  of  the  L.I.C.  who  either
 attended  office  or  took  leave  on  the  day  of
 the  strike.  Suspension  letters  under  Staff
 Regulation  36(l)  (b)  were  issued  on  the
 0th  April,  ‘1968.  Onthe  4th  April,  the
 President  of  the  Employees’  A  jation
 Northern  Zone,  saw  the  Zonal  Manager,
 New  Delhi  and  requested  him  not  to  take
 any  action  against  any  employee  of  the
 Chandigarh  Divisional  Office  till  the  8
 April,  968  when  the  representatives  of  the
 Employees’  Association  were  to  see  him
 again.  The  Zonal  Manager  agreed  not  to
 further  action  against  employees  other
 than  those  to  whom  suspension  letters  had
 already  been  issued  four  days  earlier.  On
 the  16th:  April,  1968,  the  Employees’
 Association  wrote  to  the  Zonal  Manager
 alleging  that  he  had  gone  back  upon  his
 assurance  since  five  persons  had  been  sus-
 pended.  This  was  nota  breach  of  the
 assurance  given  by  the  Zonal  Manager  as
 these  letters  had  been  sant  by  Registered
 Post  on  the  0th  April,  ‘1968,
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 Irregularities  io  Calcutta  Salt  Lake
 Reclamation  Work

 9737.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 Will  the  Minister  of  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  irregularities  have
 been  detected  in  the  Calcutta  Salt  Lake
 Reclamation  works  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH)  :
 (a)  No  irregularities  have  been  detected  in
 the  reclamation  work  of  the  Northern  Salt
 Lake  Scheme.

 (b)  Does  not  arise.

 Levy on  in  Calcutta  Hespital:

 9738.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 SHRI  DEVEN  SEN  :
 SHRI  GANESH  GHOSH  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH,
 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  levy  has
 been  imposed  on  outpatients  and  indoor
 patients  of  Government  Hospitals  in  Cal-
 cutta  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY):  (a)  and
 (b).  No  levy  has  been  imposed  yet.  How-
 ever,  some  proposals  in  this  regard  are
 under  consideration.

 Pong  Dam  and  Sutlaj  Beas  Link  oustees
 Rehabilitation  Committee

 9739.  SHRI  HEM  RAJ:  Will  the
 Minister  of  FRRIGATION  AND  POWER
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  made  in  the  re-consti-
 tution  of  the  Pong  Dam  and  Sutlaj  Beas
 Link  Oustees  Rehabilitation  Committee
 which  was  dissovled  due  to  the
 Etections  of  967  ;

 (b)  whether  it  will  be  headed  by  an
 official  of  his  Miaistry  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 MAY  6,  968
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRA-
 SAD):  (a)  and  (b).  The  question  of  re-
 constituting  the  Beas  Rehabilitation  Com-
 mittee  is  under  consideration  with  the  Beas
 Construction  Board.

 (c)  Does  not  arise.

 Special  Lady  Police  for  the  Suppression’
 of  Immoral  Traffic  in  Women

 9740.  SHRI  MAHANT  DIGVIJAI
 NATH:  Will  the  Minister  of  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  immoral
 traffic  in  women  and  girls  is  on  the  increase
 in  the  country  ;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that
 all  the  steps  taken  by  Government  uptit
 now  have  proved  a  failure  ;

 (c)  whether  Government  propose  to
 appoint  a  Special‘Lady  Police  for  the  sup+
 pression  of  such  immoral  traffic  in  the
 country  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE
 (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA):  (a)
 No.  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (०)  and  (d).  The  implementation  of

 the  Suppression  of  the  Immoral  Traffic  in
 Women  and  Girls  Act,  1956,  is  the  res-
 ponsibility  of  the  State  Governments  and  it
 is  for  them  to  determine  the  appropriate
 machinery  for  the  enforcement  of  the
 Act.

 Development  of  Calcutta  Metropolitan
 District

 944I.  SHRIS.  K.  TAPURIAH:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a):  whether  the  Central  Government
 have  received  any  request  from  the
 Governor  of  West  Bengal  for  special  grants
 for  the  development  of  Calcutta  Metro-
 politan  District  ;

 (b)  whether  Government  have  also  re-
 ceived  a  similar  memorandum  from  the
 Caleutta  Metropolitan  Planaing  Organisa-
 tion  ;
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 (०)  if  so,  the  salient  features  thereof  ;
 aod

 (d)  the  decision  of  Government  in  this
 regard  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.
 (d)  The  matter  is  under  consideration.

 परियार  नियोजन  कार्यक्रम  सम्बन्धी  कवि
 सम्भेलन  तथा  सुशायरा

 9742.  श्री  नाबूरास  भहिरवार  :  क्‍या
 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास
 मन्‍्त्री  25  मां,  968  के  भ्रतारांकित  प्रश्न
 संख्या  5000  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  ऐसे  कवि  सम्मेलन,  मुशायरे
 राज्यों  में  भी  आयोजित  किये  गये  शौर  बदि
 हाँ,  तो  उनके  नाम  क्‍या  हैं  ;

 (ख)  इन  कवि  सम्मेलनों  तथा  मुशायरों  में
 केन्द्र  तथा  राज्यों  ने  हिन्दी  तथा  द्  के  कितने
 कवि  बुलाये  थे  ;

 (ग)  सरकार ने  प्रत्येक  हिन्दी  तथा  दद्
 कवि  को  यात्रा  भत्ता  तथा  पारिश्रमिक  के  रूप
 में  कितनी  राशि  दी  और  उसका  झाधार  क्‍या
 था;  और

 घ)  हिन्दी  तथा  दद्  कवियों  पर  खच  को
 की  गई  राशि  के  अलावा  इन  कार्यक्रमों  के
 झ्ायोज्न  पर  जो  घ््चे  बाया  उसका  पूरा  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  सम्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  (डा०  श्रीपति

 चम््र  शेखर)  :  (क)  शौर  (ख).  राज्यों  द्वारा
 आयोजित  कृवि  सम्मेलन  भौर  मुझायरे  सम्बन्धी

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रहो  है  ।  केन्द्रीय  सर-
 कार  द्वारा  नई  दिल्ली  में  प्रायोजित  कवि  सम्मे-
 लग  भौर  मुशायरों  में क्रम  25  घोर  26  कवि

 बुलाये  गये  ये  |
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 (ग)  केन्द्रीय  सरकार  ने  कवि  सम्मेलन  बौर

 मुशायरों  में  हिन्दी  श्रौर  उदू'  कवियों  को  पारि-
 श्रमिक  प्रौर  यात्रा  भत्ता  के  रूप  में  दी  गई  राशि
 का  ब्यौरा  परिशिष्ट-]  में  दिया  गया  है।  जो
 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  .  [  पुस्तकालय  सें
 रखा  गया।  देखिये  संख्या  77  193/68)
 परिवार  नियोजन  मुशायरा  और  कवि  सम्मेलन
 समिति  ने  कवियों  की  प्रतिष्ठा  और  कवि  सम्मे-
 लन  और  मुशायरे  में  भाग  लेने  पर  जो  उन्हें
 प्राव:  पारिश्रमिक  दिया  जाता  है  उसे  ध्यान  में
 रखते  हुए  तदर्थ  आधार  पर  पारिश्रमिक  का
 निर्णय  किया  गया  था

 (घ)  कार्यक्रम  के  झग्रायोजन  में  केन्द्रीय
 सरकार  का  ज़ो  खर्च  हुआ  उसका  ब्यौरा  परि-
 शिष्ट-2  में  दिया  गया  है  7  जो  सभा  पटल  पर
 रखा  गया  है।  [पुस्तकालय  में  रखा  गया।
 देखिये  संख्या  LT  193/68]

 चलचित्र  कलाकारों  के  पास  लेखा-वाह्य  धन  के
 बारे  में  जांच  करने  के  लिये  समिति

 9743.  श्री  अजुन  सिह  मदोरिया  :  क्या
 वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  चलचित्र  कलाकारों  के  पास
 लेखा-वाह्य  धन  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के
 लिये  सरकार  का  विचार  एक  समिति  नियुक्त

 .करने  का  है  ;  और
 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  सन्त्री

 श्री  मोरारजो  देसाई)  :  (क)  तथा  (@)  श्र्न्य
 व्यक्तियों  क ेसाथ  साथ,  फिल्‍म  कलाकारों  के
 विशेष  सन्दर्भ:  में  कर  की  चोरी  की  समस्या  का
 सामान्य  भ्रष्ययन  करने  के  लिये,  विभागीय
 अधिकारियों  का  एक  अ्रष्ययन-दल  नियुक्त  किया
 गया  है  |

 For  Self-Employed  Persons
 9744.  SHRI  VIRBHADRA  SINGH:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  finalised
 pny  scheme  for  s¢lf-employed  Persons;
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 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  the  gains  which  are  likely  to  be

 achieved  through  this  scheme  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  and  (0).  A
 Provident  Fund  Scheme  for  the  general
 public  is  proposed  to  be  introduced  by
 Government.  In  order  to  obtain  the
 necessary  legislative  authority  to  institute
 such  a  Provident  Fund  Scheme,  the  Pub-
 lic  Provident  Fund  Bill,  1968,  was  intro-
 duced  in  the  Lok  Sabha  on  the  {8th  April,
 968  and  was  passed  by  the  Sabha  on  the
 2nd  Muy,  1968.  The  salient  features  of
 the  Scheme  were  explained  during  the  con-
 sideration  of  the  Billon  the  2nd  May,
 1968.

 (c)  The  Scheme  is  a  social  security
 measure,  especially  for  self-employed  per-
 sons  who  have  no  opportunity  at  present
 for  contributing  to  any  Provident  Fund
 Scheme.  The  subscriptions  to  the  Fund
 will  help  Government  to  finance  social  and
 developmental  sch

 Central  Family  Planning  Council  Meet
 At  Nainital

 9745.  SHRIMATI  SUSHEELA
 ROHATGI:  Will  the  Minister  of
 HEALTH,  FAMILY  PLANNING  AND
 URBAN  DEVELOPMENT  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  he,  during  his  address  to
 the  Family  Planning  Conference  at  Naini-
 tal,  stated  that  Public  opinion  was  in
 favour  of  such  measures  as  raising  the  age
 of  marriage  and  liberalization  of  abor-
 tions;

 (b)  if  so  the  basis  on  which  this  con-
 clusion  was  drawn  by  him;  and

 (c)  whe:her  Government  are  planning
 to  develop  a  comprehensive  mailing  system
 for  providing  information  on  Family
 Planning  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (DR.  S.  CHANDRASHEKHAR)  :
 (a)  and  (b).  Yes.  The  basis  on  which  this
 conclusion  was  drawn  is  as  under  :—

 (i)  For  liberalisation  of  abortion—The
 Shantilal  Shah  Committee,  constituted  ¢9
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 study  this  question,  issued  questionnaires
 to  experts  in  medical  and  legal  etc.  fields
 and  to  various  religious,  social  and  politi-
 cal  institutions.  According  to  the  Report
 submitted  by  this  Committee.,  majority
 of  these  experts/institutions  supported  the
 move.  This  Report  was,  thereafter,  cir-
 culated-  amongst  States/Public  Bodies/
 Association  and  their  views  were  generally
 favourable  to  the  steps  in  this  direction.
 Reports  appsaring  in  the  Press  also  gen-
 rally  expressed  their  support  to  this  me-
 asure.

 (ii)  For  raising  minimum  age  of  marriage
 Sor  bays  ani  girls.  The  subject  came  up  for
 discussion  in  the  meetings  of  the  Central
 Family  Planning  Council  held  in  June,
 1966,  and  October,  1967,  and  has  been
 discussed  in  detail  in  the  Press  and  through
 correspondence  with  my  Ministry.  The
 views  expressed  in  Press  and  by  eminent
 individuals,  leaders,  Social  Organisations
 have  generally  been  in  favour  of  this
 measure.

 (c)  Yes.  A  Scheme  is  under  considera-
 tion  and  the  details  are  being  worked
 out.

 Central  Assistance  To  Orissa

 9746.  SHRI  A.  DIPA:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Chief
 Minister  of  Orissa  discussed  certain
 problems  of  his  State  with  him  and  the
 Prime  Minister  and  other  Ministers  and
 requested  for  more  funds  from  the  Centre
 for  Talcher  Thermal  Station,  Balimela
 Project,  Mahanadi,  Taikona  Bhimi  and  for
 development  of  irrigation,  railways  and
 industry,  specially  on  develop:  work
 in  Phulbani  District;  and

 (b)  ा  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARII  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  It  was  explained  to  the  Chief
 Minister  that  it  would  not  be  possible  for
 the  Government  of  India  to  provide  any
 ‘additional  funds  to  the  State  Government,
 over  and  above  the  assistance  agreed  to
 already,
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 Central  Assistance  to  Orissa

 SHRI  A.  078  :
 SHRI  MEETHA  LAL  MEENA  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Chief  Minister  of
 Orissa  visited  Delhi  recently  to  discuss
 problems  of  deficit  and  drought-stricken
 Districts  of  Orissa  with  him  and  the  Prime
 Minister  ;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  financial
 assistance  for  developmental  purposes
 (category-wise)  sought  by  the  Orissa
 Government  ;  and

 (c)  the  reaction
 thereto  ?

 9747.

 of  Government

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (०).  The
 Chief  Minister  of  Orissa  recently  discussed
 with  the  Prime  Minister  and  the  Deputy
 Prime  Minister  certain  general  issues
 relating  to  development  programmes  in
 Orissa  and  the  problems  of  financing  them.
 It  was  explained  to  the  Chief  Minister
 that  it  would  not  be  possible  for  the
 Government  of  India  to  provide  any
 additional  funds  to  the  State  Government
 over  and  above  thé  assistance  agreed  to
 already.

 Malaria  Eradicatioa  in  Rajasthan

 9748.  SHRI  D.N.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whther  it  is  a:  fact  that  the  number
 of  cases  of  malaria  as  reported  from
 Rajasthan  has  increased  nine  time  more
 in  967  than  in  965  and  if  so,  the  reasons
 therefor  ;

 (b)  whether  it  isa  fact  that  one  of  the
 consitituent  factor  is  the  migratory
 labour  working  in  the  projects,  both
 Central  and  State,  who  carry  the  germs
 of  malaria  with  them  ;

 (c)  if  so,  whether  the  Central  Govern-
 ment  have  been  requested  by  the  State
 Government  for  additional  assistance  to
 control  the  menace  ;  and

 (d)  whether  the  request  has  been
 considered  ११4  jfso  the  nature  of  assis.
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 tance  given  to  the  State  Government  for
 combating  malaria  so  far  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  8.  S.  MURTHY)  :  (a)
 Yes.  The  main  reasons  are  inadequate
 surveillance,  shortage  of  supplies  and
 increased  vector  resistance  at  places.

 (b)  Yes.
 (c)  No.
 (d)  Does  not  arise.
 Central  Family  Planning  Council  Meet

 at  Nainital
 9749.  SMT.  SUSHILA  ROHTAGI  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-

 -MENT  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  Central  Board  on

 Family  Planning  which  met  at  Nainital  this
 week,  decided  to  give  top  priority  ta
 sterilization  ;

 (b)  if  so,  whether  Government  also
 conducted  any  study  on  percentage  of
 Muslim,  Hindu  and  Christian  community
 which  has  profited  from  the  sterilization
 programme  during  the  last  two  years  ;

 (c)  if  not,  whether  Government  propose
 to  guard  against  sterilising  only  one
 community,  in  the  light  of  social  effects  on
 the  population  as  a  whole  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (DR.  S.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  Yes.  The  Central  Family  Planning
 Council  at  its  meeting  held  at  Nainital  on
 the  17th  and  i8th  April,  1968  has  recom-
 mended  that  the  tempo  of  the  efforts  for
 further  popularising  the  _  sterilization
 programme  should  by  stepped  up  by  the
 States.  A  copy  of  the  resolution  adopted
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Ploced  in  Library,  See  No.  LT-i94/68]

 (b)  Yes.  Information  available  from
 several  localised  studies  shows  that  the
 progress  of  family  planning  amongst  deffe-
 Tent  communities  is  more  or  less  in
 proporation  to  their  population.  A  copy
 of  resolution  in  this  regard  adopted  by  the
 Council  is  laid  on  the  Table  on  the  House,
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-}94/68]

 (c)  Does  not  arise.
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 Ministerial  Comaittee  for  Review  of
 Médical  Education

 9750.  SHRI  S.R.  DAMANT:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  ministerial
 Committee  to  make  an  overall  review  of
 Medical  Education  in  the  country  is  being
 constituted

 (b)  if  so,  the  topics  on  which  it  has
 been  asked  to  report  ;  and

 (c)  whether  it  will  also  examine  the
 need  for  uniformity  in  curriculum  at
 Under-Graduate  level  ?

 THE  DPEUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.S.  MURTHY)  :  (a)  to  (c).
 The  Executive  Committee  of  the  Central
 Council  of  Health  in  its  meeting  held  on
 19.4.68  has  recommended  the  appointment
 of  a  ministerial  committee  to  make  an
 overall  review  of  the  system  of  medical
 education  in  the  country.  No  decision
 has  yet  been  taken  by  Government  on  this
 recommendation.

 Smuggling  of  Foreign  Goods

 9751.  SHRI  RAJ  DEO  SINGH  ;
 SHRI  VIRENDRAKUMAR

 SHAH  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state  :
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  smuggling

 of  foreign  goods  has  been  increasing  year
 by  year  ;

 (b)  the  preventive  measures,  besides
 alertness  of  Excise  Department,  Customs
 authorities  and  Police,  taken  or  proposed
 to  be  taken  to  wipe  out  the  temptation  for
 smuggling  ;

 (c)  whether  these  smuggled  goods  are
 cheaper  and  of  better  quality  than  those
 Manufactured  in  the  country  ;  and

 (d)  if  so,  the  ways  and  means  devised
 to  make  internally  produced  goods  cheaper
 and  of  better  quality  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISFER
 AND  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARI!  DESAl)  +  (a)  It  is  mot  possible
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 to  make  a  precise  estimate  of  the  quantity
 of  goods  smuggled  into  India.  There  is
 also  no  material  before  the  Goyernment  to
 indicate  that  smuggling  of  foreign  goods
 has  been  increasing  year  by  year.

 (b)  A  statement  showing  the  important
 steps  taken  to  check  smuggling  is  placed

 _on  the  Table  of  the  Sabha.

 STATEMENT

 Among  the  important  steps  taken  to
 check  smuggling  are  :  systematic  collection
 and  follow-up  of  information,  rummaging
 of  suspected  vessels  and  aircraft,  patrolling
 of  vulnerable  sections  of  the  coastline  and
 land  frontiers  and  launching  of  prosecution
 in  suitable  cases  in  additidn  to  imposition
 of  heavy  penalties  under  the  Customs  Act
 and  confiscation  of  contraband  in  depart-
 meatal  adjudications.  In  the  field  of
 legislation,  the  Customs  Act  now  provides
 for  imposition  of  heavier  sentences  of
 imprisonment  as  a  result  of  prosecution
 where  the  market  price  of  the  goods  seized
 is  more  than  one  lakh  of  rupees.  In  the
 case  of  seizures  of  gold,  diamonds  and
 watches  there  is  a  provision  available  in  the
 Customs  Act  for  placing  the  burden  of
 proof  that  these  goods  are  not  smuggled,  on
 the  persons  from  whom  they  are  seized.
 The  scope  of  this  provision  has  been
 recently  extended  to  the  following  goods  :

 (i)  Cosmetics  ;
 (ii)  mechanical

 therefor  ;
 (iii)  playing  cards  ;
 (iv)  safety  razor  blades  ;

 (v)  cigarettes  ;
 (vi)  transistors  and  diodes  ;
 (vii)  synthetic  yarn  and  metallic  yarn  ;

 and
 (viii)  fabrics  made  wholly  or  mainly  of

 synthetic  yarn.
 (c)  Some  of  the  smuggled  goods  are

 cheaper  or  of  better  quality.  In  case  of
 some,  consumers  may  be  under  a  mistaken
 impression  that  foreign  goods  are  of  better
 quality

 (d)  The  Directorate  General,  Technical
 Development,  the  Directors  of  Industries  of
 the  different  States,  the  Development  Com-
 missioner  of  Small-Scale  Industries,  etc.
 assist  the  industries  in  their  respective

 lighters  and  flints
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 charge  in  improving  the  quality  and  reduc-
 ing’  the  price  of  their  products.  The  Tariff
 Coffithission  while  going  into  the  cost
 structure  of  products  referred  to  it  recom-
 mends  ways  and  means  of  helping  the
 coricerned  industry,  including  the  improve-
 ment  of  its  products.  The  Commissioner
 of  Civit  Supplies.  also  assists  some  of  the
 industries  in  this’  regard.  The  Indian
 Standards  Institute  also  helps  by  evolving
 acceptable  standards  for  different  indigen-
 ous  products.

 P.  L.  480  Fonds

 9753.  SHRI  G.  ८.  DIXIT  :
 SHRI  VASUDEVAN  NAIR  :
 SHRI  प्र.  N.  MUKERJEE  :
 SHRI  SHIV  KUMAR

 SHASTRI  :
 SHRI  BHARAT  SINGH

 CHAUHAN  :
 SHRI  BRIJ  BHUSHAN  LAL  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  the  reaction  of  Govern-
 mént’to  the  statement  made  at  Hyderabad
 onthe  20th  April,  1968  by  Mr.  Francis
 Thomas,  American  Counsel  at  Madras  to
 write  off  P.  L.  480  Funds  in  India  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  Government  have
 seen  press'reports  of  the  meeting  between
 the  Andhra  Pradesh  Chambers  of  C  rce
 and  Industry  and  Mr.  Thomas.  According
 to  Mr.  Thomas  these  reports  are  quite
 incorrect  and  he  does  not  subscribe  to  the
 views  alleged  to  have  been  expressed  by
 him.  In  view  of  this  Government  do  not
 feel  called  upon  to  express  any  reaction.

 Import  of  Soviet  Rigs  and  Machinery

 9754.  SHRIG.C.  DIXIT:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  of  rigs  and  other  machine
 imported:  from  U.  S.  S.  R.  for  oil  prospect-
 ing  and  boring  purposes  and  not  used  so
 far  ;

 (b)  the  month  arid  year  of  their  land-
 ing:in  India  ;  and’

 (c)  whether  these  are  not  being  used
 because  they  are  absdlete  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAIAH)  :  (a)

 and  (b).  All  the  rigs  and  machines  imported
 from  the  U.  S.  S.  R.  have  been  put  to  use.
 These  rigs  and  machines  have  been  purcha-
 sed  over  the  period  May  956  to  October
 963  and  have  been  received  in  different
 consignments  at  different  times  of  which
 full  details  are  not  readily  available.

 ic)  Does  not  arise.

 “Krishna  Water  Dispute

 9755.  SHRI  K.  NARAYANA  RAO  :
 SHRI  RABI  RAY:

 ‘Will  the  Minister  of  IRRIGATION
 AND  POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  of  Andhra  Pradesh  have  requested
 the’  Central  Government  to  refer  the
 Krishna  water  dispute  to  a  tribunal  under
 the  Inter-State  Waters  Dispute  Act  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Goveroment
 thereto  ?

 THE  MINISTER  IN  THE  MINISTRY
 OF  IRRIGATION  AND  POWER  (SHRI
 SIDDHESHWAR  PRASAD):  (a)  Yes.

 (७)  The  Chief  Mitlisters’  of  Andhra
 Pradesh,  Mysore  and  Matiarashtra  have
 been  addressed  urging  upon’  them  the  need
 for  an  early  settlement  of  this  dispute  in
 the  larger  national  interest.  Their  replies
 are  awaited.

 Agricultural  Credit  Corporation  in  State

 9756.  SHRI  VIRBHADRA  SINGH  :
 Will:the’  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is‘a  fact  that  Govern-
 ment  have  taken  a  decision  to  set  up  Agir-
 cultural  Credit  Corporations  in  the  States  ;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DEASI):  (a)  A  Bill  to  pro-
 vide  for  the  setting  up  of  Agricultural
 Credit  Corporations  in  the  States  and
 Union  territories  is  being  introduced  today.

 (b)  A  statement  is  enclosed.
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 Statement
 Broad  details  of  the  proposed  Agricultural

 Credit  Corporations
 (i)  The  Corporations  may  be  set  up

 in  the  States  of  Assam.  Bihar,
 Orissa.  West  Bangal  and  Rajasthan
 and  in  the  Union  territories  of
 Manipur  and  Tripura.  It  will
 also  be  open  to  any  other  State
 or  Union  territory-  to  set  upa
 similar  corporation  .after  obtain-
 ing  the  prior  approval  of  the
 Central  Government.
 The  authorised  capital  of  the
 Corporation  shall  be  between
 Rs.  l  crore  and  Rs.  5  crores,
 depending  on  the  requirements  of
 each  State.  The  share  capital
 will  be  contributed  by  the  Central
 Government  (30%),  the  State
 Government  (20%),  and  the
 Reserve  Bank  (20%).  the  balance
 (30%)  being  contributed  by  the
 State  Bank  and  its  subsidiaries,
 other  commercial  banks  and  the
 Food  Corporation.
 The  Corporation  will  be  managed
 by  a  Board  of  Directors  consist-
 ing  of  seven  persons.  The  Chair-
 man  and  the  Managing  Director
 will  be  nominated  by  the  Central
 Government,  while  two  directors
 will  be  nominated  by  the  State
 Government,  one  of  whom  shail
 be  a  non  official.  The  Reserve
 Bank  will  nominate  one  director
 and  the  other  two  will  be  elected
 by  the  State  Bank  and  its  sub-
 sidiaries,  the  other  commercial
 banks  and  the  Food  Corporation,
 if  they  hold  shares  in  the  Corpora-
 tion.
 The  principal  business  of  the
 Corporation  will  be  to  grant  loans
 and  advances  for  periods  not
 exceeding  five  years  for  agricul-
 tural  and  allied  operations,  to
 agriculturists,  agricultural  market-
 ing  and  processing  societies,  co-
 operative  farming  societies,  central
 co-operative  banks  and  primary

 gricultural  credit  societies.  It  will
 also  be  authorised  to  perform
 other  types  of  business  which  a
 cooperative  bank  is  generally
 authorised  to  transact.

 (ii)

 (iii)

 (iv),
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 (v)  The  Corporation  will  receive
 deposits  from  the  public  and  also
 borrow  necessary  working  funds
 from  the  Reserve  Bank,  in  the
 same  manner  as  a  State  Coopera-
 tive  Bank,  and  from  the  Central
 and  State  Governments  and  other
 institutions  as  may  be  approved
 by  the  Central  Government.
 The  Reserve  Bank  will  be  clothed
 with  necessary  powers  to  issue
 instructions  to  the  Corporation  in
 regard  to  its  lending  policy  and
 with  regard  to  other  matters,  as
 are  already  available  to  the  Res-
 erve  Bank  in  respect  of  a  coopera-
 tive  bank.

 tiv)

 Investment  by  Foreign  Private
 Enterprises  in  India

 9757.  SHRI  KASHI  NATH  PANDEY:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  amount  of  capital  invested  by
 Private  enterprises  from  U.S.A.,  U.S.S-R.,
 Germany.  Finance  each  year  during  the
 period  from  965  of  967  in  various  busi-
 nesses  in  India  ;  and

 (b)  the  yearly  profits  remitted  to  these
 countries  on  the  investments  made  in
 India  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJ]  DESAI):  (a)  and  (b).  Two
 statements  are  laid  on  the  Table  of  the
 Lok  Sabha.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-95/68].

 Second  Refinery  at  Dahej

 9758.  SHRI  M.B.  RANA:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AMD  CHEMI-
 CALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  oil  has
 been  found  in  Broach  District  and  Dahej  ;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose
 to  open  a  second  refinery  there  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHURAMAIAH):  (a)
 Oil  was  found  ix  the  Ankleshwar  field
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 in  Broach  district  in  960  and  the  field
 since  put  on  production.  No  oil  well  has
 so  far  been  drilled  in  Dahej  and  therefore
 the  question  of  an  oil  field  in  this  area  does
 not  arise.

 (b)  and  (c).  No,  Sir.  The  question
 of  establishing  another  refinery  can  arise
 only  when  sufficient  additional  quantities  of
 crude  oil  are  available  and  these  cannot  be
 processed  in  the  Gujarat  Refinery,  if
 necessary  after  expansion.

 Distribution  of  Parliamentary
 Proceedings  of  a  Question  in

 Income  tax  Department,  Bombay

 9759.  SHRI  RAMESH  CHANDRA
 VYAS  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  400  copies
 of  the  proceedings  of  a  Stareed  Question
 answered  on  the  Ist  April,-!968  regarding
 Income  tax  assessment  of  M/s.  Ram  Narain
 and  Sons,  Bombay  published  in  the  Free
 Press  Journal  were  distributed  in  the  In-
 come-Tax  Department,  Bombay  on  the  2nd
 April,  968  ;

 (b)  if  so.  whether  this  distribution  was
 done  under  orders  of  his  Ministry  ;

 (c)  if  not,  who  conducted  this  distri-
 bution  ;  and

 (d)  the  object  of  this  distribution  ?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a)  It  is  a  fact  that
 a  number  of  copies  of  the  Free  Press
 Journal  dated  2-4-1968  containing  details
 of  proceedings  in  the  Lok  Sabha  on  ‘1-4-1968
 regarding  the  tax  ts  of
 M/s.  Ram  Narain  and  Sons  Ltd.,  Bombay
 were  distributed  in  the  office  of  the  Income
 tax  Department,  Bombay  on  2-4-1968.  The
 exact  number  of  copies  so  distributed  is
 not  known.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  and  (d).  Not  known.

 Family  Planning  Programme  by  Post

 9760.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:
 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Govern-
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 ment  have  evolved  a  scheme  to  popularies
 the  family  planning  scheme  by  post  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;
 (c)  the  expenditure  likely  to  be  incurred

 thereon  ;  and
 (d)  the  benefits  likely  to  be  derived

 therefrom  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (DR.  S.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  and  (d).  Government  have  under  con-
 sideration  a  scheme  for  direct  mailing  of
 family  planning  motivational  literature  to
 about  two  million  opinion  leaders  through-
 out  the  country.  This  literature  will  in-
 form  the  opinion  Jeaders  about  the  bene-
 fits  of  small  family  norm  and  the  way  to
 practice  it  and  will  help  them  to  educate
 and  motivate  the  people  on  family  plann-
 ing.

 (0)  and  (c).  The  details  of  the  mailing
 system  are  being  worked  out.

 Income  Tax  Arrears

 ‘9761.  SHRI  S.R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  2601  on  the  4th  March,  968
 and  state  :

 (a)  the  number  of  parties  from  whom
 the  amount  of  outstanding  Income-tax
 arrears  has  been  recovered  ;

 (b)  the  names  of  the  parties  who  have
 since  cleared  their  dues  ;

 (c)  whether  the  payment  was  made  in
 time  ;  and

 (d)  action  Government  propose  to
 take  to  recover  the  amount  still  out-
 standing  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  and  (b).  The
 amount  of  outstanding  Income-tax  arrears
 has  been  fully  recovered  from  two  parties
 viz,  M/s.  Burmah  Shell  Refineries  Ltd.,
 and  Gwalior  Rayon  Silk  Manufacturing
 (Wvg.)  Co.  Ltd.  In  other  cases  partial  or
 ‘nil’  recoveries  have  been  made.

 (९)  M/s.  Burmah  Shell  Refineries  Ltd.  :
 A  demand  of  Rs.  285.49  lakhs  was  out-
 standing  as  on  31.3.1967.  This  consisted  of
 demands  of  Rs.  3.59  lakhs  ;  Rs.  2.42  lakhs;
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 Rs.  2.29  lakhs  and  Rs.  4.42  lakhs  for  the
 assessment  years  1957-58,  58-59,  59-60  and
 1960-61,  respectively  and  Rs.  272.77  lakhs
 for  the  assessment  year  ‘1962-63.  The  de-

 ds  for  the  t  years  1957-58  to
 1959-60  were  cancelled  as  3  result  of  High
 Court’s  order.  The  demand  of  Rs.  4.42
 lakhs  for  the  assessment  year  1960-61  was
 cancelled  by  the  order  of  the  Appellate
 Assistant  Commissioner  of  Income-tax.
 Both  the  orders  were  received  after  31.3.1967,,
 The  demand  of  Rs.  272.77  lakhs  for  the
 assessment  year  1962-63  was  raised  on
 27.3.1967.  The  due  date  of  payment  was
 25.1967.  Against  the  demand  for  the  said
 year,  the  assessee  had  already  paid  advance
 tax  of  Rs.  271.94  lakhs  before  3ist  March,
 967  but  the  credit  for  the  same  was  given
 to  the  assessee  only  when  adjustment  was
 carried  out  in  the  Government  Treasury
 Accounts.  The  balance  of  Rs.  83,000  was
 paid  in  cash  on  28.4.1967,  i.e.,  before  the
 due  date  of  payment.  Hence  there  was
 really  no  default  on  the  part  of  the  assessee
 and  the  payment  was  made  in  proper
 time.

 M/s.  Gwalior  Rayon  Silk  Mfg  \Wvg)  Co.
 Ltd.  A  sum  of  Rs.  148.59,  lakhs  was  out-
 Standing  against  the  company  as  on
 31.3.1967.,  These  arrears  related  to  the
 assessment  years  960-6l  to  1964-65  and
 were  due  for  payment  as  under  :

 MAY  6.  i968

 Assessment  Amount  (in  when  due
 Year  lakhs  of  Rs.)

 1966-61  151  April,  965
 1961-62  ‘4:01  April,  966
 1962-63  9.42.  May,  967
 1963-64  8.34  (Pro-  October,  964

 visional
 demand)

 1964-65  45.3l  -do-  February,  1965

 The  demand:  of  Rs.  9.42  lakhs  was
 created  on  30.3.1967.  The  assessee  made
 apart  payment  of  Rs.  4  lakhs  in  April,
 4967  and  cleared  the  balance  in  February,
 1968,  after  its.  application  for  rectification
 had  been  disposed  of.

 For.  payment  of  the  other  demands  viz.,
 regular  demands.  for  the  assessment  years
 1960-61  and  !96I-62  and  provisional  demands
 for  the  assessment  years  1963-64  and  1964-,
 65,  the  assessee  approached  the  Income-tax
 authorities  from  time  to  time  and  was
 granted:extension  of  time  for  payment:  with
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 interest.  The  assessee  paid  all  the  amount
 from  April,  967  to  March,  1968.

 The  amount  of  Rs.  4.24  lakhs  on
 account  of  interest  chargeable  on  deferred
 payments  has  been  stayed  by  the  Madhya
 Pradesh  High  Court.

 It  will  thus  be  seeo  that  there  has  been
 no  default  by  the  assessee  in  the  payment
 of  the  amounts  due.

 (d)  As  the  payments  have  been  fully
 made  by  the  two  parties  mentioned  above
 the  question  of  taking  further  action  for
 recovery  does  not  arise.  '  In  other  cases
 appropriate  steps  for  recovery  as  provided
 in  law  are  being  taken.

 Seizure  of  Nylon  Yarn

 9762.  SHRI  S.  KANDAPPAN  :
 SHRI  K.  RAJARAM  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  smuggled  nylon
 yarn  seized  so  far  ;

 (b)  the  procedure  adopted  for  the  dis.
 posal  of  seized  nylon  yarn  ;  and

 (०)  the  quantity  which  has  been  dis-
 posed  off  and  at  what  price  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c).  The
 information  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  table  of  the  Sabha  as  soon  as
 possible.

 Deaths  in  Delhi  due-to  Liquor
 Poisoning

 SHRI  SHASHI  BHUSHAN
 BAJPAI  :

 SHRI  0.  2.  SHARMA  :
 SHRI  A.  S.  SAIGAL  :
 SHRI  JUGAL  MONDAL  :
 SHRI  GADILINGANA

 GOWD  :
 SHRI  H.  AJMAL  KHAN  :
 SHRI  MEETHA  LAL

 MEENA  :
 SHRI  ANBUCHEZHIAN  :
 SHRI  VIRENDRAKUMAR

 SHAH  :
 SHRI  R.  BARUA  :

 Will  the  Minister  of  SOCIAL  WEL-
 FARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  deaths  reported  from

 9763.
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 Delhi  during  the  last  six  months  by  con-
 suming  illicit  liquor  ;

 (b)  the  steps  taken  to  check  the  sale
 of  illicit  liquor  ;  and

 (c)  whether  the  deaths  haye  revealed
 that  the  liquor  sold  is  mixed  with  certain
 chemicals  to  raise  its  strength  and  if  so,
 the  name  of  the  chemicals  and  the  steps
 taken  to  check  its  sale  and  misuse  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE
 (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA):  (a)
 Twenty  two  (22)  deaths  of  suspected  liquor
 poisoning  have  been  reported  to  the  Delhi
 Police.

 (b)  Stringent  measures  are  being  taken
 by  the  Excise  and  Police  authorities  to
 check  the  sale  of  illicit  ;  liquor.

 rious  bootleggers  and  localities.  During
 the  last  six  months  24948  bottles  of  illicit
 liquor,  42364  Kgs.  of  Lahan  and  4570  bot-
 tles  of  spirit  were  seized  in  raids.  400
 persons  were  arrested  in  this  connection.

 (cd  The  results  of  the  investigation  are
 awaited.

 मथुरा  में  तम्बाकू  ब्यापारो

 9764.  भ्री  निहाल  सिंह  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उत्तर  प्रदेश  में  मथुरा  जिले  में  ऐसे
 तम्बाकू  व्यापारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके
 विरुद्ध  पिछले  पांच  वर्ष  में  मुकदमें  दायर  किये
 किये  गये  हैं  मोर  ऐसे  व्यापारियों  की  संख्या
 कितनी  है  जिनके  गोदाम  विभिन्न  कारणों  से
 “सील”  कर  दिये  गये  हैं  ;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्पादन  शुल्क
 विभाग  के  कुछ  उच्चाधिकारियों  ने  इन  व्यापा-
 स्यों  के  गोदामों  को  इस  प्राधार  पर  सील  कर
 दिया  है  कि  इस  व्यापारियों  ने  नये  तम्बाकू  के
 स्थान  पर  गोदामों  में  पुराना  तम्बाकू  रखा  है
 जब  क्रि  व्यापारियों  ने  बताया  था  कि  उन्होंते
 वहां  पर  नया  तम्बाकू  भरा  हुआ  है  ;  भर

 (ग)  वदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस
 बारे  में  कोई  जांच  की  है  शौर  यदि  हां,  तो
 उसका  हयौरा  नया  है  !
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 उप  प्रधात्र  मन्‍्त्री  तथा  वित्त  मंत्रों  (
 मोरारजी  देंसाई)  :  (क)  पिछले  पांच  वर्ष  में
 मथुरा  जिले  ¥64  तम्बाकू  व्यापारियों  के
 विरुद्ध  मामले  चलाए  गये  थे,  परन्तु  किसी  गोदाम
 को  मुहंरबन्द  नहीं  किया  गया  ।

 (ख)  जी  नहीं  1

 (ग)  यह  प्रश्न  बहीं  उठता

 Loan  to  Government  Employees  for  Hsuse
 Building  Purposes

 9765.  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  recently
 increased  the  loan  for  housing  building
 purposes  to  ‘the  Central  Government  em-
 employees  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING  AND
 SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH):  (a)
 Yes.

 (b)  (i)  The  amount  pf  advance  that
 may  be  granted  to  Central
 Governwent  servants  under  the
 Rules  was  increased  from  36  to
 48  times  the  monthly  basic  pay
 of  the  applicant.

 (ii)  The  maximum  amount  of  ad-
 vance  admissible,  has  been  in-
 creased  from  Rs.  25,000  to
 Rs.  35,000.

 (iii)  The  overall  cost  of  the  house
 (including  the  cost  of  land).
 which  was  not  to  exceed  60
 times  the  monthly  pay  of  the
 applicant  or  Rs.  75,000  which-
 ever  is  less,  has  been  raised  to
 an  extent  of  60  times  the
 monthly  pay  or  Rs.  +1,00,000

 whichever  is  less.
 (४)  The  advances  may  also  be  given

 if  the  overall  cost  of  the  house
 (including  cost  of  land)  does
 not  exceed  Rs.  25,000  though  it
 may  eXcoed  60  times  the  monthly
 pay  of  the  Government  servent,
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 9766.  SHRI  MAHANT  DIGVIJAI
 NATH  :

 HRI  RAM  AVTAR
 SHARMA  :

 SHRI  RAM  GOPAL
 SHALWALE  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH,
 FAMILY.  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Delhi
 Administration  have  set  up  a  Committee
 to  take  firm  measures  to  check  adultera-
 tion  in  food  stuffs  in  the  Capital  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and
 (c)  the  steps  taken  against  the  culprits

 ‘during  the  last  one  year  other  than  than
 imposing  of  monetary  fines  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP.
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY):  (a) Yes.

 (b)  A  high  powered  Committee  consist-
 ing  of  the  following  was  constituted  by  the
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 Delhi  Administration  on  the  23rd  Novem-
 ber,  967  for  strengthening  the  machinery
 to  check  adulteration  of  foodstuffs,  drugs and  cosmetics  :—

 (i)  Chief  Secretary,  Delhi  Adminis-
 tration,  Delhi  ;

 (ii)  Inspector  General  of  Police  of
 Delhi  Administration,  Delhi  ;

 (iii)  Municipal  Commissioner,  Delhi
 Delhi  ;

 (iv)  President 7०  N.D.M.C.,  New
 Delhi.

 The  Committee  has  held  two  meetings
 so  far  and  made  recommendations  about
 the  cooperation  among  the  authorities  of
 the  D.M.C.,  N.D.M.C.  and  I.G.  Police,
 Delhi  for  a  planned  programme  of  action
 and  quick  disposal  of  cases  in  Courts.
 Information  from  the  public  about  persons/
 firms  that  are  suspected  of  indulging  in
 adulteration  has  also  been  called  through
 a  press  note.

 (c)  Surprise  rains  were  frequently
 organised  by  the  local  municipal  authori-
 ties  and  the  information  about  the{samples
 lifted  and  convictions  secured  during  the
 year  967  is  given  below  :—

 No.  of  No.  of  No.  of  cases  convicted
 samples  samples  =  जनम  मनन  अनाथ  «मनन
 lifted  found  Sentence  of  Sentence  of  Total  Amount  of

 adulte-  imprisonment  of  fines  number  fine  re-
 rated  with  fine  only  of  cases  covered

 3,117  41.  393  44  437  Rs.  4,39,029

 Housing  Problem  ‘  "THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 9757.  SHRI  MAHANT  DIGvJAt  MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING

 NATH:  Will  the  Minister  of  WORKS,
 HOUSING  AND  SUPPLY  be-  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Dr.  Feliz
 Gulaka,  an  American  specialist  in  con-
 create  structure,  has  suggested  that  the
 housing  problem  in  India  can  be  solved
 only  by  better  plan  and_  multi-storeyed
 structures  :

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that
 such  a  construction  would.  reduce  the
 expenditure  by  20  to  30  per  cent  ;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  have  56
 yp  a  Committee  to  go  into  it  ?

 AND  SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH):
 (a)  and  (b).  Dr.  Feliz  Kulka  (not  Dr.  Feliz
 Gulaka)  was  recently  in  India  as  a  guest
 of  the  Structural  Engineering  Research
 Centre,  Roorkee.  At  the  invitation  of  the
 National  Buildings  Organisation,  he  gave  a
 talk  on  Pre-stressed  Concrete  Construction on  the  22nd  April,  1968.  In  his  talk  Dr.
 Kulka  mainly  dealt  with  developments  in
 Pre-stressed  construction  techniques  in
 America.  Although  he  mentioned  that  in
 America,  multi-storeyed  appartment  hous-
 ing  provided  an  ‘answer  to  the  problem of  low-cost  housing,  he  did  not  make  any
 suggestion  that  the  hoysigg  problem:
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 in  India  could  be  solved  only  by  better
 planned  and  multi-storeyed  structures.  The
 Structural  Engineering  Research  Centre,
 Roorkee,  has  already  undertaken  experimen-
 tal  construction  using  lift-slab  construction
 technique.

 {e)  No.
 Earning  of  Film  Stars

 9768.  SHRI  KASHI  NATH  PANDEY:
 SHRI  JUGAL  MONDAL  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  distributors  of  India,  Delhi
 in  their  open  letter  dated  the  I7th  April,
 968  addressed  to  the  Minister  of  Informa-
 tion  and  Broadcasting  and  also  circulated
 M.Ps.  have  stated  that  the  Film  Stars  like
 Dilip  Kumar  (Rs.  18  lakhs),  Rajendra
 Kumar  (Rs.  5  lakhs),  Shammi  Kapoor
 (Rs.  I!  lakhs),  Dharmendra  (Rs.  8  !akhs),
 Manoj  Kumar  (Rs.  &  lakhs),  Devanand
 (Rs.  0  lakhs),  Mehmood  (Rs  3  lakhs),
 Waheeda  Rehman  (Rs.  8  lakhs),  Vijayanti-
 mala  (Rs.  9  lakhs),  Sadahna  (Rs.  9  lakhs),
 Rajshree  (Rs.  8  lakhs),  Mala  Sinha  (Rs.  7
 lakhs),  Nanda  (Rs.  5.5  lakhs),  Nutan  (Rs.  8
 lakhs),  Asha  Parekh  (Rs.  7  lakhs),  Sharmila
 Tagore  (Rs.  6  lakhs),  Shashikala  (Rs.  3
 lakhs),  Babita  (Rs.  5  lakhs),  Saira  Banoo
 (Rs.  8/9  lakhs),  charged  the  fee  noted
 against  their  names  ;

 (b)  if  so,  whether  these  artistes  are
 engaged  on  an  average  for  4/5  pictures  in
 8  year  ;  and

 (c)  the  annual  incomes  which  have
 been  declared  by  the  above  noted  film  stars
 during  1964,  1965,  ‘1966,  and  967  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 ‘AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI

 MORARIJI  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  Some  of  the  leading  film  stars  are

 engaged  in  more  than  one  picture  ata
 time.

 (c)  The  information  is  being  collected
 and  a  Statement  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Smuggied  Gold  Seized  in  Delhi

 9769.  SHRI  ANBUCHEZHIAN  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :  हु

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  big  haul
 of  smug  gled  goods  in  Delhi  worth  about
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 Rs.  -1,50,000  was  seized  in  the  Fourth  week
 of  April,  968  ;

 (b)  if  so,  whether  these  goods
 foreign  markings  ;

 (c)  if  so,  whether  some  railway  officials
 are  also  involved  in  this  case  ;  and

 (d)  the  action  taken  against
 held  responsible  ?

 had

 those

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  and  (b).  On
 22nd  and  23rd  April,  1968  Customs  authori-
 ties  in  Delbi  seized  at  Delhi  Railway
 Station  in  all  20  packages  containing  tran-
 sistor  radios,  transistor  cells,  radiant  yarn,
 blades,  nail  cutters,  cosmetics  and  pen
 refills  totally  valued  at  Rs.  1,42,420.  The
 markings  on  the  goods  indicate  that  the
 transistor  cells,  radiant  yarn  are  of  Japanese
 manufacture,  blades  and  cosmetics  of
 English  manufacture,  the  nail  cutters  of
 U.S.A.  and  the  transistor  radios  and  pen
 refills  of  Chinese  manufacture.

 (c)  Enquiries  so  far  conducted  do  not
 suggest  the  involvement  of  railway  officials.

 (d)  The  matter  is  still  under  investiga-
 tion.

 Excise  Duties  on  Crown  Corks

 9770.  SHRI  A.  S.  SAIGAL:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Madras  Aerated  Water
 Requisites  Merchants’  Association  have
 represented  in  their  annual  Report  to
 Government  that  the  recent  excise  duty  at
 Rs.  44  per  case  of  Crown  Corks  have  hit
 their  trade  and  that  many  smai'l  factories
 have  been  closed  down  causing  wide  scale
 uao-employment  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  many
 aerated  water  factories  have  switched  on  to
 the  use  of  used  crown  corks,  which  is  un-
 hygienic  for  public  health  ;  and

 (c)  the  steps,  if  any  taken  to  remove
 the  financial  820  administrative  difficulties
 of  small  units  manufacturers  of  crown
 corks  so  that  they  can  regulate  their
 supplies  to  aerated  factories  at  reasonable
 rates  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER:  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARII  DESAI)  :  (a)  In  their  Tweatys
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 third  Annual  Report  the  Madras  Aerated
 Water  Requisites  Merchants’  Association
 have  expressed  an  apprehension  that  as  a
 result:  of  the  high  price  of  tinplate  and
 the  new  excise  levy  on  crown  corks,  thou-
 sands  of  small  factories  under  cottage
 industries  all  over  the  country  may  have
 to  close  down.

 (b)  It  is  not  a  fact  that  many  aerated
 water  fa¢toriés  have  switched  over  to  the
 use  of  old  and  used  crown  corks  after  the
 levy  of  excise  duty  on  crown  corks.  It  is
 reported  that  even  prior  to  the  imposition
 of  the  duty  some  small  manufacturers  of
 non-standard  aerated  waters  were  using  old
 and  used  crown  corks.  Whether  the  use
 of  such  crown  corks  is  unhygienic  is  a
 matter  which  concerns  the  public  health
 authorities.

 (c)  The  Government  of  India  have
 carefully  considered  all  the  representations
 received  in  regard  to  the  levy  of  excise
 duty  on  crown  corks  and  have  come  to  the
 conclusion  that  fiscal  relief  by  way  of
 exemption  of  the  excise  duty  on  crown
 corks  manufactured  by  small  units  is  not
 justified.  Steps,  if  any,  necessary  for
 simplifying  excise  formalities  of  the  small
 manufacturers  of  crown  corks  are  being
 examined.

 रिजयं  बेंक  हारा  महाराष्ट्र  सरकार  के  बैकों
 को  स्वीकार  किया  जाना

 “9771,  शमी  देवराव॑  पाटिल:  क्‍या  वित्त
 मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य
 विधान  मंडल  के  सचिवालय  द्वारा  विधायकों
 के  नाम  में  जारी  किये  गये  चैंकों  को  भारत
 के  रिजवं  बैंक  द्वारा  श्रस्वीकार  कर  दिया  गया

 है  ;  भोर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्दी  तथा  वित्त  मन्‍्त्रो  (थी
 भोरार जी  देसाई)  :  (क)  शौर  (ख).  महा-
 राष्ट्र  विधान  मंडल  के  सचिवालय  द्वारा  महा-
 राष्ट्र  विधान  सभा  के  नाम  काटे  गये  14,705.15,
 रुपये  के  32  चैक  5  झोर  6  अमेल  968

 को  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  द्वारा  बिना  भुगतान
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 fet  वापस  कर  दिये  गये  थे  क्योंकि  जिस  खाते
 के  नाम  ये  चैक  काटे  गये  थे  उसमें  प्रयाप्त  रकम
 नहीं  थी  र  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  उस  खाते
 में  रकम  समय  पर  जमा  नहीं  करायी  गयी  थी  1

 Extension  of  Service  after  Superannua-
 tion  Age  to  Officer,  ia  Ministry  of

 Health  and  D.G  HS.

 9772.  SHRI  SURAJ  BHAN:  Will, the  Minister  of  HEALTH.  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 technical  and  non-  technical  officers  attach-
 ed  to  his  Ministry  including  the  office  of
 the  Director  General  of  Health  Services
 have  been  given  the  extension  of  service
 after  the  age  of  their  superannuation  viz.
 58  years  and  in  some  cases  even  after  the
 age  of  60  years  during  the  last  five  years
 against  the  standing  order  of  Government  ;
 and

 (b)  if  so,  the  names  and  designations
 of  the  officers  and  the  reasons  for  which
 they  have  been  retained  or  re-employed  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  8.  5.  MURTHY):  (a)  Yes,
 in  accordance  with  the  standing  orders  of
 Government.

 (b)  The  required  information  {s  given
 ia  the  Statement  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Ploced  in  Library,  See  No.  LT-
 1196/68).

 Excise  Duty  on  Crown  Cork

 9773.  SHRI  N.  S.  SHARMA:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  746  on  the  5th  April,
 968  and  state  when  a  decision  it  likely
 to  be  taken  in  the  matter  of  removing
 the  .financial  difficulties  of  small-scale
 manufacturers  of  crown  corks  so  as  to
 avert  the  closure  of  their  trade?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  The  Government
 have  carefully  idered  the  repr
 79१  gf  the  pmall  scale  manufacturers  of
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 crown.  corks  and  have  come  to  the
 conclusion  that  no  fiscal  relief  by  way
 of  reduction  of  excise  duty  on  crown
 corks  is  necessary  to  such  manufacturers.

 नई  दिल्लो  स्थित  प्रशोक  होटल  में  शराब  के
 विया  जाना

 9774.  श्री  हरदयाल  देवगुरत:
 भी  ao  सि०  सहगल  :
 शी  Go  प्र०  सिह  वेव  :

 क्या  निर्माण,  झावास  तथा  पूति  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन
 ने  झष्ोक  होटल,  नई  दिल्‍ली  को  नोटिस  भेजा

 है  कि  उसमें  उत्पादन  शुल्क  नियमों  के  उल्लंघन
 में  शराब  बेची  और  पिलाई  जाती  है;  श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  आपत्ति  को  दूर
 करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की
 गई  है  ?

 किमारि ,  झावास  तथा  प्‌  ति  मंत्रालय  सें
 उप-मन्त्रो  (भो  इकबाल  सिह)  :  (क)  जी  हां।

 (@)  उत्पादन  नियमों  को  भंग  करने  क्रे
 ्रारोप  को  अस्वीकार  करते  हुए  तथा  श्रपनी
 स्थिति  को  स्पष्ट  करते  हुए  होटल  ने  उत्पादन
 प्राधिकारियों  के  पास  उत्तर  भेज  दिया  है  1  इस
 के  साथ  ही,  प्रबन्ध  ने  कमंचारियों  को,  उत्पादन
 नियमों  के  लाम  करने  में  विक्षेष  रूप  से  चौकस
 रहने  के  लिए  समुचित  निर्देश  जारी  कर  दिये
 हैं।

 Withdrawal  From  G.  P.  Fand  Account  for
 Purehasing  House  Plots

 Written  Answers

 9775.  SHRI  P.  R.  THAKUR:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Govern-
 ment  employee  cannot  make  any  final
 withdrawals  from  his  G.  P.  Fund  Account
 before  the  completion  of  his  20  years’
 service  even  for  the  essential  purposes
 Tike  purchasing  a  plot  for  his  own  use;

 (b)  if  so,  whether  any  special  provis-
 ion  is  ikely  to  be  made  in  this  regard
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 to  enable  those  Government  employees
 who  have  recently  been  allotted  residential
 plots  by  the  Department  of  Rehabilitation
 in  New  Delhi  to  make  permanent
 withdrawals  for  the  purpose  of  making
 the  necessary  payments  for  their  plots;  and

 ‘(c)  if  mot,  the  reasons  therefor,
 Particularly  when  the  amount  would
 flow  back  to  the  Government  accounts
 by  a  transfer  from  one  account  to
 another  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 &  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Final:  withdrawal
 from  G.  P.  Fund  is  permissible  for
 specified  purposes  after  completion  of
 20  years’  service  or  within  0  years
 before  retirement,  whichever  is  earlier.
 Purchase  of  a  residential  plot  is  one
 of  the  specified  purposes.

 (b)  The  persons  concerned  can  avail
 of  this  facility  of  final  withdrawal
 subject  to  their  satisfying  the  neces-
 sary  conditions.  No  relaxation  of  the
 condition  of  completion  of  20  years’
 service  has  been  considered  necessary.

 (०)  The  existing  facilities  are  consi-
 dered  adequate.

 Central  Assistance  to  Andhra  Pradesh

 9779.  SHRI  K.  NARAYANA  RAO:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  of  Andhra  Pradesh  have
 made  a  request  to  the  Central  Govern-
 ment  for  assistance  to  give  relief  to  the
 drought-affected  areas  in  Andhra  Pradesh;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a
 Central  Team  had  recently  visited  such
 areas;

 (c)  if  so,  whether  any
 been  submitted  by  it  to
 Government;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE,  (SHRI
 MORARSI  DESAI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  Yes,  Sir.
 (d)  An  amount  of  Rs.  |  crore  has  been

 released  to  the  State  Government  towards

 report  has
 the  Central
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 drought  relief  expenditure.  Further
 assistance  will  be  released  in  the  light
 of  the  progress  of  actual  expenditure,
 keeping  in  view  the  Team’s  recommenda-
 tions.

 Visit  of  Madhya  Pradesh  and  Andbra  Pradesh
 by  Commissioner  of  Scheduled  Castes  and

 Scheduled  Tribes

 9780.  SHRI  P.  R.  THAKUR:  Will
 the  Minister  of  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Commissioner  for
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 visited  the  various  areas  in  different
 States,  particularly  in  Madhya  Pradesh
 and  Andhra  Pradesh,  where  large  scale
 or  organized  murder  and  lynching  of
 Scheduled  Castes  recently  took  place
 in  a  number  of  villages;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose
 tolay  a  copy  of  his  report  on  the
 Table;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (DR.  (SMT.)  PHULRENU  GUHA)  :
 (a)  to  (c).  Government  do  not  accept  the
 description  given  by  the  Hon'ble
 Member  of  the  incidents  which  have
 taken  place  at  Kanchikacherla  and
 Mungeli.  As  the  Commissioner  for
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 is  not  an  authority  subordinate  to  the
 Department,  no  control  is  feasible  on
 his  movements  or  the  manner  io  which
 he  chooses  to  function  in  the  discharge
 of  his  constitutional  obligations,

 However,  it  is  understood  that  in
 such  cases  involving  problems  of  law
 and  order,  the  Commissioner  normally
 keeps  himself  posted  with  adequate
 information  gathered  through  various
 agencies  available  to  him,  including  the
 State  Governments,  the  Directorate
 General  of  Backward  Classes  Welfare,
 voluntary  organistations,  institutions  of
 research,  etc.  If  on  the  basis  of  facts
 thus  collected,  it  appears  to  the
 Commissioner  that  the  Scheduled  Castes
 or  Scheduled  Tribes  are,  in  a  particular
 case,  suffering  from  a  disadvantage  or
 disability  which  has  not  been  adequately
 rectified  by  Government,  he  may  undertake
 a  personal  investigation  and"  incorporate,
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 his  findings  in  the  report  which  he  is
 required  to  submit  to  the  President
 under  article  338  of  the  Constitution.

 Contract  to  Firms

 9781.  SHRI  JUGAL  MONDAL:
 Will  the  Minister  of  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  be  pleased  to  state  :

 (a)  how  many  Government  contracts
 have  been  awarded  to  (i)  Hindustan  Cons-
 truction  Company  Limited,  (ii)  Patel  Engi-
 neering  Company,  (iii)  Shaw  Construction
 Company,  (iv)  Jolly  Brothers  Limited,
 Gammon  India  Limited,  (v)  Sikand  Cons-
 truction  Company,  and  (vi)  Tirath  Ram
 Ahuja  and  Company  during  the  last  five
 years  till  March,  1968:  and

 (b)  whether  the  works  were  completed
 in  time  by  these  firms  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS,  HOUSING
 AND  SUPPLY  (SHRI  IQBAL  SINGH)  :
 (a)  and  (b).  The  information  is  being
 collocted  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 Foreign  Exchange  Violations  by  FiJm  Stars

 9782.  SHRI  JUGAL  MONDAL:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  some  film  stars  who  had
 gone  to  participate  in  the  outdoor-shooting
 abroad  of  some  of  the  films  produced  in
 India  have  been  found  to  have  violated
 the  foreign  exciange  regulations  during
 the  last  five  years  and  upto  the  end  of
 March,  1968;  and

 (b)  if  so,  their  names  and
 penalty  imposed  on  them  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  and  (b).  The
 information  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House.

 the  total

 कानपुर  के  पन्‍नालाल  के  निवास  स्थान  पर  छापा
 9783.  श्री  झोंकार  सिह  :

 श्री  जि०  Bo  सिह  है

 कप
 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  आयकर  विभाग
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 बम्बई  के  सेंट्रल  संक्शन  ने  एडवांस  इन्दयोरेंस
 कम्पनी,  बम्बई  के  प्रबन्ध-निदेशक  श्री  एम०
 सी०  केड़िया  के  भाई  श्री  पन्‍नालाल  के  कानपुर
 के  निवास  स्थान  पर  छापा  मारा  था  ;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  वह  छापा
 किसी  अ्रधिकार-पत्र  के  बिना  मारा  गया  था
 और  वहां  से  कुछ  भी  बरामद  नहीं  हो  सका;
 और

 (7)  यदि  हां,  तो  इस  मामले  में  सरकार
 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उप  प्रधान  स्त्री  तथा  वित्त  मस्त्री  ्य
 मोरारजो  देसाई)  :  (क)  श्रोर  (ख)  मकान
 नं०  51/58  कलक्ट  रगंज,  कानपुर  का  जो  हिस्सा
 श्री  एस०  सी०  केड़िया  और  उनकी  माता  के
 कब्जे  में  था उसकी  तलाशी  बम्बई  के  केन्द्रीय
 कार्यक्षेत्र  के  श्रायकर  श्रायुक्त  द्वारा  जारी  किये
 गये  अधिकार-पत्र  के  आधार  पर  ली  गई  थी  ।
 इस  मकान  का  एक  हिस्सा  श्री  के०  सी०  कंड़िया
 के  भाई  श्री  पन्‍ना  लाल  और  श्री  भ्रमर  नाथ
 के  कब्जे  में  था।  तलाशी  के  समय  श्री  एम०
 सी०  केड़िया  उपस्थित  नहीं  थे  ।  श्री  एम०  सी०
 केड़िया  और  उनकी  माता  के  कब्जे  में  जो  भाग
 शा  उसका  पता  लगाने  के  लिये  तलाशी  लेने  वाले
 अधिकारी  को  सारे  मकान  से  होकर  गुजरना
 पड़ा  था।

 (ग)  भाग  (क)  झौर  (ख)  के  उत्तर  में
 बताई  गयी  परिस्थितियों  में  कोई  भी  कार्यवाही
 करने  का  सवाल  नहीं  उठता  है  ।

 कानपुर  के  भरी  प्रमरनाथ  कंविया  के  लिवास
 स्थान  पर  छापा

 9784.  श्री  शारदा  ननन्द  :
 श्री  जि०  qo  सिह  :
 शो  झोंकार  सिह  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बम्बई  के  श्रायकर
 “विभाग  के  केन्द्रीय  सेक्शन  ने  एडवांस  इन्दयोरेंस
 कम्पनी  के  निदेशक  श्री  एम०  सी०  कंदिया  के
 भाई  श्री  अमर  नाथ  केड़िया  के  कानपुर  के
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 निवास  स्थान  पर  किसी  अधिकार  पत्र  के  बिना
 छापा  मारा  था;

 (ख)  क्‍या  सरकार  अधिकार  पत्र  के  बिना
 छापा  मारना  अवैध  मानती  है;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  जिन  व्यक्तियों  ने  यह
 छापा  मारा  था,  उनके  विरुद्ध  सरकार  ने  क्‍या
 कार्यवाही  की  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (भी
 मोरारजी  देसाई)  :  (क)  मक।न  नं०  51/58
 कलक्टरगंज  कानपुर  का  जो  हिस्सा  श्री  एम०
 सी०  के  ड़िया  और  उनकी  माता  के  कब्जे  में  था
 उसकी  तलाशी  बम्बई  क  कंन्द्रीय  कार्यक्षेत्र  के
 आयकर  आयुक्त  द्वारा  जारी  किये  गये  श्रधिकार
 पत्र  ua  आधार  पर  ली  गई  थी  v  इस  मकान  का
 एक  हिस्सा  श्री  के०  सी?  कंड़िया  के  भाई  श्री
 पन्नालाल  और  श्री  अमर  नाथ  क  कब्जे  में  था  ।
 तलाशी  के  समय  श्री  एम०  सी०  केड़िया  और
 उनकी  माता  के  कब्जे  में  जो  भाग  था,  उसका  पता
 लगाने  के  लिये  तलाशी  लेने  वाले  अ्रधिकारी  को
 सारे  मकान  से  होकर  गुजरना  पढ़ा  था

 (ख)  जी,  हां  |  आयकर  आयुक्त  अथवा
 निरीक्षण  निदेशक  द्वारा  बैध  भ्रधिकार  पत्र  जारी
 किये  जाने  पर  ही  तलाशी  ली  जा  सकती  है।

 (ग)  भाग  (क)  के  उत्तर  में  बताई  गयी
 परिस्थितियों  में  कोई  भी  कायंवाही  करने  का
 सवाल  नहीं  उठता  है।

 Pri  to  Assistant  Collector’s  Grade

 9785.  SHRI  2.  छू.  NAYANAR  :  Will
 the.  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  more  than
 hundred  posts  of  Assistant  Collectors  have
 been  filled  up  by  promotion  from  the  Cen-
 tral  Excise  and  the  Appraising  Staff  of  the
 Custoins  Department  a  few  days  back  and
 not  a  single  post  of  the  Assistant  Collector
 has-been  filled  up  from  the  Preventive
 service  of  the  Customs  Department;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Yes,  Sir.



 ibs  Written  Answers

 (b)  80%  of  the  promotion  quota  is  ear-
 marked  for  Central  Excise  Class  HW  officers
 and  20%  for  Customs  Class  II  officers.
 Principal  Appraisers  and  Chief  Inspectors
 of  Customs  Department  are  eligible  for  the
 Promotion  against  the  Customs  quota.  The
 names  of  the  eligible.  officers  are  arranged
 in  a  common  list  on  the  basis  of  their
 length  of  gervice  as  Principal  Appraiser  or
 Chief  Inspector,  as  the  case  may  be.  Out
 of  5  Chief  Inspectors  who  were  eligible
 for:  promotion  to  Class  I,  only  one  was
 senior  enough  to  be  considered  by  the  966
 Departmental  Promotion  Committee  and  he
 was  not  found  fit  for  such  promotion.  The
 remaining  four  were  not  senior  enough  to
 come  within  the  number  considerd  by  the
 Departmental  Promotion  Committee.

 Castoms  Reorganisation  Committee's  Report

 9786.  SHRI  5.  ६.  NAYANAR:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a).  whether  representations  have  been
 received  by  his  Ministry  from  the  Ail
 India  Customs  Preventive  Service  Federa-
 tion  req  ing  for  the  algamation  of
 the  Grades  I  and  II  in  the  Preventive  Ser-
 vice;

 (b)  whether  Shri  0.  N.  Tiwary  study
 Team  recommended  the  abolition  of  the
 Grade  I!  cadre  in  the  Preventive  Service;
 aad

 (०)  If  so,  the  reasons  for  not  implemen-
 ting  this  recommendation  so  far  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI)  :

 (०)  Yes,  Sir.
 (c)  The  recommendation  is  under  Gov-

 ernment’s  consideration  and  an  early
 decision  would  be  taken.

 Yes,  Sir.

 New:  Ten-Rupee  -Netes

 9787.  SHRI  MAHANT  DIGVIJAI
 NATH  :  Wilt.the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  40  state  :

 (a)  whether  it  és  a  fact  that  a  new  ten-
 rupee  note  is  being  issued  in  the  near
 future;

 (b)  if  so,  the  size  thereof;  and
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 (c)  the  reasons  for  bringing  3  novelty
 in  the  size,  shape  and  -print  of  the  note  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  size  of  the  new  ten-rupee  notes
 will  be  37  mm  X63  mm,ie..  same  as
 of  the  existing  (reduced)  size  ten-rupee
 notes:  हि

 (०)  There  has  been  some  complaint
 that  the  ten-rupee  note  in  the  reduced  size
 is.  not  easily’  distinguishable,  especially
 when  it  is  folded,  from  the  one-rupee  note.
 There  will  be  no  change  in  the  size  and
 shape  of  the  note  but  the  colour  scheme
 and  design  are  being  altered  to  make  the
 note  more  easily  distinguishable.  In  this
 connection,  attention  is  invited  to  the
 answer  furnished  to  Lok  Sabha  Question
 No.  5280  on  21-12-1967,

 Allotment  of  Foreign  Exchange  to  certain
 Companies

 9788.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHA-
 DORIA:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 {a)  The  amount  of  foreign  exchange
 allotted  for  the  expension  of  business,
 import  of  machinery  or  raw  material
 during  the  last  six  years  to  (i)  M/S.  Amin
 Chand  Payare  Lal,  Calcutta,  (ii)  Khem
 Chand  Rajkumar,  (iii)  Ram  Kishan  Kul-
 want  Rai,  Calcutta  and  their  allied  comp-
 anies;  and

 (b)  whether  any  case  of  misuse  of  this
 foreign  exchange  by  these  firms  has  come
 to  the  notice  of  Government?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARII  DESAI)  :  (a)  Statistics  regat-
 ding  the  amount  of  foreign  exchange
 allotted  for  the  expansion  of  business.
 import  of  machinery  or  raw  material
 are  not  maintained  on  a  firm-wise  basis
 and  the  information  is  not,  therefore,
 available.

 (b)  Some  cases  of  suspected  misuse
 have  come  to  notice  and  the  matter  is  being
 investigated.

 Uader-invoicing  by  certain  Companies
 9789.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHA-

 DORIA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  extent  of  monetary  loss  suffered
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 by  India  as  a  result  of  under-invoicing  of
 exports  during  the  period  from  1957  to
 967  by  (i)  M/S.  Amin  Chand  Payare  Lal,
 Caleutta,  (ii)  Khem  Chand  Raj  Kumar,
 Calcutta,  (iii)  Ram  Kishan  Kulwant  Rai..
 Culcutta,  and  their  allied  companies;  aad

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  against  these  companies?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  No  case  of
 under-invoicing  of  exports  resulting  in
 apy  monetary  loss  to  the  country  during
 the  period  in  question  has  come  to  notice
 in  repsect  of  any  of  the  firms  concerned.

 (b)  does  not  arise.

 Income-Tax  arrears  dae  from  certain
 Companies

 9790.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHA-
 DORIA:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  arrears  of  income-tax  due  at
 present  from  (i)  Ram  Kishan  Kulwaat
 Rai,  Calcutta,  (ii)  M-S.  Amin  Chand  Pyare
 Lal,  Calcutta,  (iii)  Khem  Chand  Raj
 Kumar  and  their  allied  Companies;  i

 (b)  whether  any  case  of  tax  evasion
 has  been  found  in  respect  of  these  firm;
 and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by
 Government  to  realise  the  arrears?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c)  ‘Infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House,  as  early  as
 possible.

 Income  Tax  Arrears  due  from  certain
 Companies

 9791.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHA-
 DORIA.  Will  the  Miaister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  arrears  of  Income-tax  and  other
 taxes  due  at  present  from  (i)  Escorts  Ltd
 Faridabad,  (ii)  Larsen  and  Toubro  Ltd
 Bombay,  (iii)  Shaw  Wallare  and  Company
 Ltd.,  Calcutta,  (iv)  W.  H.  ‘Brady  and  Co
 Ltd.,  (५)  Tata  Sons  (P)  Ltd,  Bombay,  (vi)
 Standard  Motor  Products  of  India  Ltd
 Madras,  (vii)  Madgra  Mills  Go.  htd
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 Madurai,  (viii)  Gabriol  India  Ltd.,  Bombay
 (ix)  Tulsipur  Sugar  Co.  Ltd.,  Calcutta,  (x)
 Hindustan  Milk  food  Manufacturers  Punjab
 (xi)  Coromandel  Fertilizers  Ltd.,  and  (xii)
 M.N.  Dastur  and  Co,  Ltd;

 .  (b)  whether  any  case  of  tax  evasion  has
 been  found  in  respect  of  these  firms;  and

 (c)  if  so,  the  steps  which  are  being
 taken  by  Government  to  realise  the  same?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c).  The
 required  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as
 early  as  possible.

 M/s.  Kay  Productions

 9792.  SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  refer  tothe  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  3457  on  the  !ith
 March,  ‘1968.

 (a)  whether  the  inquiries  in  the  case  of
 M/s.  Kay  Productions  have  since  been
 completed  ;

 (b)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ;
 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  ineri-

 minating.  documents  concerning  Shri  Dalip
 Kumar  were  seized  by  Government  during
 the  raid  in  respect  of  M/s.  Kay  Produc-
 tions  ;  and

 «  (da)  if  so,
 him  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  Yes,  Sir.
 (d)  A  t  for  year

 ‘1963-64  has  been  completed  on  the  basis  of
 the  material  seized.  Penal  action  in  under
 consideration.

 the  action  taken  against

 Raid  on  Offices  of  Film  Distributors

 9793.  SHRI  8.  K.  DASCHOW-
 DHURY  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Uastarred  Question  No.  349  on  the  IJth
 March,  968  and  state  :  दि

 (a)  whether  the.  investigations  in  res-
 pest  of  the  raid  conducted  ०१  the  ०४००७  gf
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 Film  Distributors  in  Bombay  have  since
 been  completed  ;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  state  to
 whom  unaccounted  money  was  given  aad
 the  action  taken  against  them  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a).  The  investiga-
 tions  are  still  in  progress.

 (b)  No  material  regarding  payment  of
 unaccounted  money  to  film  stars  was  found
 during  the  raid.  Film  Distributors  do  not
 deal  with  film  stars.

 Film  Distributors  of  Delhi

 9794.  SHRI  8.  K.  DASCHOW-
 DHURY  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  cases
 of  following  distributors  of  Delhi  regarding
 payment  of  income  tax  and  other  taxes
 have  been  pending  during  the  last  five
 years:  (i)  All  India  Film  Finance  Corpo-
 ration  Ltd.  New  Delhi,  (ii)  A.  V.  M.  Ltd.,
 (iii)  Billimore  and  Chhotubhai  (P)  Ltd.,
 (iv)  Desai  and  Company,  (v)  General
 Taikis  (P)  Ltd.,  (vi)  Filmistan  Distributors
 (P)  Ltd.,  (vii)  Eagle  Pictures  (P)  Ltd..  (viii  )
 Manoranjan  Pictures  Distributing  Company
 (ix)  Venus  Pictures,  (x)  Sahni  Brothers  (P)
 Ltd,  New  Delhi;

 (b)  if  so,  the  action  taken  against  these
 persons  ;

 (c)  whether  any  criminal  proceedings
 have  been  launched  against  these  persons  ;
 and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  to  (७).  Infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House  as  early  as
 possible.

 Foreign  Aid

 9795.  SHRIMATI  TARKESHWARI
 SINHA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  quantum  of  aid,  received
 by  India  from  the  European  Common
 Market  Countries,  last  year  ;  and
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 (b)  the  total  amount  of  repayment  lia-
 bility  by  India  towards  these  countries  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a)  The  total  quan-
 tum  of  aid  received  last  year  (i.e.)  the  total
 value  of  loan  agreements  signed  from  April
 41,1967  to  March  31,  968  by  the  Govern-
 ment  of  India  with  the  European  Common
 countries  was  Rs.  52.23  crores.

 (b)  The  amount  drawn  and  outstand-
 ing  repayment  by  the  Goverament  of  India
 to  these  countries  stood  at  Rs.  426.83
 crores  as  on  March  31,  ‘1968,

 Promotions  in  L.  I.  C.

 9796.  SHRIMATI  TARKESHWARI
 SINHA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  promo-
 tion  from  Superintendent  (Class  III)  to
 Assistant  Administrative  Officer  (Class  y,
 an  Administrative  Officer  gets  lower  emolu-
 ments  in  total  than  his  subordinate  officers
 in  L.  I.  ८.  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  which  Government
 propose  to  take  to  remove  this  anomaly  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARIJI  DESAI):  (a)  Promotion  of
 Superintendents  (Class  HJ)  to  Assistant
 Administrative  Officers  (Class  I)  in  certain
 cases,  may  eatail  reduction  in  total  emolu-
 ments  mainly  on  account  of  different  rates
 of  D.  A.  payable  to  Class  I  and  Class  III
 employees.

 (b)  It  is  for  the  L.  I.  C.  to  deal  with
 it.

 ‘1966.-67  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  पर
 थ्पय

 9797.  भी  झोकार  लाल  बोहरा  :  क्या  स्वा-
 प ॥  परि  वार  नियोजन  तथा  'सगरीय  विकास  सन्तरी
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  1967-68  में  प्रत्येक  राज्य  में
 परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  पर  कितनी-कितनी
 धनराशि  खर्च  की  गई  ;

 (ख)  इसमें  से  कितनी  राशि  प्रचार  इत्यादि
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 पर  तथा  कितनी  कर्मनारियों  के  वेतन  पर  झौर
 कितनी  उपहार  पर  खच  की  गई  शौर  यह  राशि
 किस-किस  अकार  खर्च  की  गई;  झौर

 (ग)  गत  ब  राज्य  वार  परिवार  नियोजन
 के  उपकररसों  पर  बास्तव  में  फितनी-कितनो
 राशि  ख  की  गई  ?
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 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (डा०
 ओऔपति  चनादेखर )  :  (क)  से  (ग).  सूचना
 राज्य  सरकारों  से एकत्र  की  जा  रही  है  शर
 प्राप्त  होये  पर  यथाशीक्र  समा-पटल  पर  रख
 दी  जायेगी  1

 सरकारी  क्षत्र  उपक्मों  में  झन्यथिक  हानि

 9798.  श्री  झोंकार  लाल  बोहरा  :  क्‍या.
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 (क)  क्‍या  प्रशासनिक  सुधार  आश्रायोग  के
 प्रतिबेदन  को  ध्यान  भें  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार
 हारा  चलाये  जा  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 कौ  प्रत्यधिक  हानि  के  प्रश्न  पर  विचार  करने
 के  लिए  कोई  जांच  समिति  नियुक्त  करने  का
 विचार  है;  भोर

 (ख)  यदि  नहीं,  तों  इतनी  भ्रधिक  हामि
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किस  प्रकार  इन  में
 वित्तीय  स्थिरता  लाने  का  सरकार  का  विचार
 है?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  बित्त  मंत्री  (भी
 मोरारजी  देसाई)  :  (क).  नी  नहीं।

 (ख)  सरकार  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्ये
 पर  बराबर  वजर  रखती  है  ।  प्रशासनिक
 सुधार  भायोग  ते  भी  सरकारी  उपक्रमों  के

 कुशलतापू्वक  काम  करने  में  पड़ने  वाली
 बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  कई  सिफारिशों
 की  हैं  भौर  सरकार  जन  पर  विधार  कर  रही
 है।
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 सुसूचित  प्रादिस  अरसतेयों  हारा  चम  परिजरंत

 9799.  श्री  पश्रोकार  लाल  बोहरा  :  क्‍या
 समाज  कत्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  निषघंनता  के
 कारण  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  लोग  भ्रपना
 धम  परिवतंन  कर  लेते  हैं;  शर

 (ख)  यदि  हां,  तो  निघंनता  के  कारण
 घर्म  परिवर्तन  की  रोकथाम  के  सम्बन्ध  में  क्या
 कार्यवाई  की  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (डा०  (श्रीमती)  कूलरेखु  गुह) :  (क)  और

 (ख).  संविधान  के  अनुच्छेद  25  में  समाविष्ट

 मूल  अधिकार
 पर  दृष्टि  रखते  हुए  सरकार

 कोई  मत  प्रकट  करना  नहीं  चाहती;  ऐसे  मामलों
 में  अन्य  हस्तक्षे  प  भी  नहीं  करना  चाहती  |

 नई  दिल्‍ली  में  समाचारंपत्रों  तथा  पत्रकारों  को
 को  सूमि  का  झावंटन

 9800.  शी  झोंकार  लाल  बोहरा  :  कया

 निर्माण,  झावास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में
 विभिश्न  समाचारपत्रों  तथा  पत्रकारों  को
 रियायती  दरों  पर  भूमि  तथा  भूखण्ड  दिये
 गये  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं;

 (ग)  कितने  स्थानों  तथा  भूखण्डों  पर
 निर्माण  कार्य  इस  बीच  पूरा  हो  गया  है  तथा
 शेष  स्थानों  शौर  भूखण्डों  पर  निर्माण  कार्य
 पूरा  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं;  भौर

 (घ)  समाचारपत्रों  तथा  पत्रकारों  को
 भूमि  का  आवंटन  करने  के  क्या  नियम  हैं  ?

 निर्भा शा,  भ्रावास  तथा  पृति  मन्त्रालय  में  उप-
 मेक्नौ (भी (भी  इकबाल  सिह):  (क)  विभिन्‍न  संमावार
 पत्र  संस्थाप्रों  तश्ना  प्रकाशकों  से  1.50,009
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 रुपये  प्रति  एकड  के  साथ-साथ  23  प्रतिषात
 वाधिक  भूमि  किराया  के  स्थान  पर  बहादुर
 शाह  जफर  मार्ग  पर  9  प्लाट  1,25,000  रुपये
 प्रति  एकड़  की  दर  पर  आवंटित  किये  गये  हैं  1
 किसी  भी  पत्रकार  को  कोई  भूमि  आवंटित  नहीं
 की  गई  है  a

 (ख)  मुद्रण  उद्योग  (प्रेस  इण्डस्ट्री)  के
 विकास  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  प्रीमियम
 की  दर  में  मामूली  सी  रियायत  की  गई  है

 (ग)  6  स्थानों  पर  निर्माण  पूरा  हो  चुका
 हैं  तथा  तीन  स्थानों  पर  निर्माण  चल  रहा
 है  1

 (घ)  भूमि  के  आवंटन  के  लिए  ऐसे  कोई
 नियम  नहीं  हैं।  भूमि  की  उपलब्धता  तथा
 मास्टर  प्लान  की  आवदयकताओं  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  प्रत्येक  अनुरोध  पर  उसकी  पात्रता  के
 भ्रनुसार  विचार  किया  जाता  है  |

 राजस्थान  में  पोने  के  पानो  की  कमी

 9801.  श्री  श्रोंकार  लाल  बोहरा  :  क्‍या
 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राजस्थान  में  पीने  के  पानी  की  कमो
 होने  के  कारण  राजस्थान  के  तथा  विजेषतः
 वहां  के  पव॑ंतीय  तथा  रेतीले  क्षत्रों  में  पीने  के
 पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कितने  घन
 की  व्यवस्था  की  गई  है;  शौर

 (ख)  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  1968-69,  में  राजस्थान  सरकार
 को  कितनी  सहायता  दिये  जाने  की  संभावना

 है?

 स्वास्थ्य,  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय
 विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  (श्री  qo  Go
 सूति) :  (क)  भौर  (ख).  पेय  जल  पूर्ति
 योजनाओं  की  क्रियान्विति  तथा  उनके  लिए
 घन  की  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकार  की
 जिम्मेदारी  है  |  ग्रामीण  नल  जल  पूति
 प्रोजनामों  के  लिए  राज्य  सरकार  को  कैन्द्रीय
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 सहायता  50  प्रतिशत  तक  सहाय्यानुदान  के
 रूप  में  दी  जाती  है।  सभी  राज्य  सरकारों  के
 लिए  1868-69,  में  केन्द्रीय  बजट  में  3  करोड़
 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  हैं।  राज्यों  को
 झलग  कितनी-कितनी  रादि  दी  जायेगी  इसका
 श्रभी  भ्रन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है

 Subsidy  on  Transport  of  indigenvusly
 Produced  Furnace  Oil

 9802.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH  :

 SHRI  P.  C.  ADICHAN  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  Government  have  under

 consideration  the  question  of  continuance
 of  subsidy  on  the  transport  of  indigenously
 produced  furnance  oil  used  for  power  gene-
 ration  beyond  March,  968  ;

 (b)  if  so,  the  decision  taken  in  the
 matter  ;  and

 (c)  the  amount  spent  on  this  account
 by  Government  during  the  last  year,  the
 provision  in  the  budget  for  the  year  ‘1968-
 69  for  this  purpose  and  whether  this  allo-
 cation  is  to  be  raised  andifso,  to  what
 extent  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND

 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WELFARE
 (SHRI  RAGHU  RAMAIAH):  (a)  and
 (b).  It  has  been  decided  to  continue  the
 freight  concession  on  the  movement  of
 furnace  oil  produced  from  wholly  indigenous
 crude  and  used  by  public  utilities  for  power
 generation  upto  the  periods  indicated
 below  :

 (i)  On  regular  grade  Furnace  Oil
 upto  30.6.1968.,  \

 (ii)  On  law  Sulphur  Heavy  Stock
 upto  3I.8.97].

 (c)  The  budget  grant  for  last  year  was
 Rs.  44,26,000  ;  the  final  figures  of  expendi-
 ture  are  not  yer  available.  Pending  a
 decision  regarding  the  extension  of  this
 concession  beyond  31.3.1968,  a  provision
 of  Rs.  0  lakhs  was  made  for  1968-69,  This
 will  require  review  depending  on  the  con-
 sumption  of  this  product  for  power  genera:
 tion  by  public  ptilities,
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 Narmada  Water  Dispute

 9803.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH:  Will  the  Minister  of  IRRIGA-
 TION  AND  POWER  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  the  statement  of  the
 Irrigation  Minister  of  Madhya  Pradesh  as
 reported  in  the  National  Harald  of  the
 2Ath  April,  968  made  on  his  return  from
 New  Delhi  to  Bhopal  after  his  talks  with
 the  Prime  Minister  to  the  effect  that
 Madhya  Pradesh  Government  would  go
 ahead  with  the  Narmada  project  without
 awaiting  a  statement  of  the  dispute  with
 Gujarat  and  other  State  ;

 (b)  if  so,  Government’s
 thereto  ;  and

 (c)  the  sum  and  substance  of  the  talks:
 the  said  Minister  had  with  the  Prime
 Minister  ?

 reaction

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  SIDDHESHWER
 PRASAD):  (a)  Yes  Sir.

 (b)  An  agreement  of  understanding  is
 necessary  between  the  concerned  States
 before  projects  are  taken  up  on  inter-State
 rivers.

 (c)  Irrigation  Minister  of  Madhya
 Pradesh  placed  before  the  Prime  Minister
 the  views  of  the  State  Govt.  on  Narmada
 problem.

 Deficit  Financing  in  States

 9804.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH  :

 SHRI  P.  C.  ADICHAN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state  :
 (a)  the  combined  figure  for  deficit

 financing  by  the  different  States  during
 ‘1968-69  and  how  it  compares  with  the
 corresponding  figures  in  the  preceding  two
 years  ;

 (b)  the  main  reasons  assigned  for  con-
 siderable  deficit  financing  by  the  States
 this  year  ;

 (c)  the  steps  which  have  been  taken
 by  the  States  to  mobilise  the  additional
 resources  arising  from  the  rich  crops  this
 year  before  resorting  to  deficit  financing  ;
 and
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 (d)  the  directions  which  have  been
 given  by  the  Central  Government  to  the
 States  to  mobilise  these  resources  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJ!  DESAI):  (a)  On  the  basis  of
 the  Budgets  presented  by  the  State  Govern-
 ments  for  1968-69,  ten  States  are  expected
 to  have  deficits  amounting  in  all  to  about
 Rs.  98  crores  as  a  result  of  the  year’s
 transactions.  During  1967-68,  fifteen  States
 had  a  combind  deficit  of  Rs.  211.86,  crores,
 while  in  ‘1966-67,  seven  States  had  a  total
 deficit  of  Rs.  68.50  crores.

 (b)  The  anticipated  deficits  in  ‘1968-69.
 are  attributed  to  increase  non-Plan
 expenditure  and  higher  Plan  outlays,  not
 matched  by  adequate  additional  resources
 mobilisation.

 (c)  Only  two  of  the  deficit  States  have
 proposed  measures  for  mobilising  addi-
 tional  resources  primarily  from  the  rural
 sector,  in  the  shape  of  irrigation  cess  and
 surcharge  on  land  holdings.

 (d)  All  the  State  Governments  have
 been  advised  by  the  Planning  Commission
 to  consider  steps  to  tap  the  additional
 incomes  generated  in  the  rural  sector.

 Security  Paper  Mill,  Hoshangabad

 9805.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH  :

 SHRI  P.  C.  ADICHAN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state  :
 (a)  the  total  production  at  the  Security

 Paper  Mill  at  Hoshangabad  which  was
 switched  on  the  9th  March,  ‘1968,  during
 the  first  month  of  its  working  ;

 (b)  bow  far  the  Mill  worked  upto
 capacity  ;  and

 (c)  when  the  country  is  likely  to
 become  self-sufficient  in  respect  of  security
 paper  with  the  working  of  this  Mill,  as
 assessed  in  the  light  of  its  working  during
 the  first  month  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Even  though
 the  Mill  was  formally  inaugurated  on  the
 9th  March  1968,  all  the  four  paper  making
 machines  of  the  Mill  were  commissioned
 by  the  end  of  November,  1967.  During
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 the  month  of  December  ‘1967,  the  Mill
 predaced  Tl  tonnes  of  paper  and  during
 March  968  it  produced  A331  tonnes.

 (७)  The  ratad  capacity  of  the  Mill  is
 27909  tonmea  per  annum  and  it  is  expected
 that  the  Mill  will  achieve  this  capacity  in
 1969-70,

 (c)  The  country  is  expected  to  become
 self-sufficient  in  respect  of  Currency  and
 Bamk  Note  paper  by  1969-70,  Except  for
 a  relatively  small  quantity  of  adhesive
 stamp  paper,  the  country  is  expected  to
 become  self-sufficient  in  respect  of  other
 security  paper  also  by  the  end  of  I97!
 from  the  production  of  the  Mill  and  from
 other  indigenous  sources.  The  possibility
 of  production  of  adhesive  stamp  paper  at
 the  Security  Paper  Mill  will  also  be
 explored  when  the  Mill  goes  into  full
 production.  In  this  connection  reference
 is  invited  to  the  answer  given  to  Starred
 Question  No.  67  on  the  14th  December,
 ‘1967-

 President,  Dethi  $tock  Exchange

 9806.  SHRI  LAKHAN  LAL
 KAPOOR  :

 SHRI  SHASHIBUSHAN
 BAJPAI  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Pleased  ta  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  3583  and  4288  on
 the  Ilth  and  I9%h  March,  968  respectively
 and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  books  and
 other  papers  of  Shri  Harbans  Singh,  Presi-
 dent,  Dethi  Stock  Exchange,  were  seized  by
 the  Police  Establishment  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor,  when
 there  were  no  allegations  against  him  ;

 (c)  the  reasons  for  not  taking  any
 action  by  Government  representatives  on
 the  Board  of  the  Delhi  Stock  Exchange
 against  Shri  Harbans  Singh  ;  and

 (d)  the  action  Government  propose  to
 take  in  the  matter  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND'-MINISFER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Certain  doco-
 ments  were  obtained  by  tho  Investigating
 Officer  of  the  Central  Bureau  of  Itvesti-
 gation  from  Shri  Harbans  Singh  Mehta,

 ‘who  bad  madea  complaint  to  the  Delti
 Police  on  the  ‘1Sth.  October  ‘1965,  to  the
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 effect  that  ina  sale  transaction  of  1,000
 shares  of  Hindustan  Motors  Ltd.,  made
 through  him,  he  had  bees  cheated  by  a
 person.

 (b)  These  documents  were  required  by
 the  Investigating  Officer  for  verification  of
 the  statement  made  in  the  complaint.

 (c)  and  (d).  Do  not  arise.

 Transaction  of  Business  by  Banks  in  Hindi

 9807.  SHRI  MEETHA  LAL  MEENA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  banks
 in  Hindi-speaking  States  are  transacting  all
 their  business  in  English  at  present;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  when  the  banks  will  switch  on  their

 work  in  Hindi  ?
 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER

 AND  MINISTER  OF  “FINANCE  (SHRI
 MORARBJI  DESAI):  (a)  to  (c).  Some
 of  the  banks  have  printed  their  forms,
 literature  etc.  in  Hindi  and  other  regional
 languages,  in  addition  to  Engtish.  The
 Indian  Banks,  Association  has  also  issued
 atthe  instance  of  the  Reserve  Bank,  a
 circular  requesting  that  such  of  those
 banks  as  have  net  done  so  should  cansider
 the  desirability  or  printing  their  forms  ete.
 in  those  Janguages.  As  the  majer  banks
 recruit  their  staff  On  an  all  India  basis  aad
 as  cheques  and  other  Instruments,  although
 drawn  in  one  arca,  are  often  megotiated  or
 paid  in  other  areas,  it  is  not  possible  to
 indicate  at  this  stage  when  tee:  banks  would
 find  it  possible  to  transact  their  entire
 business  only  ja  Hindi.

 Assistant  Commissioners  of  lacome-tax

 9808.  SHRI  LAKHAN  LAL  GUPTA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Assistant  Commissio«
 ners  of  Income  tax  are  being  apppointed
 to  posts  carrying  special  pay;

 (b)  if  so,  the  number  of  such  pests,
 the  basis  and  proceduse  of  appointment  to
 these  pasts;

 (c)  whether  sonse  of  the  persons  appo- inted  to  these  posts  are  comparatively  very
 junior  officers;  and
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 (d)  the  reesoma  for  not  assigning  such
 jobs  to  senior  Assis!  Commissi  of
 Income-tax  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARH!  DESAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  At  the  moment,  special  pay  is  atta-
 ched  to  34  posts  of  Assistant  Commissio-
 ners  of  Income-tax.  Officers  are  appoin-
 ted  to  special  pay  posts  on  the  basis  of
 selection,  keeping  in  view  their  aptitude
 for  the  specialised  type  of  work,  their  pre-
 vious  experience  in  that  line  and  other
 Televant  qualifications.

 (c)  and  (a)  Since  aptitude  fer  the
 specialised  type  of  work  and  previous
 experience  in  that  line  are  the  most  impor-
 tant  criteria,  it  so  happens  that  some  com-
 paratively  junior  officers  have  to  be  appoin-
 ted  to  these  posts.  However,  when  there
 are  two  officers  with  equal  quaiifications,
 the  senior  one  is  preferred.

 Post  of  Programme  Officer  in  Department
 of  Family  Planning

 9809.  SHRI  DHIRESWAR  KALITA  :
 SHRI  K.  LAKKAPPA  :
 SHRI  B.  K.  DASCHOW-

 DHURY  :
 SHRI  A.  SREEDHARAN  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH,  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Post  of
 Prograarme  Officer  tras  been  created
 recently  in  the  Department  of  Family
 Planning  ;

 (b)  if  so,  the  grade  and  its  scale  of
 pay  and  the  qualifications  for  the  incum-
 bent  of  the  post  ;

 (c)  whether  the  qualifications  have  bean
 prescribed  in  consultation  with  the  Union
 Public  Service  Commission,  if  not,  the
 reasons  therefor  ;  and

 (d)  whether  the  post  has  since  been
 filled  and  if  so,  the  qualifications  of  the
 person  so  appointed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (DR.  S.  CHANDRASEKHAR)  :
 (a)  The  post  bas  been.  in  existence  since
 December  27,  ‘1966.

 (b)  It  isa  Class  I  post.  im  the  scale  of
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 pay  of  Rs.  /00-50-I400.  The  recruitment
 rules  forthe  post  have  beem  sent  to  the
 Ministry  of  Home  Affairs  for  approval.
 The  draft  recruitment  rules  provide  for  the
 following  qualifications.
 ESSENTIAL  :

 (a)  Degree  of  a  recognized  University.
 (b)  Training  in  mass  communication

 techniques  with  particular  reference  to
 family  plaaning.

 (c)  At  least  10  years’
 planning  field  publicity.

 (d)  Experience  of  production  of  mass
 education  materials.
 DESIRABLE  :

 A  post-graduate  qualification  in  health
 education,  e.g.,  Diploma  in  Health  Educa-
 tion  or  M.  P.  H.

 (c)  Not  yet.  According  to  the  pres-
 cribed  procedure,  the  draft  recruitment
 rules  will  be  referred  to  the  Union  Public
 Service  Commission  after  obtaining  the
 concurrence  of  the  Ministry  of  Hame
 Affairs.

 (9)  Yes.  It  has  been  fitted  on  2.3.1968
 on  a  purely  ad  hoe  basis  fer  a  period  of
 one  year  or  until  the  candidate  selected
 for  the  post  by  the  Unien  Public  Service
 Comasission  joias,  whichever  is  earlier,  as
 permissible  under  Regulation  4  of  the
 Union  Public  Service  Commiasaon  (Exemp-
 tiem  from  Consultation)  Regulations,  1968.
 The  qualifications  of  the  persoas  appointed
 are:

 experience  of

 )  B.Sc.
 (ii)  Diploma  in  Visual  Education.

 (iii)  Special  training  in  audio-visual
 equipment.

 (iv)  Post-graduate  Diploma  is  audio~
 visual  Aids.

 Risk  of  Filarigsis

 98i0.  SHRLS.  K.  TAPURIAH:  Will
 the  Minister  of  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVBLOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  bas
 been  drawn  to  the  fact  that  number  of
 ह. अ  exposed  to  the  risk  of  Filariasis  bas
 almost  doubled  during  the  last  6  or  7  yours;

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  expos-
 ed  to  such  risk  and  how  it  compares  with
 the  number  in  1961;



 atid

 (c)  the  new  areas  which  have  come  to
 be  included  in  filariasis  ;  and

 (d)  the  main  reasons  for  this  enormous
 increase  in  the  cases  of  filariasis  in  the
 country;  and  the  steps  which  are  being
 taken  to  check  the  disease  and  to  effecti-
 vely  prevent,  it  and  the  details  of  the  sch-
 eme  if  any,  envisaged  under  the  ‘1968-69.
 plan  andthe  Fourth  Five  Year  Plan  for
 the  purpose  and  the  allocation  made  under
 the  respective  plans  for  the  implementa-
 tion  of  the  scheme  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY  PLAN-
 NING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 (SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)  and  (b).
 Surveys  fo  far  carried  out  indicate  that
 about  22  million  people  are  exposed  to
 the  risk  of  filariasis  as  compated  to  64.53
 million  as  determined  in  ‘1961.

 (c)  Areas  so  far  covered  by  the  surveys
 indicate  filarial  endemicity  in  parts  of
 Andhra  Pradesh,  Maharashtra,  Mysore,
 Gujarat,  Orissa,  West  Bengal  and  a  few
 towns  of  Punjab,  Haryana  and  Rajasthaao.

 (d)  Apart  from  the  fact  that  later  sur-
 veys  have  a  fuller  coverage,  the  increase
 in  the  incidence  of  filariasis  is  mainly
 attributable  to  :

 (i)  rapid  industrialisation  creating
 conditions  for  breeding  of  mosqu-
 itoes,
 influx  of  filaria  carriers  from  end-
 emic  areas  in  search  of  employ-
 ment  in  developing  urban  areas.

 Steps  are  being  taken  to  reduce  the
 transmission  of  filariasis  in  endemic  cities/
 towns  under  the  National  Filaria  Control
 and  National  Water  Supply  and  drai
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 (ii)
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 The  details  of  the  filaria  control
 programme  to  be  undertaken  during  the
 IV  Plan  period  and  the  allocation  for  the
 same  have  not  yet  been  finalised,

 Demolitions  of  Structures  in  Nilratan  Sarkar
 Medical  College,  Calcutta

 98i!..  SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY:  Will  the  Minister  of  HEALTH,
 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  notices  was  served  prior  to
 demolition  of  three  hundred  and  _  fifty
 structures  in  the  Nilratan  Sarkar  Medical
 College  at  Calcutta  ;

 (b)  whether  the  notices,  if  any  were
 from  the  Court  of  Law  or  otherwise  ;

 (c)  whether  any  alternative  arrange-
 ments  have  been  provided  for  those  affected
 persons  ;  and

 (d)  if  so,  what  are  those  and  if  not,
 the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  -MINISTER  वर  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  8..5.  MURTHY)  :
 (a)  and  (b).  The  removal  of  un-
 authorised  structures  in  the  hospital
 compound  had  been  engaging  the  attention
 of  Government  for  a  long  time  and  those
 who  were  concerned  with  these  unauthoris-
 ed  structures  were  served  with  notices  for
 demolishing  these  within  specified  periods
 but  they  did  not  comply.  Persuation  also
 failed.  Matters  come  to  a  head  with  the

 programme.  73  Cities/towns  with  a  popu-
 lation  of  about  7  million  are  to  be  protec-
 ted  by  recurrent  antilarval  measure  during
 1968-69,

 Information  regarding  allocations  made
 and  expenditure  incurred  in  respest  of  the
 National  Filaria  Control]  Programme  in  the
 first  three  Plans  and  ‘1968-69  is  given  below  :

 Plan  Allocation  Expenditure
 Ist  &  Iind*  500.5  379.49
 WIrd  236.6  299.71
 1966-67,  27.5  24.63
 1967-68  32.8  26.26
 1968-69  30.55

 *The  National  Filaria  Control!  Progra-
 mme  was-started  in  the  last  year  of  the  Ist
 Plan.

 incid  of  T  in  post  surgical  cases
 and  Government  had  ro:  alternative  but
 to  order  immediately  removal  of  these
 unauthorised  structures  and  insanitary  con-
 ditions  prevailing  in  the  hospital  com-
 pound.

 (०)  and  (d).  Alternative  accommoda-
 tion  has  been  offered  to  displaced  hospital
 employees  in  the  tenements  under  the
 Slum  Clearance  Scheme  of  the  Housing
 Department  within  the  Calcutta  Municipal
 area.

 National  Capital  Region

 98i2.  SHRI  CHANDRAJEET
 YADAV  :

 SHRI  0.  ८.  SHARMA  :
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 SHRI  SHIVACHANDRA  JHA  :
 SHRIMATI  TARKESHWARI

 SINHA  :
 SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:

 Will  the  Minister  of  HEALTH,
 FAMILY  PLANNING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central
 Government  have  prepared  a  plan  for
 bigger  Delhi  known  as  “National  Capital
 Region””  comprising  of  a  large  tracts  of
 Uttar  Pradesh,  Haryana  and  Rajasthan  ;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the
 steps  proposed  to  betaken  for  the  fulfil-
 ment  of  scheme  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH,  FAMILY
 PLANNING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY)
 (a)  Government  of  India  have  under-
 taken  the  work  of  preparation  of  a
 regional  development  plan  for  the  National
 Capital  Region  comprising  the  Union
 territory  of  Delhi  and  the  adjoining  areas
 in  Uttar  Pradesh,  Haryana  and  Rajasthan.

 (b)  The  work  is  yet  in  its  preliminary
 stage.

 Issue  of  Licences  for  Prodaction  of  Nylon
 Yarn

 98!2-A.  SHRI  MANGALATHUMA-
 DAM:

 SHRI  P.  VISWAMBHARAN  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :
 (a)  the  number  of  licences  issued

 hitherto  for  setting  up  units  to  produce
 nylon  yarn  in  the  country;

 (०)  the  number  of  licences  who  have
 started  production;

 (c)  the  number  of  licences  who  have
 not  so  far  started  production  with  the
 date  of  issuing  licence  to  each.of  ‘them  so
 far;

 (9)  the  total  licensed  capacity  of  nylon
 yarn  production  in  the  country;  and

 (e)  the  total  quantity  actually  produced
 during  the  year  967  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAIAKH)  ;
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 (a)  Fourteen;  these  have  been  issued  to
 eight  parties.

 (b)  Four;  these  parties  have  imple-
 mented  six  licences.

 (c)  Eight  as  detailed  below  :
 Date  of  licence

 (i)  M/s.  Nirlon  Synthetic
 Fibres  &  Chemicals  Ltd.,
 Bombay.  (expansion).

 (ii)  M/s.  J.  K.  Synthetics
 Ltd.,  Kota  (expansion).

 (iii)  M/s.  J.  K.  Synthetics
 Ltd.,  Kota.  (expansion)

 (iv)  M/s.  J.  K.  Synthetics
 Ltd  ,  Kota.  (expansion)

 (v)  M/s.  Century  Enka,
 Bombay.  (new  unit)

 (vi)  M/s.  Arthur  Imports
 &  Experts  Co.  Ltd.,
 Bombay.  (new  unit)

 (vii)  M/s.  Gujarat  Polya-
 mides  Ltd.,  Surat.
 (new  unit)

 (viii)  M/s.  Stretch  Fibres
 India  Ltd.,  Bombay.
 (new  unit)

 (9)  About  15,100  tonnes.
 (e)  2,500  tonnes.

 ‘14.1.1965

 8.12.1966,

 3.2.1967

 ‘155.1967,

 12.2.1960

 9.2  960

 16.2.1960

 21.5.1966.

 Cost  of  Production  of  Nylon  Yarn

 98{2-B.  SHRI  MANGALA  THUMA-
 DAM  :

 SHRI  P.  VISWAMBHARAN  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  Government  have  conduc-

 ted  an  enquiry  to  assess  the  cost  of  pro-
 duction  of  nylon  and  other  synthetic  fibres
 and  yarn  in  the  country;

 (b)  the  number  of  factories  producing
 synthetic  yarn  and  fibres;  and

 (c)  the  total  turnover  of  each  of  these
 factories  during  the  year  967  and  their
 gross  and  net  profit  for  that  year  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAIAR)  ;
 (a)  No.

 (b)  Five,
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 Lakhs  (Rs.)
 (०)  (i)  M/s.  J.  K.  Synthetics  Ltd,

 789.7 Kota.
 (ii)  M/s.  Nirlon  Synthetic

 Fibres  &  Chemical  Ltd.,
 Bombay.

 (ili)  M/s.  Plastics  Packaging
 (P)  Ltd.,  Bombay.

 (iv)  M/s.  Chemical  &  Fibres
 of  india  Ltd.,  Bombay.

 (v)  M/s.  Modipon  Ltd.,
 Medinagar  have  commenced
 production  from  17th.  February,
 ‘1968.

 Information  about  gross  and  net  pro-
 fits  for  the  year  967  of  all  the  companies
 is  mot  available  except  in  the  case  of  M/s.
 Chemicals  and  Fibres  of  India  which  for
 the  year  ending  30th  September,  I967  were
 as  follows.

 Profit  before  taxation
 Profit  after  taxation

 779.47

 36.86

 83.62

 Rs.  2,03,80,284
 Rs.  +1,26.49,284

 Employment  ef  Lotal  Labeur  in  Central
 Government  Public  Undertakings

 98I2-C.  SHRI  KARTIK  ORAON  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  local
 labour  are  put  to  a  disadvantage  in  matter
 of  employment  in  the  big  Government
 Undertakings  like  Heavy  Engineering  Cor-
 poration  Ltd.,  Ranchi,  Rourkela  Steel
 Plant,  Bokaro  Steel  Plant,  and  Bhilai
 Stee)  Plant;  and

 (b)  if  so,  the  steps  which  Government
 propose  to  take  to  protect  and  safeguard
 the  interests  of  the  local  labour  with  a
 view  to  remove  regional  imbalances  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTBR  OF  FINANCE  (SHRI
 MORABJI  DESAI):  (a)  and  (b).  The
 recruitment  policy  of  the  Public  Enter-
 prises  envisages  that  all  efforts  should  be
 made  by  the  enterprises  to  give  preference
 to  persons  displaced  from  the  areas  ac-
 quired  for  the  Projects  for  recruitment  to
 all  categories  of  unskilled  workers,  Even
 in  the  case  of  skilled  workers,  such  pre-
 ference  is  to  be  given  to  (hese  displaced
 persons  so  long  as  they  mect  the  basic
 qualifications  and  experience.  Unsklileds
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 workers  are  generally  drawn  from  the
 locnlities  where  the  projects  ate  situated.

 Income-Tax  Evasion  by  FAm  Actress
 Miss  Asha  Parekh

 98I2.D.  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  complaints
 for  tax  evasion  of  Rs.  2  lakhs  wore  filed
 by  the  lacome-tax  Department  against
 Miss  Asha  Parekh,  film  actress  before  the
 Magistrate,  Bombay;

 (७)  the  mumber  of  other  cases  where
 actors  and  acteresses  have  evaded  ipcome-
 tax  and  the  amouat  evaded  by  each  actor;
 aad

 (ce)  the  steps  which  Government  have
 takes  to  check  it  ?

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARSJI  DESAI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 {b)  The  information  iw  not  readily
 aveitable.

 (e)  Special  Income-tax  Circles  have
 been  created  at  important  centres  to  in-
 vestigate  the  cases  of  film  stars  and  others
 connected  with  the  industry.  From  time
 to  time  raids  are  conducted  to  gather
 material  to  uncover  tax  evasion  by  actors
 and  actresses.  Cases  of  large-scale  tax
 evasion  are  assigned  to  Central  Charges
 for  proper  investigation.  A  study  Team
 of  Departmenta!  Officers  that  has  been  re-
 cently  appointed  to  stady  the  problem  of
 tax  evasion,  will  also  go  into  this  question
 of  tax  evasion  by  film  stars.

 समबायों  निगमों  के  प्रतिवेवनों  का  हिन्दी  में
 प्रकाशन

 06i2.  श्री  रघुबर  सिह  शास्त्रो  :  क्‍या
 चित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  काम
 करने  वाले  विभिभ्स  समयायों  तथा  निशमों  द्वारा
 समय-समय  पर  कौन-कौन  से  बौर  कितमे  प्रति-
 बेदन  तैयार  किये  जाते  हैं;

 (ख)  उसमें  से कौस-कोन  से  प्रतिवेदन  हिन्दी
 में  भी  प्रकाशित  किये  जाते  है;  भोर
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 (ग)  इस  समय  हिन्दी  में  जो  प्रतिवेदन
 प्रकाशित  नहीं  किये  जाते  उनको  राजमाषायें
 पधिनियम  के  भ्रन्तगंत  हिन्दी  में  प्रकाशित
 कराने  के  लिए  कया  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  बित्त  संत्री  झलो
 सोशार जो  देसाई)  :  (क)  झोर  (ख).  वार्षिक
 प्रतिवेदों  के  अलावा  जिन्हें  संसद  की  दोनों
 सभाझओ्रों  की  मेजों  पर  रखा  जाता  है,  सरकारी
 उपक्रम  अपने  कार्य  से  सम्बद्ध  विशेष  पहलुपों
 पर  कभी-कभी  प्रतिवेदन  प्रकाशित  करते  हैं
 कुछ  उपक्रम  पहले  से  ही  श्रपने  वार्षिक  प्रति-
 वेदन  हिन्दी  में  प्रकाशित  कर  रहे  हैं  |

 (ग)  राजभाषा  (संशोधन)  अधिनियम
 967  की  उपधारा  (3)  के  भ्रनुसार,  मंत्रालयों/
 विभागों/केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों
 के  लिए  ऐसे  निगमों  और  कंपनियों  के
 लिए  और  भी  जिन  पर  केन्द्रीय  सरकार  का
 स्वामित्व  या  नियंत्रण  हो  या  इस  प्रकार  की
 किसी  कम्पती  या  निगम  के  किसी  कार्यालय
 का  स्वामित्व  या  नियंत्रण  हो,  यह  प्ननिवायें
 है  कि  वे  अपने  प्रतिवेदन  हिन्दी  और  झंगरेजी
 दोनों  भाषाओं  में  प्रकाशित  करें।  इस  झधि-
 नियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लिए
 सरकार  प्रशास  त्निक  भ्रवुदेश  बना  रही  है।  ज्यों
 ही  ये  भनुदेश  जारी  कर  दिये  जायेंगे,  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  भअनुदेशों  के  भ्रनुसार
 कारंवाई  करने  के  प्रबन्ध  किये  जायेंगे।
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 CALLING  ATTENTION  TO  MATIER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 Siteation  arising  out  of  reported  direction  of
 the  Southern  India  Mill  Owners  Association

 to  curtail  the  textile  prodaction
 by  33-1/3  per  cent

 SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL  (Barrac-,
 kpore)  :  Sir,  I  beg  to  call  the  attention
 of  the  Minister  of  Commerce  to  the
 following  matter  of  urgent  public
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 importance  and  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon  :

 “The  situation  arising  out  of  the
 reported  direction  of  the  Southern  India
 Mill  Owners  Association  to  its  members
 in  Madras,  Kerala,  Mysore,  Andhra
 Pradesh  and  Pondicherry  to  curtail  the
 textile  production  by  3341/3  per  cent
 forthwith.”

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  Mr.  Speaker,
 Sir,  as  the  House  is  aware,  the
 difficulties  which  the  industry  in  the
 south  is  facing  flow  generally  from  the
 same  ailment  that  afflicts  the  industry
 as  a  whole  all  over  India.  It  is  in  this
 wider  context  that  this  problem  needs
 to  be  viewed  and  tackled.

 The  cotton  textile  mills  in  South
 India,  which  includes  States  of  Andhra
 Pradesh,  Mysore,  Madras,  Kerala  and
 Pondicherry,  produce  about  22.5  million
 kilograms  of  yarn  per  month.  The
 carry-over  stock  of  yarn  with  these
 mills  has  of  late  shown  a  rising  trend—as
 against  23  million  kilograms  at  the
 end  of  1967,  it  has  gone  up  to  3.3
 million  kilograms  at  the  end  of  February
 this  year,  6.6  million  kilograms  at  the
 end  of  March  and  were  7.5  million
 kilograms  on  the  I5th  of  April,  ‘1968.
 This  position,  though  unsatisfactory,

 is  by  mo  means’  unprecedented.  In
 fact,  for  several  moaths  during  1962,
 the  stock  levels  with  these  mills  were
 even  higher.

 There  has  been  an  overall  increase
 in  the  number  of  mills  as  well  as  the
 number  of  installed  spindles  between
 then  and  now.  As  against  246  mills

 "and  50,  87,  000  spindles  in  the  southern
 Tegion  on  Ist  January,  966  and  264
 mills  and  53,  02,000  spindles  on  the
 Ist  January,  1967,  there  were  283  mills
 and  55,  15,  403  spindles  on  the  Ist  January
 ‘1968.  Asa  result  production  has  increa-
 sed.  The  average  of  production  of  first
 three  months  in  968  is  2.90  million
 kilograms  of  yearn  as  against  the
 average  of  20.30  million  kilograms  in
 967  and  19.10  million  kilograms  in  1966,
 Demand,  however,  has  not  kept  pace
 with  increased  production.  Hence,  the
 accumulation  of  stock.  This  is  not  so
 with  the  mills  ig  South  India  alone,



 227  Curtailment  of  MAY  6, 1968  Textile  Production  (C.A.)  228
 (Shri  Dinesh  Singh)

 but  with  mills  all  over  India.  The  conform  to  the  standards  expected  by
 spindleage  in  the  country  asa  whole  the  foreign  buyers.  Special  steps  have
 increased  from  6.2  million  on  the  been  taken  to  stimulate  the  export  of
 ist  January,  1966,  to  over  7  million  in  cotton  yarn  on  cones/cheese  from  the
 January,  1968;  the  monthly  average  mills  in  the  south  to  the  markets  in  the
 production  of  yarn  increased  from  75  United  Kingdom.  A_  special  additional
 million  kilograms  both  in  966  and  _  assistance  of  Rs.  2  per  10.  Ibs,  as  freight
 967  to  79  million  kilograms  in  the  first
 three  months  of  1968;  the  stock  of
 yarn  increased  from  2l.42  million  kilo-
 grams  on  the  3ist'  December,  967  to
 27.00  million  kilograms  on  the  3lst
 March,  1968.

 The  fact  is  that  expansion  of  capacity
 and  production  has  coincided  with  some
 recession  of  demand.  A_  better  balance
 has,  therefore,  to  be  restored  between
 demand  and  supply.

 One  of  the  first  decisions  I  made
 after  taking  over  office  as  Minister  of
 Commerce  was  to  prevent  further
 expansion  of  spindleage  except  in  cases
 where  irreversible  processes  had  already
 begun.  This  has  had  some  effect  in
 preventing  unchecked  growth  of  spindle-
 age.  Only  last  week  I  had  laid  on  the
 Table  of  the  house  a  statement  explaining
 the  various  measures  Government  have
 taken  to  restore  confidence  and  to
 import  a  healthier  tone  to  the  textile
 industry  as  a  whole.  The  House  is  also
 aware  that  in  devising  these  measures
 attention  had  been  paid  to  the  needs
 of  the  decentralised  sector  which  is  the
 main  outlet  for  the  free  yarn  marketed
 by  these  spinning  mills.  In  pursuance
 of  the  same  objective,  I  had  also
 simultaneously  stated  that  some  additional
 credit  facilities  are  to  b>  provided  to
 the  Apex  Handloom  Cooperative  Societies
 ta  enable  them  to  increase  their  capacity
 for  purchasing  and  stocking  of  yarn.
 This  will  be  made  available  to  the
 societies  wishing  to  make  use  of  this
 facility.

 The  Cotton  Textiles  Export  Promotion
 Council  has  been  vigorously  exploring
 foreign  markets  for  yarn.  They  have
 alreaey  secured  substantial  orders  and
 expect  more.  It  has  also  been  suggested
 to  the  Chairman  of  the  Southern  India
 Millowners  Association  to  form  an  export
 group  so  that  steps  may  be  taken  to
 ensure  thet  the  qualities  of  yarn  suppligd

 differential  is  being  allowed.  This  will
 help  South  Indian  mills  exporting  to
 the  United  Kingdom.

 AsT  have  already  mentioned  in  the
 statement  laid  on  the  Table  of  the  House
 on  the  Ist  May,  1968,  the  industry  is  being
 encouraged  and  helped  to  introduce  some
 improvements  in  its  export  promotion  sche-
 mes,  which  will  cover  handloom  fabrics  and
 made-up  articles,  to  attain  a  level  of
 exports  of  Rs.  10  crores  during  the  current
 year.  These  two  should  help  in  stimu-
 lating  the  off-take  of  yarn.

 SHRI  5.  KANDAPPAN  (Mettur):  Is
 he  going  to  help  us  in  any  way  by  reading
 this  long  statement  in  answer  to  the  call-
 attention  notice?

 SHRI  DINESH  SINGH:  If  the  hon.
 Member  wants  to  know  the  facts,  I  can
 give  them;  if  they  want  something  else
 ([nterruption)

 MR.  SPEAKER  :
 with  it.

 He  may  go  ahead

 SHRI  DINESH  SINGH  Domestic
 sales  of  handtoom  fabrics  also  need  to  be
 stimulated.  The  Central  Government
 contributes  in  collaboration  with  the  State
 Governments  in  working  of  a  rebate  scheme
 for  certain  periods  during  the  year.  One
 of  the  solutions  suggested  is  to  extend  this
 period  of  rebate,  so  that  sales  of  handloom
 cloth  improve  which  in  turn  will  generate
 a  demand  for  yarn.  Such  an  effort  will
 Necessarily  require  co-operation  of  the
 State  Governments.  We  are  willing  to
 extend  the  period  if  the  State  Governments
 are  willing  to  fulfil  their  obligation.

 The  problems  of  the  mills  in  the  South
 have  been  discussed  very  recently  by  senior
 officers  of  my  Ministly  with  the  interests

 ned.  If  ry,  4  shall  arrange
 further  discussions.

 I  have  every  hope  that  the  cumulative
 effect  of  the  various  measures  I  have
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 referred  to  will  go  a  good  part  of  the  way
 to  ease  the  present  difficulties  of  the  South
 Indian  Mills.

 The  Chief  Ministers  of  the  various  State
 Governments  are  expected  to  be  in  Delhi
 very  shortly  in  connection  with  the  meeting
 of  the  National  Development  Council.  I  have
 already  suggested  to  the  Chief  Ministers
 largely  interested  in  thc  textile  industry  to
 spare  some  time  when  we  could  have  an
 opportunity  of  discussing  the  problems  of
 this  industry  in  detail.

 "ft  मुहम्मद  इस्माइल  :  मेरी  जो  धारणा
 थी,  स्टेटमेन्ट  सुनने  के  बाद  बिल्कूल  ठीक
 निकली  ।  हमारे  देश  में  यही  एक  इन्डस्ट्री  है
 जिस  पर  कि  देश  को  फ़ है  |  इस  इन्डस्ट्री  के
 जो  चन्द  मानोपोलिस्टस  हैं  उनके  फ़ायदे  को
 ही  सरकार  देख  रही  है।  उसका  जो  स्टाक

 एक्युमुलेशन  हुआ  है,  उनका  जो  स्टाक  इकट॒ठा
 हुआ  है  उस  पर  मुनाफा  कमाने  के  लिये  एक
 रास्ता  निकला  है  1  सरकार  की  तरफ  से  उनको
 मदद  दी  जा  रही  है  1  उनकी  मांग  है  कि  ले-
 आफ  करें  र  अ्रपने  स्टाक  को  मंहगे  दामों  पर
 बेच  कर  मुनाफा  कमायें  |  इस  मामले  में  सर-
 कार  उनकी  मदद  कर  रही  है  आज  एक  लाख
 20  हजार  प्रादमी  ले-आफ  से  प्रभावित  हैं।
 जिस  तरह  से  यह  हुआ  है  उससे  मालूम  होता  है
 कि  इस  गवनंमेंट  की  यही  पालिसी  है,  पिछले
 20  वर्षों  में  जिस  तरह  इस  गवन मेन्ट  ने  बड़े
 मालिकों  को  और  मानोपोलिस्ट्स  को  शैल्टर  दी

 है,  उसी  प्रकार  से  भ्रभी  भी  उनको  केल्टर  देने
 की  कोशिश  कर  रही  है।  इस  स्टेटमेन्ट  से

 यह  बात  साफ  मालूम  होती  है  कि  साउथ  के
 मालिकों  ने  27  अप्रैल  को  हड़ताल  की,  जब-
 दंस्ती  हड़ताल  की,  गवनंमेंट  पर  दबाव  डालने
 के  लिये  ताकि  उनके  सामने  गवनंमेन्ट  को  माथा

 भुकाना  पड़े  ।  दूसरा  प्रे्ार  डाला  गया  दो-तीन
 ले-भाफ  करके  ताकि  एक्साइज़  ड्यूटी  में  कन्सेशन
 मिल  सके  t  इस  पर  भी  इस  गवर्नेमिन्ट  ने  सकम्ब
 किया  है  |  झ्ब  उनका  इरादा  है  कि  प्रोडक्शन
 कम  किया  जाये  ।  मिनिस्टर  साहब  के  स्टटमेन्ट

 से  मालूम  होता  है  कि  प्रोडक्शन  कम  करने  को
 उनकी  एक  मांग  है  ।...

 MR.  SPEAKER  :  You  are  making  a
 speech.  At  least  now  ask  a  question.

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  मैं  स्पीच  नहीं  दे
 रहा  हैँ  -  मेरी  पहली  मांग  इस  गवनंमेन्ट  से
 तो  यह  है  कि  27  अप्रैल  को  एम्प्लायसं  ने  जो
 हड़ताल  की  गवन मेन्ट  पर  प्रशर  डालने  के
 लिये--भौर  जिसमें  गवनंमेन्ट  ने  सरेन्डर  «किया
 है  उसमें  तमाम  बेजेज्ञ  मिलनी  चाहिये  ny

 मेरी  दूसरी  मांग  यह  है  कि  जो  कम्पलसरी
 क्लोजर  हो  रहे हैं  र  जो  प्रोडक्शन  शार्टेन
 करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  इसको  डेफ-
 निटली  बैन  किया  जाये,  इसको  गैर-कानूनी
 करार  दिया  जाये  ।  क्लोज़  नन  हो  सक;  इसको
 रोकने  के  लिये  मिनिस्ट्री  को  पूरी  पावसं  हैं  ।...

 MR.  SPEAKER:  Order,  order. Please  sitdown  now.  Shri  Deorao  Patil.

 SHRI  UMANATH  (Padukkottai)  :  He
 has  not  replied  to  him.

 MR.  SPEAKER:  It  was  a  counter-
 speech,  that  is  all.  I  have  not  undersood
 what  was  the  question.

 SHRI  UMANATH :  Finally  he  has  put
 the  question  whether:  Government  is
 prepare  to  use  their  power  to  prohibit  the
 closure  of  two  days  in  a  week  which  is
 being  done.

 MR.  SPEAKER  :
 a  simple  question.

 All  right;  that  is
 He  may  answer  it.

 SHRI  DINESH  SINGH  :  We  shall
 bear  all  this  in  mind.  So  far  as  I  am
 aware,  we  have  no  provision  to  prevent
 this.

 SHRI  UMANATH  :  Why?

 SHRI.DINESH  SINGH:  But  we  are
 examining  all  these  possibilities  and  .J-  can assure  the  hon.  Member  and  the  House
 that  we  shall  do  our  best  to  protect  the,
 interests  of  the  labour  there.
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 st  देवराव  पाटिल  (यवतमाल)  :  अ्रघ्यक्ष
 महोदय,  सरकार  की  पालिंसौ  मिले  भांलिकों  के
 हितों  की  रक्षा  करने  की  है  हइसीलिये  यह  संकट
 उत्पन्न  हां  है।  एक  बार  मिल-मालिकीं  ने
 कपास  न  खरीदने  की  थोबशा  की  शौर  पभ्राज

 कपड़ी  कम  पैदा  करने  को  घोषणा  कर  रहे  हैं  ।
 इस  मामले  में  टंबसटाइल  कमिइतर  ने  उनका
 साथ  दिया  है।  कपास  के  भाव  इतना  भ्रधिक
 नीचे  गिर  गये  कि  क्सितसों  का  लाखों-करोड़ों
 का  नुकसान  हो  गया  और  लाखों  मजहूर  भी
 बेकार  हो  गये  हैं  मैं झापके  माध्यम  से  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  वस्त्र  उद्योग  के  सम्बन्ध  में
 सरकार  की  यह  नीति  होनी  चाहिय--जिसको
 कि  लोकसभा  ने  भी  मान्य  किया  है--कि  कपास
 उत्पादकों  को  कपास  के  उचित  मूल्य  मिलें  और
 मजदूरों  को  भी  सारी  सुविधायें  दो  जायें  तथा
 उपंभोकताभ्रों  को  उचित  मुल्य  पर  कपड़ा
 उपलब्ध  किया  जाये  |  लेकिन  सरकार,  कपड़ा
 उद्योग  के  जो  मिल  मालिक  हैं  उनके  हितों  की
 ही  रक्षा  करती  है।  कपड़ा  मिल-मालिकों  ने
 करोड़ों  का  नफा  कमाया  है  लेकिन  इस  उद्योग
 में  उन्होंने  कुछ  भी  इन्वेस्टमेन्ट  नहीं  किया  तो
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  जो
 बंठक  बुलाने  वाले  हैं  उसमें  कपास  का  उचित
 मूल्य  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार  करेंगे  ?

 थी  दिनेश  सिह:  सवाल  पूछने  से  पहले
 जो  माननीय  सदस्य  ने  कहा  उस  से  मैं  बिल्कूल
 नाइत्तफाक  करता  हूं  1  मैं  तो  कहता  हूँ  कि
 उन्होंने  बिल्कूल  मर  जिभ्मेदारी  का  बयाम  दिया
 है  1  यहां  पर  इस  तरह  की  बातें  कहने  से  किसी
 का  भी  फायदा  नहीं  हो  सकता  है।

 SHRI  DEORAO  PATIL  :
 of  Ordey,  sir.

 On  a  point

 MR.  SPEAKER:  There  is  no  point  of
 order.  He  is  on  his  legs.  He  is  answer-
 ing  your  question.

 शी  देवशाव  पाटिल  :  मैंने  कौन  सी  गैर

 t
 जिम्मेदारी  की  बात  कहीं  है?  किसान  को
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 उसकी  कपास  का  उचित  मूल्य  मिले  सेके,  इसके
 लिए  मैंने  कहा  है  1

 SHRI  SONAVANE  =  (Pandherpur)  :
 How  can  the  hen.  Minister  say  that  he
 has  made  an  irresponsible  statement?  That
 is  a  wrong  thing  to  say......  (interruption;

 MR.  SPEAKER:  Order,  order.  He
 is  on  his  legs.  Ptease  answer  Shri  Patil's
 question.

 SHRI  DINESH  SINGH:  So  far  as
 Shri  Patil  is  Concerned,  he  has  made  only ont  specific  suggestion  for  attion  that
 when  the  Ctiief  Ministers  come  we  should also  discuss  the  question  of  cotton  prices with  them.  We  shall  bear  his  suggestion in  mind.

 SHRI  0.  N.  PATODIA  (Jalore)  :
 Both  the  statement  made  by  the  hon. Mipister  on  the  ist  May  and  today  have failed  to  take  cognisance  of  the  Teal  crisis faced  by  the  industry  and  whatever  measures have  been  announced  are  so  insignificant that  they  would  not  even  touch  the  fringe  of the  problem.  Therefore,  before  |  frame
 my  question,  I  would  like  to  say  a  few words  about  the  extent  of  the  crisis  faced
 by  the  industry.

 As  regards  the  stock  of  yarn,  as  against 76,000  bales  in  December  ‘1966,  in  March 4968  the  stock  was  1,34,000  bales  which was  nearly  double  the  stock.  But  out  of these  1,34000,  bales  of  of  stock,  in  South India  alone  the  siock  was  73,758  bales  and it  has  risen  on  the  59  April  to  75,867 bales  valued  at  Rs.  2  crores.
 It  does  not  end  there.  The  Mavister knows  that  in  south  India,  as  Many  as  30 mills  have  been  completely  closed  down.

 They  have  been  closed  because  their  fipa- ncial  resources  have  been  exhausted,  be- cause  they  have  incurred  losses,  because
 they  do  not  have  sufficient  funds  even  to Pay  wages,  because  they  have  to  imcur Josses  month  after  month,  week  after  week. Even  the  Reserve  Bank  of  India  made  a recent  study  end  they  have  come  10,  a  eon- Clusion  that  in  1965-66,  as  against  266  mills, 23  mills  were  running  at  a  loss.  This  situa- tion  bas  further  deteriorated.

 With  rogard  to  the  rise  in  the  cost Price  of  raw  cotton,  the  hon.  Minister
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 stated  onthe  Ist  May  that  compared  to
 the  peak  price  of  November  December,  the
 prices  have  now  slightly  come  down.  In
 this  respect,  the  Minister  happens  to  be
 incorrectly  informed  by  his  Department
 because,  compared  to  November/December
 Price,  the  prices  have  net  only  not  come
 down,  they  have,  in  fact,  gone  up.  For
 instance,  in  the  case  of  Digvijya  which  is
 one  of  the  popular  varieties,  °  November/
 December  peak  price  was  ANS  and  now  it
 is  750  and  in  the  case  of  Cambodia,  it
 was  1575  and  now  it  is  1725,

 Another  important  matter  is  with  re-
 gard  to  the  imported  cotton.  The  prices
 have  considerably  gone  up.  We  import  a
 major’  quantity  from  PL  480,  and  in  respect
 of  one  inch  staple  the  price  has  gone  up
 from‘  ‘1650  in.  November  to  900  now.  The
 important  point  that  1  want  to  make  is
 that  international  price  of  cotton  has  gone
 up.  It  is  not  only  domestic  price  but  also
 the  international  price.  We  have  to  face
 the  facts.  The  fact  is  that  prices  were
 high  and  they  are  high.  In  view  of  the
 international  prices  that  prevail,  they  will
 continue  to  be  high.  There  is  no  point  in
 calculating  on  an  imaginary  price  of  the
 ceiling  price  which  is  no  more  in  existence.
 Therefore,  whatever  little  remedy  that  the
 hon.  Minister  has  suggested  is  that  2  per

 MR.  SPEAKER:  Please  come  to  a
 specific  question  pow.

 SHRI  D.N.  PATODIA:  Yes,  Sir.
 With  regard  to  the  2  per  cent  rise  an-

 nounced  by  the  hon.  Minister,  it  will  be,
 in  effect,  only  $  per  cent  because  2  per
 cent  is  applicable  to  25  per  cent  production.
 ]  want  to  put  a  specific  question.

 May  )  know  whether,  in  view  of  the
 circumstances  explained  by  me,  in  view  of
 the  deep  crisis  that  the  industry  is  faced
 with,  the  Government  will  take  a  realistic
 attitude  and  calculate  and  base  its  parity  on
 the  basis  of  actual  price  of  cotton  that  is
 prevailing,  and  not  on  the  ceiling  price.

 Secondly,  |  want  to  know  whether  the
 Government  will  revise  and  reduce  its
 revenue  and  tax  structure  in  a  manner  so
 that  the  cost  may  be  reduced  aad  the  con-
 sumption  may  be  increased.  The  whole
 problem  is  that  consuption  is  going  down.
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 Although  the  production  is  low,  the  con-
 sumption  is  still  lower.

 Then,  in  respect  of  the  closed  mills,
 may  I  know  whether  the  Government  8
 Prepared  to  give  some  financial  assistance
 to  the  mills  so  that  they  may  reopen  and
 whether  the  Government  thinks  in  terms  of
 taking  some  immediate  measures  by  which
 exports  may  be  exceeded,  The  results  of
 the  measures  suggested  by  the  Hon’bie
 Minister  will  materialise  only  after  6  or  8
 months.  By  that  time,  the  damage  will  bé
 dope.  What  does  the  Minister  propose  to
 do  immediately  ?

 SHRI  DINESH  SINGH:  These  sug-
 gestions  for  action  will  also  be  borne  in
 mind.

 SHRI  D.N.  PATODIA:  My  point
 was  not  any  suggestion  for  action.

 MR.  SPEAKER  :
 suggestion.

 Everything  was  a

 SHRI  D.  N.  PATODIA:  No,  Sir.
 It  was  not  a  suggestion.  My  point  was
 this.  Wili  the  Government  now  calculate
 the  parity  jn  terms  of  the  actual  price  pre-
 vailing  for  cotton  and  not  in  terms  of  the
 the  ceiling  price?  Secondly,  will  the
 Government  take  some  positive  steps  by
 which  exports  may  be  effected  immediately
 and  may  not  be  delayed  for  6  months  or  so
 in  future  ?

 SHRI  DINESH  SINGH:  Can  J,  on
 matters  of  policy,  just  immediately  declare
 one  way  or  the  other?  That  is  why  I
 said  all  this  will  be  gone  into.

 SHRI  UMANATH  :  When  the  Minis-
 ter  was  replying  to  the  Demands  for  Grants,

 it  was  he  who  called  upon  the  workers
 saying,  “‘The  mill--owners  are  trying  to
 intimidate  and  pressurise  you  ;  don’t  give
 in.”  Now,  |  am  surprised  at  the  statement
 made  by  him.  |  thought,  perhaps,  he  has
 joined  the  young  Turks,  as  is  known,  and
 today  I  find  he  is  a  mellowed  man.

 In  his  statement,  he  has  suid  that  he
 is  going  to  have  consultation  with  the
 Chief  Ministers.  I  would  like  to  point
 out  that  the  consultation  with  the  Chief
 Ministers  of  the  States  is  merely  a  hum-
 bug.  The  question  is  about  accumulation.
 The  State  Government  has  nothing  to  do
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 {Shri  Umanath]
 with  the  demand  raised,  the  question  of
 excise  duty  and  the  question  of  credits.
 The  State  Governments  cannot  do  anything.
 Even  so,  the  Madras  Chief  Minister  has
 gone  forward  sending  a  guarantee.  for
 Rs.  72  lakhs.  Beyond  that,  they  cannot
 do  anything.  This  question  has  nothing
 to  do  with  the  State  Government.  ‘It  is
 the  concern  of  the  Central  Government
 The  Minister  said  that  all  these  will  be
 taken  into  consideration

 The  question  is  of  taking  immediate
 steps.  We  would  like  to  know  from  the
 Minister  what  he  will  do  immediately  be-—
 cause,  every  week,  two  days  the  workers  are
 sent  home.  There  are  +1,30,000,  workers.
 What  immediate  solution  does  the  Minis-
 ter  suggest  ?

 On  the  question  of  accumulation,  he
 was  saying  that  it  was  not  unusual.  We
 also  submitted  a  memorandum  that  it  was
 not  unusual,  80,000  bales  in  March.  But  I
 would  like  to  know  from  the  Minister  what
 he  has  got  to  say  about  the  contentions  of
 mill-owners,  whether  they  are  true  or  false.
 Though  82,000  bales,  nothing  unusual,  with
 tegard  to  the  number  of  bales,  the  amount
 involved  is  Rs.  12h  crores  whereas  the
 amount  involved  in  1965,  was  Rs.  7  crores
 orso.  So,  such  a  big  amount  is  being
 blocked.  I  would  like  to  know  from  the
 Minister  whether  their  contention  is  true.
 If  it  is  true,  what  is  the  objection  for  the
 Central  Government  to  immediately  see
 that  the  S.  T.  C.  intervenes  and  purchases
 the  stock  at  cost  price—I  do  not-  want  the
 mill-owners  to  be  given  profit  and  distri-
 bution—-so  that  the  stocks  get  started
 clearing  and  there  wil!  not  be  the  employ-
 ment  problem.  If  the  mill-owners’  con-
 ‘tention  is  not  true,  what  is  the  objection
 for  the  Government  to  seize  the  stocks  and
 see  that  the  mills  function  again  ?

 Secondly,  with  regard  to  the  consumer
 resistance,  that  also  is  alleged  and  the
 Minister  also  concedes  to  a  certain  extent.
 The  mill-owners  are  not  prepared  to  reduce
 the  price  to  meet  the  consumer  resistance
 nor  are  they  prepared  to  reduce  their
 profit.  But  they  will  reduce  production  by
 33}  per  cent.  I  want  to  know  from  the
 Government  what  concrete  steps  immedia-
 tely  Government  propose  to  take  to  bring
 the  price  of  yarn  within  the  consumer  level
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 50  that  stocks  can  be  cleared.
 contentions  are  not  true,  I  would  like
 to  know  from  the  Government  what
 specific  measures  Government  Propose  to
 take,-  here  and  now,  to  see  that  the  mills
 run  for  all  the  seven  days  in  a  week.

 If  all  these

 SHRI  DINESH  SINGH:  The  hon.
 Member  is  quite  right  when  he  referred  to
 the  statement  I  had  made  when  replying to  the  Demands  for  Grants.  I  had,  to
 some  extent,  anticipated  the  difficulties
 that  we  are  facing.  It  is  not  that  we  are
 not  doing  anything.  But  I  hope  the  hon
 Member  will  feel  that  it  will  not  be  a  good
 thing  for  me  to  come  forward  with  just bold  statements  but  try  to  find  a  solution
 to  this  problem.  It  is  not  just  taking  over
 these  things  which  will  be  a  solution.

 SHRI  UMANATH:  You  come  out
 with  the  statement  and  let  the  workers
 down.

 SHRI  DINESH  SINGH  :
 has  been  let  down.

 No  worker

 SHRI  UMANATH  :
 weeks  they  have  suffered.

 Already  for  two

 SHRI  DINESH  SINGH:  In
 workers’  organisations,
 down.

 their
 they  may  let  them

 I  have  not  let  them  down.

 SHRI  UMANATH  :
 taken  any  action.
 lost  jobs.

 You  have  not
 For  4  days,  they  have

 SHRI  DINESH  SINGH:  So  far  us
 Central  Government  is  concerned,  I  have
 outlined  all  the  measures  that  we  are  pro-
 posing  to  take.  I  would  only  beg  of  the
 hon.  Member  to  wait  for  a  day  or  two  and
 see  what  is  the  result  of  the  measures  that
 we  are  taking.  If  he  still  has  some  diffi-
 culties,  I  shail  be  very  happy  to  discuss
 with  them  to  find  a  solution

 Some  of  the  points  mentioned.  by  him
 are  very  useful  and  they  are  also  being
 gone  into.  We  are  holding  a  discussion
 on  those  lines  and  it  will  be  our-endeavour,
 as  I  said  earlier,  that  we  do  something
 which  wil}  help  the  workers.:  But  in  help-
 ing  the  workers,  we  have  also  to  help  the
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 industry.  It  is  not  that  the  workers  are
 removed  from  the  industry.  That  is  the
 main  point  that  we  have  to  bear  in  mind
 that  help  to  the  workers  is  also  a  part  of
 the  ‘help  to  the  industry  unless  we  are  in
 a  position,  at  some  later  stage,  to  take
 over  the  whole  industry.  While  we  are
 not  in  that  position,  we  have  to  help
 the  industry  also  in  our  effort  to  help  the
 workers.

 Another  point  that  the  hon.  Member
 mentioned  was  about  young  Turks.  I  like  to
 feel  that  I  am.  a  young  /ndian,  not  a  young
 foreigner.

 12  30  brs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Audit  Report,  Defence  Services  1968,  etc.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  On  behalf  of  Sbri  Morarji
 Desai,  I  beg  to  lay  on  the  Table  :

 ()  A  copy  of  the  Audit  Report,
 Defence  Services,  968  under  arti-
 cle  5]  (1)  of  the  Constitution.

 (2)  A  copy  of  Appropriation
 Accounts  of  the  Defence  Services
 for  the  year  ‘1966-67  and  Commer-
 cial  Appendix  thereto.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-474/68].

 Notifications  under  the  Customs  Act  and
 the  Central  Excises  and  Salt  Act,  etc.

 SHRI  K.  C.  PANT  :
 the  Table  :

 (l)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  under  section  59  of
 the  Customs  Act,  962  and  section’
 38  of  the  Central  Excises  and  Salt
 Act,  944  :—  onde  7
 (i)  The  Customs  and  Central

 Excise  Duties.  Export  Draw-
 back  (General)’  Thirty-ninth
 Amendment  Rules,  1968,  pub-
 lished  in  Notification  No.
 G.S.R.  739  in  Gazette  of  India
 dated  the  20th  April,  1968.

 (ii)  The  Customs..  and  Central
 Brcise  Duties  Bxport  Draws

 I  beg  to  lay  on
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 back  (General)  Fortieth
 Amendment  Rules,  1968,  pub-
 lished  in  Notification  No.
 G.S.R.  740  in  Gazette  of  India
 dated  the  20th  April,  1968.

 (iii)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Forty-first
 Amendment  Rules,  1968,  pub-
 lished  in  Notification  No.
 G.S.R.  TAL  in  Gazette  of  India
 dated  the  20th  April,  1968.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-75/68}.

 (2)  A  copy  of  Notification  No.
 G.S.R.  780  published  in  Gatette
 of  India  dated  the  22nd  April,
 968  under  section  159  of  the
 Customs  Act,  1962.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-76/68).
 A  copy  of  the  Annual  Report  on
 the  working  of  the  Deposit  Insu-
 rance  Corporation  for  the  year
 ended  3lst.  December,  967  along
 with  the  Audited  Accounts,  under
 sub-section  (2)  of  section  32  of  the
 .Deposit  Insurance  Corporation
 Act,  96l.  [Placed  in  Library,  See
 No.  LT-77/68].

 (3  Put

 Papers  under  the  Tariff  Commission
 Act,  etc.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  OF  SOCIAL  WEL-
 FARE  (SHRI  RAGHU  RAMAIAH):  I
 beg  to  lay  on  the  Table  :

 (I).  A  copy  each  of  the  following
 papers  under  sub-section  (2)  of
 section  6  of  the  Tariff  Commis-
 sion  Act,  95l  :—
 (i)  Report  (1967),  of  the  Tariff

 Commission  on  the  Fair  Sell-
 ing  Prices  of  Caustic  Soda,
 Chlorine,  Hydrochloric  Acid
 and  Bleaching  Powder.

 (ii)  Government  Resolution  No.
 5(30)'67/CH.II  dated  the  2nd
 May,  1968.

 (iii)  Statement  showing.  reasons
 why  the  documents  mentioned
 at  (i)  and  (ii)  above  could
 99  be  laid  on  the  Table  with
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 fShri  Raghu  Ramaiah]
 in  the  period  prescribed  in  the
 said  section.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-!78/68}.
 (2)  A  copy  each  of  the  following

 Notifications  under  sub-section
 (6)  of  section  3  of  the  Essential
 Commodities  Act,  955  :—
 (i)  The  Kerosene  (Fixation  of

 Ceiling  Prices)  Fourth  Amend-
 ment  Order,  1968,  published  in
 Notification  No.  G.S.R..  782
 in  Gazette  of  India  dated  the
 26th  April,  1968.
 The  Kerosene  (Fixation  of
 Ceiling  Prices)  Fifth  Amend-
 ment  Order,  1968,  published  in
 Notification  No.  G.S.R.  828
 in  Gazette  of  India  dated  the
 Ist  May,  ‘1968.

 (ii)

 [Placed  in  Library.  See  No.UT-79'68).
 (3)  (i)  Review  by  the  Government  on

 the  working  -of  the  Madras
 Fertilizers  Limited,  Madras  for
 the  period  8th  December,  966
 to  30th  June,  1967,  under  sub-
 section  (l)  of  section  6I9A  of
 the  Companies  Act,  1956,
 A  copy  of  the  Annual  Report
 of  the  Madras  Fertilisers  Limi-
 ted,  Madras,  for  the  period

 (ii)

 8th  December,  966  to  30th
 June,  ‘1967  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller
 and  Auditor  General  thereon.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-80/68}.
 (4)  (i)  Review  by  the  Government  on

 the  working  of  the  Durgapur
 Chemicals  Limited,  Calcutta,
 for  the  year  ‘1966-67,  under  sub-
 section  (3)  of  section  6I9A  of
 the  Companies  Act,  ‘1956,  read
 with  clause  (c)(iv)  of  the  Pro-
 clamation  dated  the  20th
 February,  1968,  issued  by  the
 President  in  relation  to  the
 State  of  West  Bengal.

 (li)  A  copy  of  the  Annual  Report
 of  the  Durgapur  Chemicals
 Limited,  Calcutta,  for  the  year
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 1966-67  along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  comments
 of  the  Comptroller  and  Audi-
 tor  General  thereon.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-82/68).

 Anntal  Report  of  the  Damodar  Valley
 Corporation  and  Audit  Report  on
 the  Accougts  thereof  for  966  67

 THE  MINISTER  OF  IRRIGATION
 AND  POWER  (DR.  K.  L.  RAO):  I  beg
 to  lay  on  the  Table a  copy  of  the  Annual
 Report  of  the  Damodar  Valley  Corpora-
 tion  and  Audit  Report  on  the  Accounts
 thereof  for  the  year  1966-67,  under  sub-
 section  (5)  of  section  45  of  the  Damodar
 Valley  Corporation  Act,  1948,  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-!82/68).

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY  :  Sir,  I  have  to  report
 the  following  message  received  from  the
 Secretary  of  Rajya  Sabha  :—

 “In  accordance  with  the  provisions
 of  sub-rule  (6)  of  rule  86  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of  Business  in
 the  Rajya  Sabha,  I  am  directed  to  return
 herewith  the  Appropriation  (No.  2),
 Bill,  i968,  which  was  passed  by  the
 Lok  Sabha  at  its  sitting  held  on  the
 25th  April,  1968,  and  transmitted  to
 the  Rajya  Sabha  for  its  recommenda-
 tions  and  to  state  that  this  House  has
 no  recommendations  to  make  to  the
 Lok  Sabha  in  regard  to  the  said  Bill.”

 2.32  brs.

 RESTRAINT,  REMOVAL  AND
 CONVICTION  OF  MEMBERS

 MR.  SPEAKER  :  In  continuation  of
 the  telegram  dated  the  30th  April,  ‘1968,
 from  the  District  Superintendent  of  Police,
 Kutch,  which  was  read  out  by  me  to  the
 House  on  the  2nd  May,  1968,  I  have  to
 inform  the  House  that  I  have  received
 these  identical  communications,  dated  the
 Ist  May,  1968,  from  the  District  Superin,
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 tendent  of  Police,  Kutch,  which  read  as
 follows  :—

 “IT  have  the  honour  to  inform  you
 that  I  have  found  it  my  duty  to
 direct  that  Sarvashri  Brij  Bhushan  Lal
 and  Bharat  Singh  Chowhan  and  Shrimati
 Shakuntala  Nayar,  Members,  Lok
 Sabha,  be  restrained  at  0.45  hours  on
 the  30th  April,  1968,  under  section  69
 of  the  Bombay  Police  Act  for  not  con-
 forming  to  the  lawful  directions  of  the
 Police  Officers  posted  to  the  north  of
 Bandi  river,  one  mile  north  of  Khavda
 village  in  Kutch  District  for  enforcing
 prohibitory  orders  under  Section  ‘144,
 Criminal  Procedure  Code,  of  the
 District  Magistrate,  Kutch,  in  that
 when  asked  not  to  proceed  towards
 Rann  of  Kutch,  they  insisted  on  so
 proceeding  in  the  prohibited  area  along
 with  their  followers  for  Satyagraha.”’

 “Sarvashri  Brij  Bhushan  Lal  and
 Bharat  Singh  Chowhan  and  Shrimati
 Shakuntala  Nayar,  Members,  Lok
 Sabha,  were  accordingly  restrained
 under  Section  69  of  the  Bombay  Police
 Act  and  were  removed  to  Khavda
 village  in  Kutch  District  on  the  same
 day  and  they  were  allowed  to  go  at
 6.30  hours.  Later  on,  at  their  request,
 they  were  taken  to  Bhuj  _  Railway
 Station  in  Police  transport.”
 I  have  also  to  inform  the  House  that  I

 have  received  a  further  telegram  from  the
 District  Superintendent  of  Police,  Kutch,
 dated  the  4th  May,  1968,  which  is  as
 follows  .:—

 “Reference  your  telegram  regarding
 intimating  correct  names  of  Members
 of  Parliament  Sarvashri  Brij  Bhushan
 Lal  etc.,  as  per  our  record  correct
 names  are  Shri  Brij  Bhushan  Lal,
 Shrimati  Shakuntala  Nayar  and  Shri
 Bharat  Singh  Chowhan.  The  mistake
 appears  to  have  been  committed  by
 Post  Office  in  transmission.”
 I  have  also  received  the  following  tele-

 gram  dated  the  4th  May,  ‘1968,  from  the
 Judicial  Magistrate,  Khavda,  Kutch  :

 “Sarvashri  Shiva  Chandra  Jha,  Kedar
 Paswan  and  Gunanand  Thakur,  Mem-
 bers,  Lok  Sabha,  arrested  today  under
 Section  188,  Indian  Penal  Code,  and
 convicted  under  Section  243  of  Criminal
 Procedure  Code  ang  sentenced  t9

 idence
 imprisonment  till  rising  of  the  court
 on  3rd  May.”
 T  have  also  received  the  following  tele-

 gram  dated  the  4th  May,  1968,  from  the
 District  Superintendent  of  Police,  Kutch  :

 “Shri  Maharaj  Singh  Bharti,  Mem-
 ber,  Lok  Sabha,  was  arrested  on  4th
 May,  1968,  under  Section  81  of  the
 Bombay  Police  Act  at  11.00  hours
 near  village  Dhrabani  six  miles  north
 of  Khavda  in  Kutch  District.  He  was
 prosecuted  under  Section  I88,  Indian
 Penal  Code,  on  the  same  day  and  sen-
 tenced  to  undergo  simple  imprisonment
 till  rising  of  the  court  by  First  Class
 Magistrate,  Khavda.”
 I  have  also  received  the  following  tele-

 gram  dated  the  5th  May,  1968,  from  the
 Judicial  Magistrate,  Khavda  :—

 “Shri  Rabi  Ray,  Member,  Lok  Sabha,
 arrested  today  under  Section  ‘188,
 Indian  Penal  Code,  and  convicted  under
 Section  243  of  Criminal  Procedure
 Code  and  d  to  impriso:
 till  rising  of  the  court  on  5th  May.”
 Shri  Dhillon.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi
 Sadar):  Ona  point  of  order.

 MR.  SPEAKER:  What  is  the  point
 of  order  when  announcements  have  been
 made  ?

 श्री  शिवचन्द्र  का  (मधुवनी)  :  वहां  बिल-
 कल  अजनत्रांत्रिक  कार्रवाई  हो  रही  है।  बगैर
 वारन्ट  गिरफ्तारियां  हो  रही  हैं  ।  बाम्बे  पुलिस
 ऐक्ट  फाफिस्ट  ऐक्ट  है  मैं  गृह  मंत्री  से  श्रनुरोध
 करता  हूं  कि  इस  को  खत्म  किया  जाय  यह
 भारतीय  जनतंत्र  पर  बहुत  बड़ा  धब्बा  है

 MR  SPEAKER:  The  hon.  Member
 has  come  back...(/nterruptions).  My  read-
 ing  seems  to  have  caused  the  trouble.

 42.34  hrs.

 BANKING  LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 (i)  Report  of  Select  Committee

 SHRI  G.  S.  DHILLON  (Taran  Taran)  :
 T  beg  to  present  the  Report  of  the  Select.
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 (Shri  0.  S.  Dhillon]
 Committee  on  the  Bill  further  to  amend
 the  Banking  Regulation  Act,  1949,  so  as
 to  provide  for  the  extension  ef  social
 control  over  banks  and  for  matters  con-
 nected  therewith  or  incidental  thereto,  and
 also  further  to  amend  the  Reserve  Bank  of
 India  Act,  1934,  and  the  State  Bank  of
 India  Act,  ‘1955,

 of  कंवरलाल  गुप्त  (दिल्ली  सदर)  :
 भ्रध्यक्ष  महोदय,  मैंने  इस  के  बारे  में  सवाल
 उठाया  था...

 MR.  SPEAKER  :  I  have  read  out  the
 information  that  has  been  given  to  me  by
 the  Police.  Neither  did  I  arrest  them  nor
 did  I  release  them.

 st  कंबरलाल  गुप्त  :  मैंने  प्रिबिलेज
 मोशन  दिया  था  श्रौमती  शक्‌  तला  नायर  को
 अरेस्ट  किया  गया  है  लेकिन  उस  की  सूचना
 नहीं  मिली  ।  उस  के  बाद  अरब  यह  सूचना  दी

 गई  है  ।  इस  के  पहले  नहीं  दी  गई  थी  1  उन
 का  यह  कहमसा  गलत  है  कि  पोस्ट  झ्राफिस  वालों
 की  गलती  है  ।  यह  बहुत  सीरियस  बात  है।
 भाप  ने  वादा  किया  था...

 MR.  SPEAKER  :  I  will  take  care  of
 myself.  Why  do  you  want  to  raise  it
 Tow  ?

 श्री  कंवरलाल  गुप्त  :  यह  गलत  इन्फा-
 मेंशन  दी  है

 MR.  SPEAKER;  May  beso.  You
 have  already  raised  it  on  that  day.  I  have
 told  you  and  now  the  question  is  that  as
 soon  as  information  comes  to  me,  I  will
 see.

 (il)  Evidence

 SHRI  0.  S.  DHILLON  :  I  beg  to  lay
 on  the  Table  a  copy  of  the  evidence  given,
 before  the  Select  Committee  on  the  Bill
 further  to  amend  the  Banking  Regulation
 Act,  1949,  50  as  to  provide  for  the  exten-
 son  of  social  control  over  banks  and  for

 matters  connected  therewith  or  incidental

 thereto,  and  also  further  to  amend  the
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 Reserve  Bank  of  India  Act,  1934,  and  the
 State  Bank  of  India  Act,  1955.

 श्री  कंवरलाल  गुप्स  :  भ्रष्यक्ष  महोदय,
 मुझे  श्राप  इस  सम्बन्ध  में  एक  मिनट  बोलने  की
 भझाजम  दीजिये  1  जब  मैं  ने  प्रिविलिज  मोशन  का
 सवाल  उठाया  था  तब  आप  ने  कहा  था  कि  एक
 मेम्बर  की  वहां  से सूचना  श्राई  है  शौर  एक
 मेम्बर  का  नाम  गलत  है।  यह  मालूम  नहीं  था
 कि  वह  किस  का  नाम  था  क्‍योंकि  उस  नाम
 का  कोई  सदस्य  नहीं  था-।  इस  लिये  आप  ने
 उस  को  मेनशन  नहीं  किया  था  1  लेकिन  तीसरे
 नाम  श्रीमती  शक्रु तला  नायर  के  बारे  में  आप
 में  कोई  जिक्र  नहीं  किया  था।  उस  के  बाद
 शाप  के  डिपार्टमेंट  से  टेलिग्राम  भेजा  गया।
 उस  का  ज़वाब  अब  शाया  है  ny

 मेरा  कहना  यह  है  कि  सूचना  देने  वाले
 अधिकारी  को  सब  तामों  की  सूचना  पहले  ही
 देनी  चाहिये  थी  ।  एक  नाम  की  गलती  हो  सकती
 है  ।  एक  नाम  दिया  गया  है।  लेकिन  दूसरा
 नाम  पहले  कभी  नहीं  दिया  गया  1  इस  लिये
 मैं  ने  प्रिविलिज  मोशन  दिया  था।  अगर  वह
 कहते  हैं  कि  पोस्ट-प्राफिस  की  गलती  है  तो
 श्राप  का  फर्जे  है  कि  पोंस्ट-प्राफिस  से  मालूम
 करें  । श्रगर  दोनों  नाम  थे  तो  एक  नाम  क्‍यों
 दिया  ।  यह  बिल्कुल  प्रिविलिज  की  चीज  है।
 यह  सारे  सदन  की  मर्यादा  की  बात  है।  किसी
 एक  पार्टी  की  बात  नहीं  है।  मैं  श्राप  से  प्रार्थना
 करू गा  कि  आप  स्वयम्‌  इस  ढंग  से  लें  जिस
 ढंग  से  लेना  चाहिये  t

 MR.  SPEAKER:  The  point  is  that
 as  he  said  on  that  day  some  names  were
 there  —Shri  Brij  Bhushan  Lal,  etc.  I  know
 you  have  raised  it.  But  after  the  telegram,
 they  sent  in  writing  a  letter.  It  is  not  the
 telegram  alone  that  is  the  final  thing.  In
 the  letter  they  have  mentioned  clearly  all
 the  names.  In  the  telegram  there  was

 One  name  was  there.
 Que  name  was  wrong.  Some  confusion
 was  there.  Later  on,  the  next  day.  they
 have  written  a  letter  where  absolutely  therg
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 was  nothing  wrong  and  it  was  announced
 in  the  House.

 Anthra  Minister's

 tt  कंबर  लाल  गृप्त  :  मुझे  बड़ा  दुः्ख  है
 कि  झाप  इस  तरह  से  इस  को  हश  झप  करना

 चाहते  हैं  i

 SHRI  NATH  PAI  (Rajapur):  Hush
 up  ?

 MR.  SPEAKER:  Your  remarks,  I
 think,  you  must  yourself  regret.  I  have
 foliowed  it.  |  have  sent  a  wire  there  and
 even  my  telegram  reached  there,  they  have
 sent  in  writing.  Now  you  say  that  some-
 thing  is  being  hushed  up.  I  regret  very
 much  the  unbappy  remarks  of  the  hon.
 Member.  Nothing  more  have  to  add.

 sit  कंवरलाल  गुथ्ल:  मेरे  प्रिविलिज  मोशन
 का  हया  क्‍या  ?

 MR.  SPEAKER:  4  have  disaltowed
 it.  There  is  no  breach  of  privilege,

 Shri  Y.  B.  Chavan.

 2  39  brs
 4 wv

 STATEMENT  RE.  ALLEGED  REMARKS
 OF  ANDHRA  MINISTER  AGAINST

 HARIJANS

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  Y.  B.  CHAVAN)  :  Sir,  I  have  re-
 ceived  a  communication  from  the  Chief
 Minister,  Andbra  Pradesh,  on  the  4th  even-
 ing,  forwarding  statements  of  the  7  press
 correspondents,  who  were  present  at  an
 interview  with  Shri  P.  Thimma  Reddy  on
 the  22nd  April,  as  well  as  of  Shri  Thimma
 Reddy  himself.  The  Chief  Minister,  Andhra
 Pradesh  has  suggested  that  a  perusal  of  all
 the  relevant  statements  would  enable  the
 House  to  make  a  proper  appreciation  and
 assessment  of  what  had  actually  transpired
 at  the  press  interview  given  by  Shri  P.
 Thimma  Reddy.  I  place  a  copy  of  the
 letter  as  well  as  its  enclosures  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT—73/68].

 Several  hon-  Members  rose—
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 Hiarijans  (St.)

 SHRI  SHEO  NARAIN  (Basti):  Sir,
 you  should  request  the  Home  Minister....

 SHRI  BUTA  SINGH  (Rupar):  Just  a
 clarification,  Sir.

 SHRI  RAM  CHARAN  (Kburja):  Sir,
 on  a  point  of  order.

 SHRI  P.  R.  THAKUR  (Nabadwip)  :
 On  a  point  of  order.

 st  aft  सूषरा  वाजपेणी  :  (लारगोन)  :
 हस  की  जुडिहाल  'एन्क्यायरी  होनी  चाहिये।

 SHRI  SONAVANE  (Pandharpur):  Now
 the  hon.  Home  Minister  has  read  out  the
 report,  ‘but  we  are  absOlutely  in  dark  as  to
 what  are  those  statements.

 AN.  HON.  MEMBER:  They  should
 be  formalty  circulated.

 SHRI  SONAVANE  :  These  statements
 could  have  been  read  out  so  that  members
 could  come  to  some  conclusions.  What
 are  these  statements  ?  What  are  the  find-
 ings  of  the  Chief  Minister?  But  nothing
 has  been  known,  nor  the  Home  Minister
 has  observed  anything  on  that.  Therefore,
 Sir,  to  go  into  the  whole  question  we  de-
 mand  that  a  judicial  commission  of  inquiry
 headed  by  a  Supreme  Court  Judge  should
 be  instituted  to  find  out  the  truth  in  this
 case.  This  vitally  conceras  a  section  of
 the  community  which  the  Constitution  tries
 to  protect  and  uplift.

 Therefore,  Sir,  it  is  our  unanimous
 d  d  that a  judicial  enquiry  headed  by  a
 Supreme  Court  judge  should  go  into  this
 matter.

 Some  hon.  Members  rage —
 MR.  SPEAKER:  Let  me  say  some-

 thing  before  all  of  you  speak.  I  would
 request  of  all  you  to  sit  down.  J  anon
 my  legs.  If  you  allow  like  this  it  can  as

 well  be  a  discussion  now  itself.  Therefore
 all  of  you  may  kindly  sit  down.  The  point
 is  this.  Just  now  we  have  got  all  these
 papers  and  all  these  papers  could  not  be
 read  in  sucha  short  time.  The  Home
 Minister  also  cannot  read  all  the  papers.
 All  these  papers  have  been  laid  op  the
 Table  of  the  House.  Hon.  Members  must
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 have  time  to  read  these  papers.  Therefore,
 now  what  I  say  is,  when  it  should  be  dis-
 cussed,  how  it  should  be  discussed,  all  this
 will  be  considered  by  the  Business  Advisory
 Committee.  That  committee  is  meeting  in
 the  afternoon.  If  they  want  they  may
 allot  one  hour  or  two  hours.

 AN  HON.  MEMBER  :  You  may  allot
 two  hours.

 MR.  SPEAKER  :  You  can  decide.
 I  bave  no  objection,  if  you  can  find  the
 time.  Therefore  what  I  say  is  this.  In-
 stead  of  having  all  kinds  of  points  of  order
 Jet  us  regulate  it.  I  am  not  prohibiting
 discussion.  A  bundle  of  papers  have  been
 given  and  Members  would  like  to  have
 some  time  to  study  them.

 SHRI  P.  R.  THAKUR  :
 have  on  full
 matter.

 We  should
 day’s  discussion  on  this

 MR.  SPEAKER:  You  may  have  one
 week.  I  don’t  mind.  It  is  the  Business
 Advisory  Committee  that  decides.  It  is
 not  for  the  Speaker  to  decide.  If  you
 want  one  week,  I  have  no  objection.  You
 may  have  one  hour  or  two  hours,  but  let
 the  Business  Advisory  Committee  decide
 such  things.  Individuals  cannot  get  up.
 (Interruption)  Itis  for  the  whole  House.
 No  single  individual  can  presume  that  it
 is  vital  for  him  or  for  one  community,  but
 it  is  the  whole  House  that  is  interested.
 Therefore,  |  would  say,  let  the  Business
 Advisory  Committee  go  into  it.  It  is
 representative  of  the  whole  House,  it  is
 not  one  party  affair.  This  afternoon  itself,
 at  four  O'clock  I  have  called  the  meeting.
 Extra  Members  also  have  been  invited.
 I  have  invited  one  or  two  of  them  to  come.
 Therefore,  I  now  appeal  to  the  leaders  of
 parties.  Let  us  not  have  a  discussion
 just  now.  In  the  meeting  at  4  O'clock  we
 will  decide  whether  one  hour  or  two
 hours  or  more  time  has  to  be  allotted.
 We  will  fix  up  all  that,  taking  an  overall
 picture  of  the  length  of  the  session.  On
 0th  we  will  have  to  adjourn.  The  time
 and  how  this  should  be  discussed  can  be
 decided  there.

 SHRI  P.  R.  THAKUR  rose
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 MR.  SPEAKER:  The  hon.  Member
 had  his  say.  I  would  invite  him  to  come
 to  the  Business  Advisory  Committee.  He
 may  not  bea  Member,  but  I  am  inviting
 him  to  come  there.  Instead  of  rjsing  on
 .all  kinds  of  points  of  order,  let  us  do  it
 in  a  dignified  way.  Unfortunately  I  cannot
 invite  the  whole  House  as  my  room  is  so
 small.  I  can  invite.

 oft  ger  सिह  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  एक
 बुनियादी  बात  कहना  चाहता  हूं  |  जो  इनक्वा-
 यरी  होम  मिनिस्ट्री  न ेकरवाई  है.  उसके  पेपर
 भी  जाने  चाहियें।  उनके  बगैर  कोई  'डिसकशन

 नहीं  हो  सकती  है।  वे  कागज  भी  साथ  सभा
 पटल  पर  रखे  जाने  चाहियें  -  साथ  ही  मैं  चाहता
 हैं  कि  ज्यूडिशल  इनक्वायरी  कराने  का  एलान
 भी  झभी  हो  जाना  चाहिये...

 अध्यक्ष  महोवय  :  जो  कुछ  भी  आझापको

 कहना  है  आप  भी  कमरे  में  श्रा  कर  कह  सकते
 हैं।  भ्राप  भी  वहां  श्रा  सकते  हैं  ।

 You  may  come.
 came.

 Last  time  also  you
 I  have  no  objection.

 Now,  Shri  Morarji  Deasi.

 2.44  brs.

 ESTATE  DUTY  (AMENDMENT)  BILL*

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  On  behalf  of  Shri  Morarji
 Desai,  I  beg  to  move  for  leave  to
 introduce  a  Bill  further  to  amend  the  Estate
 Duty  Act,  1953.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  (Cuttack)  :
 I  oppose  it.  It  is  not  only  one  point  of
 order.  There  are  two  points  of  order.
 First  of  all,  I  would  request  you  to  see
 Rule  69.  Rule  69  says  that’  a  Bill  invol-
 ving  expenditure  shall  be  accompanied  by
 a  Financial  Memorandum’.  This  Bill  is
 not  accompanied  by  any.  The  hon.
 Minister  may  say,  it  will  not  involve  any
 expenditure.

 ~—¥Pyblished  in in  Gazette  of  India  Extraordinary,  Part  II,  section  2,  dated  6.5.68,
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 2.45  hrs.

 [Mr.  Depaty-Speaker  in  the  Chair]

 Looking  at  this  Bill  we  find  that  it
 seeks  to  extend  the  estate  duty,  which  is
 a  special  function  of  Parjiament.  Parlia-
 ment  can  make  a  Jaw  regarding  estate
 duty.  Uuder  article  269,  the  Central
 Government  will  collect  that  amount  by
 way  of  estate  duty  and  distribute  it  to
 the  States,  that  is,  estate  duty  in  respect
 of  property  other  than  agricultural  land  ;
 estate  duty  in  respect  of  agricultural  Jand
 is  not  within  the  purview  of  Parliament.

 The  present  Bill  seeks  to  extend  the
 Estate  Duty  Act  to  agricultural  land.
 Under  article  252,  three  State  legislatures
 have  passed  resolutions  asking  the  Centre
 to  legislate.  Therefore,  the  Centre  can
 legislate  regarding  those  three  States.

 Even  then,  who  will  bear  the  expendi-
 ture?  When  the  collection  is  made  by
 the  Central  authorities  under  the  Estate
 Duty  Act  either  in  Madras  or  in  Maha-
 rashtra  or  Gujarat,  that  will  involve
 expenditure  from  the  Consolidated  Fund
 of  India.  Therefore,  there  should  have
 been  a  financial  memorendum  attached  to
 the  Bill  under  rule  69.  Further,  a  recom-
 mendation  from  the  President  under  article
 117(3),  must  also  have  been  there,  because
 that  is  mandatory.  We  find  that  there  has
 only  been  a  recommendation  under  article
 7  of  the  Constitution  and  it  reads  thus  :

 “The  President,  having  been  informed
 of  the  subject-matter  of  the  proposed
 Bill  further  to  amend  the  Estate  Duty
 Act,  1963,  has  recommended  under
 clause  (dy  of  article  WIT
 That  is  to  say,  he  had  made  his  recom-

 mendation  only  under  clause  |  of  article
 AT,  but  not  under  clause  3  of  that  article.
 There  should  be  two  recommendations,  one
 under  clause  !  of  article  47  regarding
 the  money  Bill  and  another  regarding
 expenditure  from  the  Consolidated  Fund
 of  India  under  clause  3  of  that  article.
 But  there  is  no  recommendation  under
 clause  3  of  article  117.  There  is  also  no
 financing  memorandum.

 There  is  also  a  third  point  which  |
 would  like  to  raise.  Clause  2  (b)  of  the
 Bill  reads  thus  :

 “any  other  States  which  the  Central

 Government  may,  by  notification  in  the
 Official  Gazette,  specify  in  this  behalf”.
 The  Constitutional  provision  is  that

 when  two  or  more  States  pass  a  resolution
 to  that  effect,  Parliament  can  make  a  law
 regarding  those  States.  As  regards  the
 States,  this  Act  will  be  made  applicable  to
 them  as  5000  as  they  passa  _  resolution.
 So,  the  provision  that  the  Central  Govern-
 ment  may  by  notification  in  the  official
 gazette  extend  it  to  other  States  is
 ultra  vires.  The  Centre  cannot  take  away
 the  power  of  the  State  Legislatures  to  pass
 a  resolution  and  automatically  extend  the
 provisions  of  this  amending  Bill  to  the
 other  States.  As  the  Bill  stands,  it  can
 be  done  by  a  notification  by  the  Central
 Government  which  contradicts  the  pro-
 visions  of  the  Constitution.  Therefore,
 this  Bill  cannot  be  considered  now.

 SHRI  NATH  PAI  (Rajapur)  :  Govern-
 ment  have  no  case.  So,  let  the  considera-
 tion  of  the  Bill  be  postponed.

 SHRI  K.C.  PANT:  So  far  as  the
 second  -  point  raised  by  my  hon.  friend  is
 concerned,  it  is  for  the  courts  to  give  a
 decision  whether  it  is  ultra  vires  or  not.
 Therefore,  I  beg  to  submit  that  it  is  not  for
 us  to  take  a  decision  whether  it  is
 ultra  vires  Or  not.

 So  far  as  the  first  point  is  concerned,
 in  the  Statement  of  Objects  and  Reasons,
 it  has  been  explained  that  this  is  a  con-
 tinuation.  The  expenditure  to  be  incurred
 is  already  being  incurred.  This  is  not
 something  fresh  and  new.  It  is  something
 that  has  been  taking  place  in  the  past,  and
 it  is  being  continued  by  this  Bill.  That
 has  already  been  explained  in  the  Statement
 of  Objects  and  Reasons.  That  is  why
 there  is  no  separate  financing  memorandum.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  I  would
 like  to  put  only  one  question  to  the  hon.
 Minister.  When  the  estate  duty  officers  and
 appellate  courts  in  Madras,  Maharashtra
 and  Gujarat  will  deal  with  matters  regarding
 estate  duty  on  agricultural  land,  to  that
 extent  their  work  will  increase  ;  even  if
 no  additional  officer  is  appointed,  more
 time  will  be  spent  on  this  ;  and  there  will
 be  more  expenditure  on  contingency,  ink,
 paper,  pen,  notices  and  postage.  All  these
 things  wiil  have  to  be  spent.  Wherefrom
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 will  the  hon.  Minister  spend  this’  amount  ?
 Even  regarding  notice  to  persons  regarding
 agricultural  land,  expenditure  will  have  to
 be  incurred  from  the  Consolidated  Fund  of
 India.

 Therfore,  the  bon.  Minister  cannot  say
 that  it  will  not  involve  any  expenditure
 from  the  Consolidated  Fund  of  India.
 Even  if  one  paisa  is  spent,  a  recomme-
 ndation  is  from  the  President  under  article
 Ii7  (3)  is  necessary.  Can  the  hon.  miai-

 ster  definitely  say  that  the  number  of  the
 Officers  wiil  not  increase?  As  we  know,
 more  than  80  per  cent  of  the  people  are
 agriculturists.  Therefore,  when  estate
 duty  is  levied  on  agricultural  Jand  in  those
 States,  the  number  of  officers  has  to  be
 increased,  and  the  burden  will  be  heavy
 otherwise  on  the  existing  officers.  So,  the
 the  hon.  Minister  cannot  say  that  there
 will  be  no  expenditure  and  as  before  they
 will  go  on  with  the  collection  of  tax.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  re-
 ference  to  expenditure  will  have  to  be  very
 specific.

 SHRI  K.C.  PANT:  Shall  I  read
 out  from  the  statement  of  subjects  and

 reasons?
 “Several  amendments  were  made  to

 to  the  Estate  Duty  At,  1953,  through
 some  enactments  made  by  Parliament
 during  the  period  of  operation  of  the
 Proclamation  of  Emergency”.
 The  arrangement  already  exists.  Be-

 cause  the  Proclamation  of  emergency  bas
 ceased  to  operate.  therfeore,  this  period  of
 six  moath  will  expire.  The  states  to
 which  my  hon.  friend  is  referring  have  all
 the  administrative  arrangments.  the  ex-
 penditure  has  been  sanctioned  by  previous
 enactments  of  Parliament.  So  it  is  not
 necessary  to  repeat  all  that.

 SHRI  SEZHIYAN  (Kumbakonam)  :
 The  structure  is  there,  but  what  about  the
 additional  expenditure?

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  The  stru-
 cture  is  there.  Because  of  the  withdrawal

 according  to  the
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 ओ  मधु  लिमये  (मुघेर)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  असल  में  मंत्री  महोदय  नियम  69  का
 अर्थ  ही  नहीं  समझे  हैं।  पहले  यह  खर्चा  किया
 जाता  थाया  नहीं,  इस  से  कोई  मंतलब  नहीं
 है।  भाप  गियम  69  देखिये  :

 “A  Bill  involving  expenditure  shall
 be  accompanied  by  a  financial  memora-
 odum  which  shall  invite  particular  atte-
 ntion  to  the  clauses  involving  expendi-
 ture  and  shall  also  give  an  estimate  of
 the'recurring  and  non-recurring  expe-
 nditure  involved  in  case  the  Bill  is
 passed  into  law’.

 “Clauses  or  provisions  in  Bills  in-
 volving  expenditure  from  public  funds
 shall  be  printed  in  thick  type  or  in
 italics”.

 मान  लीजिए,  कौई  आइईडिनेंस  या  प्रोबले-
 मेशन  है  7  उस  का  खर्चा  वगरह  होता  है।
 लेकिन  जब  वह  बिल  की  शक्ल  में  रखा  जायेगा,
 तो  नियम,  69  के  झनुसार  उस  के  साथ  फिनां-
 हल  भेमोरेडम  देना  चाहिए  ।  पहले  कोई  खर्चा
 किया  जाता  था  या  नहीं,  इस  से  कोई  मतलब
 नहीं  है  1  अगर  कोई  विधेयक  श्राता  है  और
 उस  में  एक  धेला  भी  खर्च  होने  वाला  है,  तो
 वह  दिखाना  चाहिए  ।  इसलिए  श्री  मिश्र  ने  जो
 मुद्दा  उठाया.  है,  वह  ठीक  है  श्रौर  मैं  उस  का
 समर्थन  करता  हूं

 SHRI  K.  NARAYANARAO  (Bobbili)  :
 The  hon.  Minister  has  correctly
 explained  the  position  in  the  sense
 that  the  machinery  of  administration
 is  already  contemplated  in  the  Estate
 Duty  Act.  In  the  process  of  that  in  some
 areas  the  expenditure  may  be  more  and  in
 some  it  may  be  less;  it  depends  upon  the
 nature  of  the  work.  Even  conceding  the
 validity  of  the  point  urged  in  objection,

 Constitution  the  more
 fact  that  a  recommendation  contemplated
 therein  has  not  been  obtained  should
 not  be  fatal  to  the  consideration,

 of  the  emergency,  it  could  not  be  operated
 No  new  expenditure  is  involved.  That  is
 the  explanation.  I  am  keeping  my  mind
 Open.

 or  ing  of  the  Bill.
 The  recommendation  could  be  obtained
 later  so  far  as  particular  Bills  are
 concerned.
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 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  He  will
 have  to  show  the  section.  Once  there  is
 a  question  of  some  expenditure  involved,
 it  is  almost  mandatory.  I  disposed  of  a
 previous  case  like  this.

 SHRI  NATH  PAI:  Ina  nutshell,  the
 position  is  this.  There  is  no  question  of
 any  ‘almost’.  There  are  enough  precedents
 and  rulings  from  your  wortby  predecessors
 to  the  effect  that  failure  to  comply  with
 tule  69  would  call  for  complete  estoppel
 of  further  consideration  of  the  Bill.  The
 Minister  has  not  satisfied  you  and  through
 you  us.  I  do  not  like  to  embarrass  a  pro-
 mising  Minister  of  State.  Bast  this  is  a
 lapse  in  explanation  of  the  minor  character

 of  which  he  has  not  made  out  any  cogent
 case.  As  Shri  Misra  has  poisted  out,  the
 new  estate  duty  will  embrace  other  States
 and  more  assessees.  If  addditional  expendi-
 ture  is  not  needed,  it  means  there
 was  never  enough  work  for  the  staff  already
 there;  or  they  will  be  overworked.  If
 staff  already  exists,  so  many  Dew  assesees
 are.to  be  added  by  this.  There  will  be  new
 expenditure  incurred.

 So  far  as  procedure  and  law  will  go,
 time  and  again  it  has  been  hetd  that  failure
 to  comply  with  rule  69  prima  facie  renders
 the  Bill  faulty  as  it  acts  as  a  mandatory
 estoppel  of  further  consideration.  If  you
 need,  |  will  cite  examples  in  further  support
 of  this  contentiion.

 SHRI  H.N.MUKERJEE  (Calcutta  North
 East):  I  need  not  say  much  because  your-
 self  had  previously  given  a  ruling  which
 applies,  mutatis  mutandis,  to  this  also.
 This  is  an  amending  Bill  before  Parliament.
 The  hon.  Minister  cannot  deny  it;  he  can-
 not  also  deny  the  fact  rhat  some  expendi-
 ture.  is  being  incurred;  that  is  there.  If
 that  is  so,  for  this  Bill  which  involves  some
 expenditure  he  cannot  take  shelter  under
 the  plea  that  the  expenditure  under  this  Bill
 is  covered  by  some  provision  in  the  earlier
 Bill.  "This  is  a  mandatory  provision  as
 my  colleague  has  already  pointed  out.  I
 feet  that  in  conformity  with  your  own
 decision  that  was  a  very  healthy  prece-
 dent—I  was  not  present  at  that  time  in
 the  House;  I  read  about  it;  I  was  very
 happy  —and  in  accordance  with  that  ruling
 and  following  that  precedent,  you  must  ask
 the  Government  to  behave  in  @  more  circu-
 1...  manner.
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 SHRI  हू.  C.  PANE:  The  point  I
 wanted  to  make  earlier  also  was  this—the
 particular  enactments  which  involve  ex-
 penditure  have  already  been  passed  by
 Parliament  and  in  these  enactments  the
 relevant  financial  memoranda  were  there.
 Now,  the  only  point  to  my  mind  is
 whether  as  a  result  of  this  particular  Bill
 additional  expenditure  will  be  incurred  or
 not.  Asa  result  of  continuing  the  arrange-
 ments,  the  expenditure  will  continue  but  I
 should  submit  to  you  that  permission  to
 incure  that  expenditure  had  already  been
 given  by  Parliament  in  relation  to  the
 other  earlier  enactments.  This  is  merely  a
 continuation.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  Even  if
 thereis  provision  for  some  expenditure  in  the
 other  Bill,  fram  the  statement  it  appears
 that  the  expenditure  is  likely  to  increase.

 SHRI  K.C.  PANT:  I  did  not  say
 that...  (Interruption)  I  never  said  that  this
 would  have  the  effect  of  increasing  the
 expenditure.  The  scope  of  the  Bifl  is  not
 expending  beyond  the  original  enactment.
 Certain  State  legislatures  have  passed  a
 resolution.  The  only  point  that  we  are
 trying  to  cover  here  is  that  since  the  pro-
 clamation  is  going  to  end,  if  we  did  not
 pass  this  Bill,  then  the  period  will  lapse
 and  therefore  in  order  to  cantin.e  that
 arrangement,  we  are  adopting  this  Bill.
 Since  the  memorandum  and.  other  details
 were  all  included  in  the  earlier  enactment
 in  our  view  it  is  not  necessary  to  Include
 them  here.

 SHRI  NATH  PAI:  Sir,  you  have
 grasped  the  point.  It  is  nat  a  question  of
 additional  expenditure.  The  Bill  will  involve
 expenditure;  it  need  not  necessarily  be  addi-
 tional  expenditure.  The  rule  is  very  clearly
 drafted  any  expenditure.  {  should  like  to
 draw  your  attention  Rule  69  (ly.  Any  Bill
 involving  expenditure  shall  be  accompanied
 by  a  financial  memorandum.  There  is  no
 question  of  additional  expediture.  It  is
 only  we  who  went  out  of  our  way  to  prove
 that  it  would  involve  additional  expendi-
 ture.  It  is  a  simple  rule  and  you  should
 therefore  direct  them  to  comply  with  this
 rale.

 MR.  DBPUTYSPEAKBR  :  Last  time
 J  had  decided  that  point.  J  am  clear  that
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 (Mr.  Deputy-Speaker]
 this  rure  is  mandatory.  Some  expenditure

 is  involved.  If  you  want  the  Law  Minister
 to  say  something,  I  am  ready  to  withhold
 my  decision.  But  I  am  cléar  in  my  mind
 that  unless  the  financial  memorandum  is
 attached,  you  cannot  proceed  with  that.

 SHRI  K.  C.  PANT:  I  would  request
 the  Law  Minister  to  come  here  after  lunch.
 I  have  the  Law  Ministry’s  opinion  here.
 Yet,  I  would  request  him  to  come  here
 personally,  after  lunch.

 SHRI  NATH  PAI:  I  have  no  objec-
 tion,  but  calling  the  Law  Minister  would
 amean  that  more  time  of  the  House  would
 be  taken.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  But  we
 must  give  the  Government  an  opportunity
 to  put  forth  their  point  of  view.  Let  us
 be  very  fair.

 3.00  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch
 till  Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch
 five  munites  past  Fourteen  of  the  Clock.

 (Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair}

 ESTATE  DUTY  (AMENDMENT)  BILL
 Contd,

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO  :  Sir,
 this  morning  I  brought  to  the  notice  of  the
 House  the  existence  of  a  constitutional
 provision—article  255—to  establish  the
 proposition  that  the  recommendation  requ-
 ired  under  the  Constitution  would  not  be
 mandatory.

 This  article  reads  thus  :
 No  Act  of  Parliament  or  of  the

 Legislature  of  a  State,  and  no  provision
 in  any  such  Act,  shall  be  invalid  by
 reason  only  that  some  recommendation
 or  previous  sanction  required  by  this
 Constitution  was  not  given,  if  assent
 to  that  Act  was  given—

 (a)  where  the.  recommendation
 required  wag  that.  of  the
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 Governor,  either  by  the  Go-
 vernor  or  by  the  Persident;
 where  the  recommendation
 required  was  that  of  the  Raj-
 pramukh,  either  by  the  Raj-
 pramukh  or  by  the  President;

 “(c)  where  the  recommendation
 or  previous  sanction  required
 was  that  of  the  President,  by
 the  President.”

 (b)

 So,  it  envisages  the  possibility  of  a  Bill
 requiring  recommendation  of  the  President
 being  introduced  and  passed  without  it,
 but  nonetheless  if  subsequently  assent  is
 given  to  it...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  This
 article  applies  to  a  case  where  by  oversight
 something  is  not  pointed  out  at  the  proper
 time  and  notice  is  not  taken  by  this  House.
 Then,  I  can  ignore  it.  But  when  specific
 notice  has  been  taken  by  the  hon.  member
 and  he  saysin  his  view  there  is  some
 lacuna,  I  cannot  ignore  it.  This  article
 would  not  apply  to  this.

 SHRI  SEZHIYAN  :
 about  the  recommendation.
 Financial  Memorandum  ?

 He  is  talking
 What  about

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO  ;  The
 issue  is  not  there  is  no  recommendation  at
 all.  There  is  recommendation.  The  issue
 is  whether  it  would  be  valid  when  there
 is  no  recommendation  under  article  17(3).
 You  are  a  lawyer,  Sir.  If  a  statutory  pro-
 vision  has  been  substantially  complied  with,
 ft  cannot  be  questioned.  Here,  in  the
 heading  also  article  WT  is  mentioned.
 When  once  a  reference  has  been  made
 under  articte  17,  that  means  for  this  parti-
 cular  Bill,  the  recommendation  was  given
 by  the  President.  Under  which  particular
 provision  it  was  given  is  immaterial.  The
 question  is  whether  or  not  recommendation
 was  given  by  the  President.

 The  only  point  is  whether  recommen-
 datio&  under  11713),  is  also  necessary.  I
 submit  it  is  absolutely  superfluous.  This
 is  a  Bill  which  has  been  sanctified  and  re-
 commended  by  the  President.

 _MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Let  me
 fake  it  clear  that  President's  recommen-
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 dation  does  not  sanctify  anything.  This
 House  is  open  to  question  it,  and  when  it
 has  been  questioned  hete  I  have  te  Con-
 sider  it.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO:  The
 third  point  is  very”  simple.  ‘What  is  the
 purport  of  the  Bill?  There  were  certain
 enactments  which  had  modified  the  Estate
 Duty  Act.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  will
 summarise  the  case  in  two  sentences.  The
 Acts  are  now  in  operation.  But  because
 the  Emergency  is  coming  to  an  end  the
 Minister  has  come  forward  with  this  Bill.
 The  question  is  whether  there  will  bea
 new  notification  required,  whether  it  will
 involve  even  a  little  expenditure  here  and
 there  and  so  on.  We  have  to  examine
 that.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO:  Sir,
 let  us  see  what  is  the  purport  of  this  Bill.
 Eartier  some  Acts  were  passed  by  this  very
 House  modifying  or  amending  the  Estate
 Duty  Act.  The  purport  of  this  Bill  is  to
 say  that  those  Acts  would  be  applicable  to
 agricultural  lands.  Where  is  the  question
 of  any  expenditure  there?  Therefore,  I
 do  not  think  there  is  any  meaning  in  the
 point  of  order  raised  that  this  Bill  has  not
 received  the  recommendation  of  President
 under  117(3),

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  It  is  for
 the  Minister  concerned  to  satisfy  himself
 and  satisfy  the  House  that  the  objection
 raised  is  not  valid.

 SHRI  SEZHIYAN  :  Rule  691)  is
 very  clear.  It  says  :

 “A  Bill  involving  expenditure  shall
 be  acc  ied  bya  fi  ial  memo-
 randum  ..”
 It  is  immaterial  whether  it  is  additional

 expenditure  or  original  expenditure.  There
 should  be  a  financial  memorandum  -and  in
 that  they  cad  say  that  there  is  no  additio-
 nal  expenditure  involved.  They  cannot
 dispense  with  the  financial  memorandum
 on  the  ground  that  jt  doés  not  involve  any
 additional  expenditure.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW  (SHRI  M.  YUNUS
 SALEEM):  Mc.  Deputy-Speaker,  Sir,

 Estate  rif
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 the  question  is  to  my  mind’  very  simple.
 It  is  a  matter  of  common  knowledge  that
 sbiit  aniendmefits  were  rhade  to  the  Estate
 Duty  Act,  १953  through  506  atiehaing
 Bifts  passed  by  Parliathent  during  the
 period  of  the  operation  of  the  Emergency.
 Now,  the  object  of  the  Estate  Duty  (Ameh-
 ding)  Bill,  968  which  is  before  the  House
 is  only  to  provide  for  the  continued  opera-
 tion  of  certain  amendments  made  to  the
 Act.

 Now,  the  question  arises  whether  rule
 69  read  with  article  1743)  of  the  Constitu-
 tion  is  applicable  to  this  Bill  or  not.  I
 will  bring  to  your  notice  the  language  of
 rule  69  first.  Rule  69  reads  :—

 “A  Bill  iavolving  expenditure  shall
 be  accompanied  by  a  financial  memo-
 randum’’.
 So,  the  condition  precedent  is  that  a

 Bill  must  imvolve  ‘expenditure  first.  If  ex-
 penditure  is  involved,  then  only  a  memo-
 randum  will  be  necessary.

 Now,  which  authority  is  to  determine
 whether  some  expendituré  is  involved  or
 is  not  involved  ?  Of  course,  it  is  the
 Ministry  which  has  introduced  the  Bill
 before  the  House.  It  is  uot  that  this
 mattér  was  not  considered  by  the  Law
 Ministry  and  the  Finance  Ministry.  This
 question  has  received  serious  consideration

 ‘of  both  the  ministries  and  the  Finance
 Ministry  which  has  sponsored  this  Bill
 before  this  house  camé  to  the  conclusion
 that  since  the  amendment  proposes  to  seek
 the  continuation  of  the  operation  vf  the
 Bill  already  enacted  by  this  House  during
 the  operation  of  the  emergency  period,
 additional  expenditure  is  not  involved.

 Clause  3  of  article  I!7  may  also  kindly
 be  considered.  It  reads  :—

 “A  Bill  which,  if  enacted  and
 brought  into  operation,  would  involve
 expenditure  from  the  Consolidated
 Fund  of  India  shall  not  be  passed  by
 either  House  of  Parliament  unless  the
 President  has  reeommended  to  that
 House  the  consideration  of  the  Bill.”
 So,  the  Fi  Ministry  is  of  op

 that  it  would  not  involve  any  expenditure
 from  the  Consolidated  Fund  of  India.
 Therefore  the  provision  of  article  N73)  is
 not  attracted  to  this  Bill.  If  clause  (3)  of
 article  77  is  not  attracted,  the  question  of
 appehding  a  memorandum  under  rylé  69
 will  never  arjsg,
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 {Shri  M.  Yunus  Saleem]
 Therefore  the  contention  of  hon.

 Members  that  appending  a  memorandum
 along  with  the  Bill  is  a  necessity  {s  mis-
 conceived.  It  is  only  a  necessity  if  the
 Ministry  which  has  sponsored  the  Bill  is
 of  opinion  that  certain  additional  expendi-
 ture  is  involved  ;  or,  if  any  hon.  Member
 cares  to  point  out  that  on  account  of  this
 Bill  being  introduced  and  enacted  this  is
 the  expenditure  which  would  be  involved,
 which  fact  has  not  been  considered  by  the
 Ministry,  there  will  be  some  force  in  the
 contention  of  hon.  Members.  But  simply
 on  the  basis  of  a  hypothesis...  Interruption)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  May  I
 point  out  that  on  the  last  occasion  when
 this  issue  was  raised,  you  advanced  simitar
 arguments  and  the  Chair  ruled  that  you
 will  have  to  give  a  financial  memorandum
 and  after  examination  you  had  to  show
 some  expenditure  ?  So,  I  cannot.  take  the
 judgment  of  the  Ministry  as  the  final
 authority.  I  am  reminding  you  of  what
 happened  last  time.

 SHRI  M.  YUNUS  SALEEM:  Then
 the  House  has  got  to  decide  as  to  which
 authority  is  to  give  a  judgment  that  there
 is  no  expenditure  likely  to  be  involved  if
 this  Bill  is  enacted.  Which  is  the  autho-
 rity?  This  House  will  decide  or  the
 Ministry  will  decide...

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is  that  the  Minister  will  take  all  possi-
 tle  hypothetica!  situations  also  into  con-
 sideration  but,  assuming  that  it  is  correct,
 for  instance,  because  Emergency  ceases  to
 operate,  you  have  come  forward  with  this
 measure,  even  then  some  hon.  Members
 might  advance  an  argument  that  a  new
 notification  is  called  for.  A  new  notice
 will  be  served  after  this  measure  is  passed.
 Will  it  not  involve  some  expenditure  I  am
 not  sure  in  my  mind.  Therefore,  as  I
 have  said  earlier,  I  would  say,  let  the
 Finance  Minister—he  has  kept  his  mind
 open—if  he  wants  time,  examine  it.  I
 wou!d  like  to  hear  him.

 SHRI  M.  YUNUS  SALEEM  :  So  far
 asthe  issue  of  expenditure  is  concerned,
 it  is  always  opento  the  Finance  Ministry
 to  re-examine  the  matter.  But  so  far  as
 the  constitutignal  and  legal  aspect  js  ६४१०
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 cerned,  I  am  absolutely  clear  that  para-
 graph  3  of  article  wT  and  Rule  69  are  not
 attracted  to  this  Bill  particularly  because  I
 have  repeatedly  submitted  that  it  is  a  con-
 tinuity  of  the  operativn  of  the  enactment
 legislated  by  this  House  during  the  opera-
 tion  of  Emergency.  What  are  the  addi-
 tional  expenses  likely  to  be  involved?  A
 machinery  has  already  been  created  ;  it  is
 already  in  operation.  Therefore,  the  matter
 was  considered  by  the  Finance  Ministry.
 It  was  pointed  out  to  the  Finance  Ministry
 and  it  was  considered  by  the  Finance
 Ministry  very  seriously.  The  full  considera-
 tion  was  given  to  the  issue  and  it  came  to
 the  conclusion  that  no  additional  expendi-
 ture  will  be  involved  and,  therefore,  the
 Memorandum  is  not  necessary.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  This  is
 not  the  contention.  I  kept  it  pending  for
 two  reasons.  Firstly,  I  also  felt,  perhaps,
 the  contention  of  the  Opposition  that  some
 expenditure—it  is  not  a  question  of  addi-
 tional  expenditure  —is  likely  to  be  involved
 may  be  right.  They  do  not  say  that  the
 Finance  Minister  has  come  in  a  lighthearted
 Manner  saying,  there  is  no  expenditure
 involved.  They  must  have  examined  it.
 But  even  then,  this  House  has  got  to
 exercise  vigilance.  This  is  the  function  of
 the  House.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO  i  May
 I  make  a  submission  ?  Now,  the  ‘position
 is  very  clear.  According  to  the  hon.  Deputy
 Minister,  it  is  for  the  Ministry  to  decide
 whether  a  particular  Bill  will  involve  an
 expenditure  or  not.  You  have  rightly
 said  that  the  subjective  satisfaction  of  the
 Ministry  is  not  conclusive  so  far  as  the
 House  is  concerned.  I  Agree.  Coming  to
 the  second  issus,  who  is  to  decide  whether
 aparticular  Bill  involves  expenditure  or
 not,  it  is  for  the  House.  Now,  a  point
 has  been  raised  that  this  Bill  involves
 expenditure.  Then,  the  onus  to  prove  that
 will  be  on  those  who  say  that  the  Bill
 involves  expenditure.  The  onus  is  on  them
 to  prove  that  the  Bill  involves  expenditure.
 Till  now,  they  have  not  proved  it.  Ino  the
 light  of  that,  it  is  open  to  the  Chair  to  put
 them  in  the  dock  to  explain  how  the  Bil]
 involves  expenditure.
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 SHRI  SEZHIYAN
 Minister  has  tried  to  put  forward  two
 points  Firstly,  there  is  no  additional
 expenditure  and,  secondly,  this  is  only  the
 continued  operation  of  provisions  already
 in  existence.  Several  amendments  have
 been  brought  forward.  They  have  been  in
 operation  during  the  time  of  Emergency
 and  once  the  Emergency  expires,  they  can
 be  maintained  only  for  six  months  there-
 after.  What  will  be  the  effect  of  the
 situation  if  this  Bill  had  not  been  brought
 forward  within  six  months  ?  The  present
 amendments  would  not  carry  weight.
 Supposing  this  Bill  had  not  been  brought
 forward,  the  amendments  will  not  have
 any  effect  and  the  collections  will  not  be
 made.  Therefore,  there  will  be  reduction
 in  the  expenditure.  Just  because  the  Bill
 is  brought  forward  which  is  only  for  the
 continued  operation  of  the  provisions
 the  effect  of  the  Bill  being  introduced  and
 passed  will  be  to  fill  the  gap  and  continue
 the  expenditure.  That  means  the  Bill  is
 going  to  involve  some  expenditure  on  this
 score.  They  have  to  admit  that  when  the
 Bill  is  trought  forward,  to  maintain  the
 present  provisions,  they  have  to  continue

 thes  status  quo  and  that  means  expenditure
 is  involved.

 SHRI  NATH  PAI:  I  am  very  sorry
 that  so  much  precious  time  of  the  House
 is  being  taken.  The  dogged  tenacity  with
 which  the  Deputy  Law  Minister  tried  to
 argue  a  weak  case  contrasts,  very  sharply,
 with  the  sobriety  with  which  his  colleague,
 the  Finance  Minister,  tried  to  accept  that
 there  is  some  strength  in  the  contention
 which  we  have  been  raising  before  you.

 The  Deputy

 T  never  says,  and  we  have  never  con-
 tended,  that  there  is  an  addition.  We
 visualise  the  possibility  that  some  additional
 expenditure  may  be  there  and,  as  you  put
 it,  it  is  evenly  balanced—there  may  be  or
 may  not  be.  But  the  issue  is  this.  Collec-
 tion  of  estate  duty  prima  facie  pre-supposes
 some  expenditure.  I  do  not  know  whether
 the  officrs  who  will  be  collecting  it  are  the
 followers  of  Shri  Vinobha  Bhave,  offering
 their  services  for  the  collection  of  estate

 duty  gratis,  but  prima  facie  even  today  there
 is  an  expenditure  involved.  That  is  the
 main  issue.

 Iam  sorry  the  House  is  required  to
 read  the  same  rule  again  and  again.  It
 does  not  say,  ‘additional  expenditure’  ;  it

 says,  ‘anything  that  involves  expenditure’.
 Even  the  Minister  has  readily  conceded
 that  there  is  an  expenditure  involved.  We
 never  say,  ‘additional’,  but  we  suspect  that
 there  will  be.  Hypothetically  we  do  not
 emphasize  it.  I  shall,  therefore,  submit  that
 both  rule  69  and  article  [77  (3)  are  invited
 and  attracted,  and  in  view  of  the  failure
 of  the  Government  to  comply  with  the
 requirement  of  rule  69  (i)  and  article  l!7
 (3),  you  may  please  direct  the  Minister  to
 come  with  the  necessary  financial  memo-
 randum.

 SHRI  5.  KUNDU  (Balasore)  :  The
 Deputy  Minister  of  Law  has  misguided  the
 House  in  the  sense...  (Interruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  The
 Minister  of  Law  is  not  under  discussion
 The  hon.  Member  may  please  remember
 that.

 SHRI  S.  KUNDU:  What  he  has  said
 is  under  discussion.  I  am  not  discussing
 his  ‘ropi’  and  ‘kurta’...  Interruptions)  What
 he  has  said  is  this.  He  read  rule  69  (!)  arid
 rule  69  (dy  was  brought  on  par  with  article
 7  (3)  of  the  Constitution  where  it  is
 mandatory  that,  if  the  expenditure  is  from
 the  Consolidated  Fund  of  India,  a  Financial
 Memorandum  must  accompany  the  Bill.
 But  rule  69  (ty  does  not  sny  that.  Rule
 69  (I)  says,  any  expenditure  from  anywhere
 —maybe,  from  the  Consolidated  Fund  of
 India  or  anywhere.  ‘Rule  69  (2)  speaks  of
 expenditure  from  the  Consolidated  Fund  of
 India.  Let  us  first  consider  whether  it  is  a
 Bill,  though  it  may  be  in  the  form  of
 amendment,  and  there  is  a  certain  expendi-
 ture  which  the  Minister  has  admitted.  But
 the  Deputy  Minister  for  Law  says  that  this
 will  not  involve  any  expenditure  from  the
 Consolidated  Fund  of  India.  The  Bill
 involves  certain  expenditure  ;  there  is  no
 doubt  about  it.  Therefore,  it  is  datory

 Interruptions)

 SHRI  M.  YUNUS  SALEEM  :
 is  it  misleading  ?

 Where

 SHRI  S.  KUNDU  :  It  was  misleading
 because  he  left  Rule  69  (l)  ;  he  did  not

 d  di consider  all  exp

 SHRI  M,  YUNUS  SALEEM  :
 should  be  careful  in  using  his  words.

 He
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 SHRI  K.  C.  PANT  :  I  did  not  find
 any  lack  of  sobriety  in  the  presentation
 by  my  colleague,  the  Deputy  Minister
 for  Law.’  I  am  sure  that  Mr.  Nath  Pai
 could  well  have  used  some  other  word,
 not  sobriety...  (Interruptions)

 The  point  is  that  there
 misunderstanding  on  one  score.  The
 estate  duty  is  levied,  the  administration
 is  there  for  that  purpose,  but  it  is  there
 even  if  the  estate  duty  is  not  levied  on
 agricultural  land.  The  question  really
 is  whether  the  expenditure  can  be
 attributable  specifically,  to  this.  limited
 area  of  levying  estate  duty  on  agricultural
 land.  Previously,  in  the  previous
 enactments,  there  were  vo  _  financial
 Memoranda,  as.far  as  I.  could  undeystand
 from  my  conversation  with  the  officers,
 in  respect  of  estate  duty  leived  only,  on
 agricultural  land.  But  levying  of  estate
 duty  does  involve  some  expenditure  in
 a  general  way.  The  point  is  whether
 it  is  attributable  to.  this.  That  is  point
 number  one.  Therefgre,  there  is  not
 oaly  no  extra  exgenditure  but  there
 is  no  expenditure  on  that  basis  in
 the  sense  that  even  if  the  Bill  were  not
 passed,  35.  Mr.  Sezhiyan  said,  the  same
 staff  will  be  there  for  other  estate  duty
 Purposes;  the  staff  will  not  be  retrenched;
 the  expenditure  will  not  go  down  even
 if  the  Bill  is  not  passed.  Conversely,
 it  means  that  no  expenditure  is  involved
 if  the  Bill  is  passed.

 But,  Sir,  yon  haye  raised  this  point
 just  now.  that  we  should  look  into  it,  Ip
 the,  past  also,  I:  remember,  once  I  was
 here.  in  this,  House  when  a.  similar.  matter
 came  up,  when  we  wept  into  it  at
 some  depth.

 I  think  this  is  a.  metter  which  come
 up  again  and  again  and  |  think  we
 should  go  into  it  in  depth  and  come
 before  the  House  with  a  considered
 opinion.  If  you  kindly  permit  me,  Sir,
 ]  would,  for  my  own  satisfaction,  like
 to  go  into  it  in  greater  depth,  would
 speak  to  you  and  the  Speaker  and
 the  Department  concerned  and  try  to
 arrive  at  some  lus  operandi  ip:  respect
 of  all  such  matters:

 MR.  DEPUTY-SPEAKBR:  :  I  think  he
 has 8  elucidated  the  position  and  even

 is  some

 MAY  6,  968  —_D.G.  (West  Bengal},  1968-69  264

 now  if:  it  discovered  that  some  expendi- ture  is  involved,  he  wilk  come  ferward
 with  a  memorandum.

 SHRI  NATH  PAI:
 of  state  has  agreed  to  look  into  this
 aspect.  We  appreciate  it.  But  there
 is  another  aspect,  that  is  the  constitutional
 aspect  that  only  four  States  have
 pessed  resolutions  and  they  will  be
 notified.  Whether  all  the  requirements of  the  Constitution  have  been  fulfilled—I
 would  like  the  Minister  of  State  for
 Finance  to  look  into  that  point  also.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  The.
 very.  sphere.  of  activity—that  also  is
 @  matter  which.  needs  to  be  gone  inta.

 The  hon.  Minister

 14.32,  hrs.
 STATE  AGRICULTURAL  CREDIT

 CORPORATIONS  BILL*
 THE  MINISTER  OF  STATS  IN  THE

 MINISTRY  OF  FINANCB  (SHRI  K.  ८
 PANT)  :  On  behalf  of  Shri  Morarji Desai  |  beg  to  move  for  leave  to
 introduce  a  Bill  to  provide  for  the
 establishment.  in  the  States  and  Union
 Territories  of  Agricultural  Credit
 Corporations  and  for  matters.  connected
 therewith  or  incidental  thereto.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques- tion  is  :
 “That  leave  be  granted  to  introduce

 a  Bill  to  previde  for  the  establishment in  the  States.  and  Union  Territories
 of  Agricultural  Credit  Corporations and  for  matters  connected  therewith
 or  incidental  thereto.”

 The  motion  was  adopted.
 SHRI  K.  ८.  PANT:  I  introduce  f  tite

 Bill.

 14:33,  brs.
 DEMANRS  FOR  GRANTS,  (WEST

 BENGAL)  968-69—contd.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Now  we take  up  the  discussion  on  the  West

 Bengal  Budget
 Mr.  Humayun.  Ra  bir.
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 SHRI  HUMAYUN  KABIR  (Basirhat)  :
 Mr.  Deputy  Speaker,  I  am  grateful.  to:
 you  for  giving  ove  this  opportunity  of
 speaking  on  the  budget  of  West  Bengal. I  would  like  to  draw  the  attention  of  the
 House  to  three  problems  which,  I
 think,  are  of  very  great  importance  to
 the  State.

 The  first  refers  to  the  opening  of
 the  Sunderbans  ares.  Unless  the
 Sunderbans  area  is  properly  developed;
 the  economy.  of  Bengal  will  always  be
 under  a  handicap.  I  have  for  some
 limes  been  purusing  the  suggeation  for
 ap  alternative  route  to  Basirhat  via  Topsia;
 Kulti,  Malancha,  Chaital,  Bhebia,
 Murarisha  and  Basirhat.

 In  this  section,  a  number  of  roads
 already  exist  and  some  of  them  have  also
 been  improved  under  one  scheme  or
 another  since  ‘1962.  I  have  been  drawing
 the  attention  of  the  Government  to  the
 importance  of  this  alternative  route  from
 the  Defeace  point  of  view.  At  present
 Basirhat  and  Sandeshkali  can  be  approach-
 ed  only  through  one  road.  which  passes
 through  some  of  the  most  congested  areas
 and  also  the  industrial  belt  of  Culcutta
 and,  as  a  result,  there  is  always  heavy
 traffic  there.  It  is  easy  to  interrupt  the
 traffic  there  should  there  be  any  people
 who  want  to  indulge  in  subversive  activity.
 From  that  point  of  view,  an  alternative
 route  up:  to  the  border  is  of  very  great
 importance  and  since  962  a-certain  number
 of  improvements.  have.  already  taken  place.
 At  present,  only  one  link  is.  missing  from
 Malancha  to  Chaital  with  a  bridge.  over
 Vidyadhari.  The  other  links.  which  have
 been  already  improved.  will  perhaps  require
 further:  improvement  if  it  is  to  serve  the
 purpose  of  an  alternative  route  to  the
 frontier.  The  whole  scheme.  will  cost.  only
 Rs.  .25  crores  and.this  has  been  under
 discussion  between  the  Government  of
 India  and  the  Government  of  West  Bengal
 for  a  number  of  years.  I  understand  that
 recently  the  Government  of  West:  Bengal
 has  again  revived  this  proposal.  Prony  the
 defénce  point  of  view  its  importance  can-
 not  be  over-empttasized  because:  I’  think  the
 Defence  Ministry  also  डिड  shown  interest
 in  the  road.

 There  is  another  point  of  view  from
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 which  this  road  is  important.  That  is  the
 development  of  Sunderbans  area  which  can
 become  the  granary  of  Bengal.  Very  large
 areas  here  can  be  brought  under  cultiva-
 tion  it  only  there  is  a  proper  outlet.  At
 present  this  outlet  is  missing  and  if  this
 road  is  developed,  it  will  not  only  serve
 the  purpose  of  defence  but  also
 serve  the  purpose  of  increasing  the
 food  supply  of  Bengal.  I  know  the  Food
 and  Agriculture  Minister  has  always  a
 head-ache  in  dealing  with  the  problem  of
 Catcutta.  The  Centre  has  always  taken
 the  responsibility  of  feeding  Calcutta  in
 the  present  situation.  If  this  Sunderbans
 area.  is  properly  developed  and  access  to
 Calcutta  is:  improved,  this  wil],  to  a  large
 extent,  lighten  the  burden  on  the  Central
 Gevernment  and,  from  that  point  of  view
 also,  I  think  the  Central  Government
 Stould  take  a  special  interest  and  see  that
 this  road  is  built  as  early  as  possible.

 The  second  point  to  which  I  would
 like  to  draw  the  attention  of  the  House  is
 the:  problem  of  Calcutta.  This  has  been
 discussed  many  times  in  this-House  but
 only  incidentally.  At  the  moment  the
 Parliament  is  dealing  directly  with  the
 Problem  of  West  Bengal  and  therefore  the
 opportunity  has:  arisen  to  highlight  tlie
 importance  of-  salvaging  Calcutta  not  only from.  the  point:  of  view  of  the  interest  of
 West  Bengal,  but  from  the  point  of  view
 of  the  interest  of  the  whole  of  India.  ध
 a  few  yeats  ago,  Calcutta  was  the  largest
 port  in  Imdia.  It  dealt  with  almost  45% of  the  total  import  and  export  trade  of
 India  in.terms  of  beth  volume  and_  value.
 Today  that  positiom  has  deteriorated  partly
 due  to  the-development  of.  perts  in  other
 ह... ल  of  the  country,  which  is  welcome, but.  partly  due  to-another  factor,  which  is
 the  physical  deterioration  of  the  river
 Heoghly  which  we  all  .deplore.  For  that
 Teason  for  some  years  |  have  been.  voicing this.  idea'of  developing  another.  alternative
 Pest  on:the  western  bank  of  the:  Heoghly. ]  am  glad  the  Government  of  India,  in
 Tesponse:'to  a  Resolution  which  I-liad  the
 honour.  of  meving-in  956  have  accepted that  project  and  Haldia  is  now  under
 development,  but  nevertheless  the  impor- tance  of  Calcutta  cannot  be  minimised. Hatéia  cannot  replace‘  C&tcutta  at  lesst  for
 the  next'25-to:36:years:andi  even-a  Ténger
 period.  The  importance  of  Calcutta  is
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 not  for  Bengal  alone  but  for  the  whole  of
 eastern  India  ;  in  fact,  I  would  say,  the
 whole  of  India.  Today,  the  city  is  suffer-
 ing  from  a  number  of-disabilities.  It  was
 a  beautiful  city  till  1941.  Today  whoever
 visits  Calcutta  can  hardly  believe  that  at
 one  time  it  was  called  the  city  of  great
 attractions.  It  used  to  be  called  a  city
 of  palaces  and.  was  one  of  the  most  attrac-
 tive  towns  of  Asia.  But  after  94I  after
 the  Japanese  entered  the  war  there  was  an
 influx  of  very  large  number  of  refugees
 from  the  whole  of  south-east  Asia.  The
 Population  of  the  city  which  was  at  that
 time  about  .2  or  13,  millions  shot
 up  to  about  2.7  or  2.8  millions  within  one
 year.  The  city  whose  services  like
 the  transport  system,  drainage,  water
 supply,  lighting,  roads  and  communications
 were  meant  to  cater  toa  population  of
 about  one  to  one-and-a-half  millions,  had
 suddenly  to  cater  to  a  population  of  about
 3  millions.  The  number  has  also  been
 increasing  afterwards.  Calcutta  has  suffer-
 ed  from  one  set-back  affer  another.  After
 the  partition  of  India  there  were  again
 millions  of  people  who  came  over  from
 the  other  side  and  who  settled  in  or
 around  Calcutta  and  the  resources  of
 Calcutta  were  taxed  almost  to  the  break-
 ing  point.  This  is  a  problem  which  arose
 directly  out  of  the  action  of  the  Govern-
 ment  of  India.  This  is  again  a  problem
 which  involves  the  fate  of  millions  of
 Indian  citizens  and  the  fate  of  the  city  to
 a  very  large  extent  decides  the  whole
 econmic  and  financial  interest  of  the
 whole  of  the  eastern  region.  It  was  fora
 very  long  time  the  political  capital  of
 India,  as  you  know.  After  the  political
 capitat  was  shifted,  for  a  very  ‘ong  time
 Calcutta  continued  to  be  the  industrial,
 financial  and  commercial  capital  of  India.
 It  has  now  lost  almost  all  these  positions,
 and  some  of  them  due  to  the  direct  action
 of  the  Government  of  India.  The  head-
 quarters  of  the  State  Bank  of  India  and
 the  Reserve  Bank  of  India  have  been
 located  in  Bombay.  This  certainly  affect-
 ed  the  entire  economy  of  the  eastern  region
 of  India.
 24.39  bre

 [Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  in  the  Chair)
 When  the  LIC  was  constituted,  .the  lar-

 gest  volume  of  insurance  business  in  the
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 whole  of  India  was  at  that  time  controlled
 from  Calcutta.  But  the  headquarter  was
 located  ,away  from  Calcutta  and  this  again
 affected  the  economic  stability  not  only  of
 the  city  but  of  the  entire  region.  I  am
 very  glad  to  learn  that  recently  the  Finance
 Minister  has  announced  that  he  was  think-
 ing  of  decentralising  the  LIC  of  India
 and  having  a  number  of  independent  cor-
 porations  with  headquarters  in  different
 regions  of  the  country.

 This  is  certainly  welcome,  and  this  is
 a  step  in  the  right  direction.  But  I  am
 mentioning  these  factors  only  to  show  that
 the  problems  of  Culcutta  should  be  dealt
 with  from  the  point  of  view  of  the  intere-
 sts  of  India  as  a  whole  and  not  from  the
 point  of  view  of  Bengal  alone  or  of  the
 city  of  Calcutta  alone.

 Of  the  various  problems  that  Calcutta
 faces.  I  would  like  to  mention  first  two
 which  can  be  dealt  with  very  easily.  One
 is  the  problem  of  the  garbage  and  the  was-
 tage  of  the  city.  For  some  time  now,  the
 Bengal  Government  have  also  been  consi-
 dering  a  scheme  to  convert  the  garbage
 into  organic  manure.  If  this  scheme  is
 pursued,  it  will  bave  a  twofold  effect  on
 the  situation.  This  is  a  scheme  which
 should  apply  to  every  metropolitan  city;  I
 was  very  happy  to  hear  from  the  Food
 and  Agriculture  Minister  that  he  had  under
 consideration  a  scheme  by  which  he  would
 help  every  metropolitan  city  in  India,
 whether  it  be  Calcutta  or  Madras  or
 Hyderabad  or  Bombay  or  any  other,  to  set
 up  plants  by  which  the  garbage  can  in  the
 technical  term,  be  digested  and  conver-
 ted  into  organic  manure.  This  will  have
 a  twofold  benefit  on  the  situation.  First
 of  all,  the  city  will  be  a  cleaner  city.
 Recently,  the  accumulation  of  garbage  in
 Calcutta  has  posed  a  definite  threat  to  the
 health  of  the  city.  The  second  advantage
 will  be  that  we  shall  get  the  much-required
 orgabic  manure.

 Recently,  a  great  deal  of  emphasis  has
 been  placed  on  chemical  fertilisers.  I
 recognise  the  value  of  chemical  fertilisers.
 But,  at  the  same  time,  I  would  like  to

 ind  the  H  that  ch  l  fertilisers
 unless  they  are  used  in  appropriate  propotr-
 tions  with  organic  manure  can  some  times
 do  permanent  damage  to  the  soil.  In
 America  at  one  stage  dust-bowls  were
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 created  because  there  was  overuse  of  che-
 mical  fertilisers.  Therefore,  the  USA  has
 by  experience  learnt  that  a  judicious  mix-
 ture  of  chemical  fertilisers  and  organic
 manure  must  be  used  in  order  to  keep  the
 soil  healthy  and  to  give  us  production
 year  after  year.

 This  is  the  scheme  which  costs  only  a
 very  smal!  amount.  I  understand  that  the
 scheme  will  cost  about  Rs.  60  to  70  lakhs
 with  a  foreign  exchange  component  of  per-
 haps  Rs.  0  lakhs  but  even  that  perhaps  may
 be  saved  if  some  of  the  capacity  which  is  be-
 ing  developed  gradually  in  the  country  can
 be  utilised.  This  is  a  plant  which  can  be
 set  up  within  a  period  of  six  to  eight
 months.  If  that  is  done,  it  will  have  an
 immediate  impact  on  the  cleanliness  of  the
 city  and  also  provide  organic  manure  for
 our  farmers.

 The  second  problem  of  Calcutta  is  the
 smoke  nuisance.  Those  who  have  had
 the  opportunity  of  visiting  Calcutta  from
 the  month  of  November  to  the  end  of
 February  and  especially  the  northern  areas
 of  Calcutta  must  have  wondered,  how  the
 people  of  Calcutta  are  still  alive.  Smoke
 hangs  like  a  pall  on  the  entire  city.  We
 used  to  say  about  the  London  fog  when  I
 was  a  student  there  some  forty  years  ago
 that  one  could  cut  the  London  fog  with  a
 pen-knife.  But  the  Calcutta  fog  has  now
 taken  the  pride  of  place.  There  is  hardly
 any  smoke  in  London  today  compared  to
 what  we  have  in  Calcutta.  One  of  our
 national  organisations,  the  CSIR  has  devi-
 sed  a  method  .by  which  through  proper
 carbonisation  of  coal,  you  could  extract
 the  volatile  oils  and  the  other  chemicals
 from  the  coal,  the  cost  of  which  would
 cover  almost  all  the  cost  of  operation  as
 well  as  of  the  raw  materials,  so  that  the
 residue  which  can  be  converted  into  smoke-
 less  fuel  or  smokeless  coke  can  be  offered
 to  the  citizens  of  large  cities  at  almost  no-
 minal  cost.  In  fact,  this  is  no  longer  an
 experiment.  The  operation  of  this  plant
 in  Hyderabad  has  yielded  very  good  results.
 I  have  therefore  suggested  that  this  should
 be  applied  in  other  cities  also.  We  should
 extend  this  and  utilise  the  services  of  the
 CSIR  and  provide  smokeless  fuel  to  all  the
 cities  which  today  suffer  from  this  pall!  of
 smoke.  In  the  city  of  Calcutta  this  is  a  very
 urgent  need,  because  I  do  not  think  there  is
 any  other  gity  in  India  today  which  has  th¢
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 kind  of  heavy  smog  from  which  Calcutta
 suffers.

 The  third  point  is  in  regard  to  the
 second  Hooghly  bridge.  I  am  glad  to  hear
 ‘that  some  action  has  already  been  taken
 and  it  is  possible  that  before  the  year  is
 out  the  preliminary  work  for  the  building
 of  the  bridge  will  be  undertaken.  We  have
 deen  hearing  about  the  bridge  for
 along  time.  A  second  bridge
 ver  the  Hooghly  is  imperative,  if
 the  traffic  of  Calcutta  has  to  be  relieved
 from  the  congestion  which  is  there  today
 at  times  is  so  serious  that  sometimes  it
 takes  a  person  to  go  from  the  Dalhousie
 Square  to  the  Howrah  station,  a  distance
 of  barely  a  mile  anda  half  or  two  miles,
 as  much  as  an  hour  or  an  hour  anda
 half  in  a  motor  car.
 :  have  sometimes  heard  it  said  that  it
 is  far  easier  to  walk,  it  will  be  quicker  to
 walk,  but  then  one  cannot  do  it  with  one’s
 luggage  and  appurtenances.  Since  we  have
 a  city  of  such  proportions,  these  improved
 means  must  be  there.

 The  water  and  drainage  of  Calcutta  has
 also  been  under  discussion  for  long.  I
 have  been  told  on  very  responsible  autho-
 rity  that  ‘all  the  schemes  are  ready  and
 all  they  are  waiting  for  is  a  green  signal
 from  the  Central  Government.  If  the
 Centre  provides  the  funds—and  there  has
 been  some  indication  also  of  the  sources
 from  which  the  funds  may  be  available, —-
 if  only  the  Centre  gives  the  green  signal,
 the  question  of  supply  of  water  and
 improvement  of  the  drainage  of  Calcutta
 can  be  immediately  taken  in  hand.

 Agaia  I  would  say  that  those  who  have
 visited  Calcutta  any  time  between  June
 and  September  know  the  conditions  under
 the  life  of  the  city  is  dislocated  and
 brought  to  a  standstill  by  rain.  In  Venice,
 the  traffic  moves  through  canals,  but  here
 some  sort  of  a  cesspool  is  created  in  which
 dirt  and  garbage  fill  the  streets  along  with
 rain  water  and  people  have  to  wade
 through  all  that.  Perhaps  the  only  con-
 veyance  which  moves  is  the  man-drawn
 rickshaw  and  the  bullock  cart.  Surely  we
 do  not  want  to  reduce  one  of  the  major
 cities  of  this  country  to  a.  position  where
 we  have  to  resort  only  to  human  power
 or  animal  power  for  lacomotion  during
 the  months  of  Jupe-Septembey,
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 Equally  important  is  the  question  of

 slum  cfearance  and  improvement.  This
 alse  has  been  under  discussion  for  teng.
 I  believe  all  the  schemes  are  ready  and
 again  all  that  we  wait  for  is  a  green  signal
 from  the  Central  Government.  If  caly  the
 Central  Government  wit]  wake  up  aad  will
 give  the  green  signal,  this  work  can  also  be
 taken  up.

 Here  I  would  like  to  add  a  word  of
 caution.  Very  often  in  the  name  of  slum
 clearance,  people  are  removed  from  their
 normal  places  of  work  and  dwelling.  We
 must  devise  some  methods  by  which  the
 slums  are  improved  and  human  conditions
 for  their  inhabitants  created,  tut  that
 people  are  not  forcibly  evicted.  In  Delhi
 itself,  we  have  had  many  cases  where
 people  have  been  removed  from  their  places
 of  work  with  the  result  that  in  the  name
 of  improvement  of  the  city,  we  have
 literally  forced  many  people  to  become
 jobless  and,  therefore,  foodlsss.

 I  also  wanted  to  raise  the  question  of
 irrigation  which  has  a  direct  bearing  on
 food,  but  only  from  one  very  limited  poiot
 of  view.  One  of  the  major  problems  in
 Bengal  today  is  that  many  of  the  rivers  are
 silting  up,  with  the  result  that  very  often
 the  water  flows  back  into  the  field  from
 the  rivers.  In  some  cases,  when  the  river
 beds  are  rising,  the  drainage  comes  to  a
 state  of  suspension.  Unless  something  is
 done  in  that  connection,  very  soon  we  will
 have  large  water-logged  areas.  We  read  in
 history  that  one  of  the  largest  cities  of
 India  at  that  time,  Gaur,  ultimately  died
 as  it  became  water-logged  and  there  was  no
 Proper  arrangement  for  sanitation  and
 drainage.  Let  us  not  face  that  kind  of
 risk  again.  There  should  be  a  properly
 co-ordinated  scheme  of  irrigation  so  that
 the  rivers  flow  in  the  normal  way  and
 water  does  not  flow  back  into  the  fields
 and  this  alone  can  save  West  Bengal.

 The  last  point  is  with  reference  to  the
 general  elections  in  Bengal.  I  know  that
 a  large  number  of  parties  have  suggested
 November.  But  then  as  I  had  said  in  dis-
 cussion  with  the  Chief  Election  Commis-
 sioner,  we  have  to  look  to  the  convenience
 not  of  the  political  parties  but  of  the
 electorate.  Those  who  live  in  Bengal
 know  that  during  November  large  areas
 are  water-logged.  There  are  certain  argas

 MAY  6,  4968  Appropriation  (No.  2)  Bill  272

 where  neither  boats  nor  other  conveyance
 will  move.  The  paddy  will  be  standing
 in  the  field  and  most  of  the  women  who
 come  to  vote  in  the  rural  areas  will  have
 to  come  in  bullock  carts  which  cut  across
 the  fields.  If  therefore  the  elections  are
 held  in  November,  this  will  mean  the
 virtuel  disenfranchisement  of  a  very  large
 proportion  of  women  voters  from  rural
 Bengal,  and  I  am  sure  that  cannot  be  the
 intention  of  anyone.  Therefore,  this  is  a
 matter  which  should  again  be  considered.
 [  raise  it  now  for  another  reason.  So  far
 Parliament  has  given  authority  to  the
 Government  of  India  that  Presideni’s  rule
 can  be  there  only  upto  the  I9th  August.
 Therefore,  any  decision  which  is  taken
 today  is  binding  only  upto  the  [9th
 August  No  one  can  anticipate  the  deci-
 sien  which  Parliament  will  take  after  I9th
 August.  if  after  the  I9th  August,  it  does
 not  give  an  extension  —it  is  a  hypothetical
 case—or  extends  it  by  less  than  six  months,
 new  difficulties  will  arise.

 Ta  any  cease  Ido  not  think  that  any-
 one,  whether  it  is  the  Central  Government
 छा  any  other  authority,  can  make  any
 binding  decision  till  Parliament  has  given
 8  second  extension  to  President’s  rule
 which  only  will  then  take  it  to  the  end  of
 February.  {  would,  therefore,  suggest  that
 this  matter  should  be  reconsidered  and  the
 electioa  should  be  held  either  in  the  last
 week  of  January  or  the  first  week  of
 February  when  the  harvest  is  over,  when
 communications  are  easier,  whea  the  cli-
 mate  is  ive  and  ial  and  when
 al  the  parties  also  will  have  a  proper  time
 for  carrying  on  their  election  campaign.
 If  the  elections  are  held  in  November,  no
 one  will  be  abie  to  paigo  in  Septemb
 and  Qctober  which  in  Bengal  is  the  Pooja
 ssason  and  when  Bengal  is  also  inaccessible
 in  maay  parts  because  of  difficulties  of
 communications.

 SHRI  KRISHNA  KUMAR  CHATTER-
 JI  (Howrah):  Mr.  Chairmaa,  I  rise  to
 support  the  Demands  for  Grants  in  respect
 of  West  Bengal  for  the  year  1968-69  which
 are  before  this  House.

 Tam  glad  that  my  hon.  friend,  Shri
 Asoke  Sen,  referred  in  his  speech  on  Friday
 last  to  Calcutta.  Calcutta  is  the  centre  of
 West  Bengal.  West  Bengal  today  ‘is  that
 part  श  Bengal  which,  dug  to  the  unfortu-
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 nate  decision  of  partition,  is  suffering  today
 with  misery  and  degradation.

 Calcutta  is  at  present  in  such  a  posi-
 tion  that  unless  some  special  treatment  is
 meted  out  by  the  Centre,  we  shall  be  in
 the  greatest  difficulty.  The  provisions  that

 “have  been  made  with  regard  to  the  capital
 outlay  of  Greater  Calcutta  scheme  come  to
 an  amount  of  Rs.  1,24,67,000  and  on  the
 Vote-on-account  we  had  already  passed
 Rs.  62,33,000.  But  this  is  too  inadequate

 ‘to  meet  the  requirements  of  the  scheme.
 The  progress  and  prosperity  of  West

 Bengal  have  really  been  hampered  by  the
 great  weightage  of  stagnation  felt  which
 has  earned  for  Calcutta  the  epithet  of
 ‘nightmare  city’  from  our  late  Prime  Minis-
 ter,  Nehru.  In  addition  to  this  epithet  has
 come  now  the  epithet  of  the  ‘World’s  worst
 city’  from  the  London  Times,  Sunday  Edi-
 tion,  of  March  3.  Describing  Calcutta  as
 the  World’s  worst  city,  it  says  :—

 “if  India  ever  explodes,  as  it  is  often
 said  that  it  must,  the  seat  of  the  blaze
 will  surely  be  in  Calcutta.”

 The  author  of  this  article,  Mr.  Arthur
 Hopcraft,  was  commissioned  by  the  Free-
 dom  from  Hunger  Campaign  to  look  at  con-
 ditions  in  poor  countries.  He  travelled
 45,000  miles  in  areas  of  appalling  human
 misery.  And  the  worst  city  he  visited  was
 Calcutta.

 When  I  speak  of  Calcutta,  I  speak  of
 Calcutta  which,  unfortunately,  is  inclusive
 of  Howrah,  the  constituency  I  have  the
 honour  to  represent  here.  Narrating  his
 experience  during  his  visit  to  a  bustee  in
 Howrah  where  he  was_  taken  by  officers  of
 the  Calcutta  Metropolitan  Planning  Orga-
 nisation,  Mr.  Hopcraft  says  :—

 “We  came  to  one  of  the  tanks  which
 are  the  festering  disease  repositories  of
 Calcutta.  It  was  a  pond  about  30
 yards  square,  coloured  predominantly
 grey  with  brown  patches.  The  water
 was  rigid.  At  the  edges  there  wasa
 thick  greasy  scum.”
 He  thinks  that  the  problem  of  Calcutta

 matters  vitally  to  the  world,  not  only  to
 itself  and  to  India.  What  has  happened
 in  Calcutta  is  an  urgent  warning  to  Sao
 Paylo,  Kingston,  Caracas  and  Bogota.
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 He  quotes  some  planners  about  the
 ominous  situation  in  Calcutta

 “If  the  final  breakdown  were  to  take
 it  would  bea  disaster  for  mankind  of
 amore  sinister  sort  than  any  disaster
 of  flood  or  famine.  It  would  be  a  con-
 fession  of  failure,  at  the  first  major
 confrontation,  of  mankind’s  ability  to
 organise  the  vast,  rapidly  growing  ur-
 ban  concentrations.”
 New  York  Times  critic  also  comes  out

 with  an  appraisal  of  life,  in  Calcutta  and
 writes  from  there  that  the  artistic  and
 intellectual  vitality  of  the  city  was  “as
 astonishing  as  prize-winning  tuberoses  on
 a  dungheap”’.

 Howard  Taub:  ,  the  Paper's
 critic-at-large,  said,  “In  matters  of  mind
 and  spirit,  this  is  India’s  leading  city.”
 And  he  commented  :

 “When  one  considers  the  material
 condition  of  this  teeming  community,
 with  its  hundreds  of  thousands  of  home-
 less,  its  stench  and  noise,  and  the  al-
 most  superh  prob  to  fashi
 simple  touches  of  civilized  amenity,
 one  finds  it  incredible  that  poets,  nove-
 lists,  playwrights,  actors  and  a  distin-
 guished  film-maker  thrive  here  as  no-
 where  else  in  India.”
 My  hon.  friend  Shri  Ganesh  Ghosh

 laid  all  the  blame  for  our  failures  in  the
 food  front  at  the  doors  of  the  Government.
 I  am  very  sorry  that  he  is  ‘not  present  here
 to  listen  to  my  c  s  on  his  ‘h  on
 that  day.  But  the  problem  of  the  food
 situation  in  West  Bengal  has  to  be  conside-
 red  in  its  proper  and  true  perspective.  If
 we  consider  the  question  of  West  Bengal,
 we  should  consider  the  state  of  affairs  that
 is  prevailing  there.  It  has  been  reported
 by  a  study  team  in  West  Bengal  that  this
 state  of  affairs  is  due  to  the  state’s  inabi-
 lity  to  grow  enough  food  to  feed  itself.
 The  population  of  West  Bengal  increases
 by  three  per  cent  annually  but  the  rate  of
 increases  in  food  production  is  less.  This
 aggravates  the  initial  deficit.  Even  if  there
 had  been’  no  drought,  the  inadequacy  of
 irrigation  facilities  would  have  been  a  big
 drag.

 Official  statistics  show  that  over  the
 past  five  years,  the  acreage  under  aman
 cultivation  has  increased  only  slightly, ‘from  9.5  million  acres  in  ‘1962-63  to  l0
 Million  acres  this  season.  But  in  view  of
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 the  density  of  population  in  West  Bengal
 even  this  increase  should  be  adjudged  re-
 markable.  It  is  the  yield  per  acre  which
 should  cause  concern.  From  i!.!2  maunds
 per  acre  in  1963,  the  yield  increased  by
 two  maunds  per  acre  during  1964-65,  but  it
 has  since  come  down  to  11.62  maunds.
 This  is  the  state  of  affairs  there,  and  in
 addition  to  this,  food  has  been  made  the
 weapon  inthe  armoury  of  our  political
 opponents.  It  was  the  Deyuty  Chief
 Minister,  Mr.  Jyoti  Basu,  who,  at  a  meet-
 ing  held  under  the  auspices  of  the  Com-
 munist  Party  of  India  (Marxist)  at  Kutighat
 in  Baranagar  area  on  Sunday  last,  said  that
 there  was  no  gainsaying  the  fact  that  a
 large  number  of  people  in  the  State  was  in
 the  state  of  starvation  for  which  the  United
 Front  Government  could  not  sbirk  its  res-
 ponsibility.  He  pointed  out  that  the  clique
 of  vested  interest  inside  the  Cabinet  was
 standing  in  the  way  of  implementing  the
 progressive  principles  of  the  Government.
 That  was  the  function  of  the  United  Front
 Government,  and  the  tug-of-war  was  going
 on  between  the  Cabinet  Members  there  and
 that  compelled  the  people  to  fee)  nervous
 of  the  whole  situation,  and  the  procure-
 ment  failed  miserably.

 In  this  position  we  are  heartened  to
 see  today  that  under  President's  rule,
 things  are  changing,  and  under  the  Presi-
 -dent’s  rule  improvements  have  already  taken
 place,  and  the  food  situation  has  also  im-
 proved.  (Interruption).

 SHRI  DHIREWAR  KALITA  (Gauhati):
 Do  you  want  this  to  continue  ?

 MR.  CHAIRMAN:  :  Order,  order.
 The  hon.  Member  will  appreciate  that
 there  is  a  long  list  with  me  still.  We  have
 avery  short  time  for  this.  I  would  re-
 quest  him  to  conclude  now.

 SHRI  KRISHNA  KUMAR  CHATTER-
 Ji:  I  have  only  two  or  three  more  points.
 I  shall  refer  to  the  important  problems
 that  are  faced  in  West  Bengal  today.  One
 is  the  industrial  unrest  that  took  place  dur-
 ing  the  United  Front  Government’s  regime
 due  to  the  colossal  attempt  at  creating  an
 industrial  deadlock,  mobilising  all  the
 workers  and  organising  gheraos,  and  great:
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 ing  conditions  of  disorder.  Certainly  that
 phase  has  changed,  and  the  industries  are
 going  to  be  putin  order.  At  that  time,
 we  were  also  facing  a  colossal  wastage  of
 human  mind  and  material,  because  of  the

 ployment  prevailing  there.  The  em-
 ployment  exchanges  there  are  not  functio-
 ning  to  give  employment  to  the  people.
 The  could  be  described  as  more  or  less  a
 wholesale  agency  the  distribute  despair  and
 despondency  to  the  millions  of  youth  who
 come  out  of  the  schools,  colleges  and  uni-
 versities  in  my  State.

 35  00  hrs.

 Not  only  in  the  industrial  field,  but  in
 the  field  of  education  also,  there  is  con-
 siderable  unrest  and  student  indiscipline.
 That  is  because  of  the  fact  that  these
 youths  find  that  they  have  no  security  and
 no  bright  future.  I  wish  to  draw  the
 attention  of  the  Governor  through  this
 Parliament  that  the  greatest  problem  in
 West  Bengal  today  is  to  tackle  this  unem-
 ployment  of  educated  youths.  If  that  is
 tackled  properly,  probably  we  can  create  a
 better  condition  there.

 MR.  CHAIRMAN  :
 clude  now.

 He  must  con-

 SHRI  KRISHNA  KUMAR  CHATTER-
 Ji:  This  is  my  last  point.  The  UF
 Parties  have  been  clamouring  for  the  re-
 lease  of  all  political  prisoners  before  the
 general  election.  For  my  party,  I  can
 categically  state  that  we  are  prepared  to
 get  all  the  political  prisoners  released,  but
 at  the  same  time,  we  should  also  bear  in
 mind  what  happened  during  the  Naxalbari
 agitation.  Mr.  Charu  Mazumdar,  who
 was  the  brain  wave  of  the  entire  movement
 of  the  Naxalbari  group  said,

 “It  was  not  just  an  economic  strug-
 gle  designed  to  increase  the  peasants’
 individual  land  holdings  ;  its  purpose
 was  to  intensify  the  class  struggle  in
 the  rural  areas  and  also  involve  the
 peasants  in  deliberate  action  aimed  at
 undermining  the  class  authority  which
 is  backed  by  the  bourgeois  State  and
 the  police.”
 So,  the  Governor  has  got  a  difficult

 duty  to  perform  ang  the  general  election
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 will  have  to  be  run  in  an  atmosphere  of
 Peace  and  tranquility,  so  that  the  people
 can  exercise’  their  vote  to  bring  about  a
 condition  of  stability  in  a  State,  which  was
 deprived  of  it  for  many  months.

 at  बलराज  मधोक  (दक्षिण  दिल्ली):
 सभापति  महोदया,  यह  खेद  का  विषय  है  कि
 यह  प्रान्त  जिसने  देश  को  बन्देमातरंम्‌  का
 राष्ट्रगान  दिया,  वह  प्रदेश  जिसने  रविन्द्र  और
 विवेकानन्द  जैसे  राष्ट्र  कवि  पैदा  किये,  जिसने
 नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  और  डा०  श्यामा
 प्रसाद  मुकर्जी  जैसे  राष्ट्र  जन-नायक  पैदा  किये,
 आज  खण्डित  और  पद  दलित  है  और  आज
 वहां  संवंधानिक  शौर  प्रशासनिक  ढांचा  खत्म
 हो  चुका  है।  ञ्राज  वह  राष्ट्रपति  का  राज्य  है
 और  यह  सदन  वहां  के  बजट  को  तीन  घंटों
 में  पास  करने  जा  रहा  है।  यह  स्थिति  जो
 श्राज  वहां  पर  पैदा  हुई  है--इस  के  लिए  बहुत
 ह॒द  तक  केन्द्रीय  शासन  और  कांग्रेस  दल  जिम्मे-
 दार  है।  गत  चुनाव  में  काँग्रेस  पिटी  और  एक
 संविद  सरकार  वहां  पर  बनी  |  इसमें  किसी
 को  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  थी।  मगर  उस
 संविद  सरकार  के  जो  सबसे  बड़े  पार्टनर--

 कम्यूनिस्ट  मार्कंसिस्ट  थे  उन्होंने  जिस  प्रकार
 की  गतिविधियां  वहां  पर  शुरू  कीं,  उसके  द्वारा
 उन्होंने  लोकतंत्रीय  ढांचे  को  ही  श्रन्दर  से  काटना

 शुरू  कर  दिया।  जिस  प्रकार  उन्होंने  नक्सल-
 बाड़ी  में  विद्रोह  की  आग  जलाई,  उससे  यह
 स्पष्ट  हो  गया  था  कि  उनको  लोकतंत्री  शासन
 में  कोई  हिस्सा  देना  गलत  होगा  लोकतन्त्र
 के  लिये  भी  और  बंगाल  के  लिए  भी  यदि  इन
 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार
 या  बंगाल  के  गवर्नर  उसी  समय  उनको  डिसमिस
 करते  और  वहां  पर  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू
 करते  तो  उनको  सारे  देश  से  साधुवाद  मिलता
 और  वहां  पर  एक  अच्छा  शासन  बनने  के
 झासार  कायम  हो  सकते  थे  ।  लेकिन  दुर्भाग्य
 की  बात  है  कि  वह  नहीं  किया  गया।  जिस
 ढंग  से  उसे  डिस्मिस  किया  गया  भौर  जिस  ढंग
 से  एक  भ्रल्ममत  की  सरकार  वहां  पर  लादी
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 गई,  उससे  संविधान  का  उपहास  हुआ  झर
 उस  से  उन  कम्यूनिस्टों  को  जो  बहां  पर  लोक-
 तन्त्र  की  हत्या  कर  रहे  थे,  हीरो  बनकर  जनता
 के  सामने  आने  का  मौका  मिला  आदर  में
 जब  राष्ट्रपति  राज्य  लागू  किया  गया  तो  वह
 ऐसा  ही  था  जैसे  गुनाह  वेलज्जत  या  दूध
 दिया  लेकिन  मैंगनियां  डाल  कर  |  यह  काम
 यदि  चार  महीने  पहले  हो  गया  होता  श्रौर  जो
 वास्तविक  कारण  थे,  उनको  हिम्मत  कर  के
 जनता  को  बता  दिया  गया  होता  तो  आज  जो

 हालत  है,  वह  पैदा  नहीं  हुई  होती  ।

 आज  हालत  यह  है  कि  केन्द्र  भौर
 कांग्रेस  के  नेता  सही  बात  करने  से  घबराते  हैं,
 दिल  की  बात  कहने  से  घबराते  हैं,  इधर-उघर
 की  बातें.  करते  हैं।  सत्यमेव  जयते  का  मोटो

 यहां  पर  लगा  ह्प्रा  है,  लेकिन  सत्य  वे  बोल

 नहीं  सकते।  इसके  कारण  समस्‍यायें  पैदा

 होती  हैं  और  बंगाल  की  समस्या  का  मूल
 कारण  भी  यही  है  ।  आगे  क्‍या  होगा--मैं  कह
 नहीं  सकता,  परन्तु  मैं  समभता  हूं  कि  बंगाल
 की  श्राज  जो  स्थिति  है,  उस  में  न  कम्यूनिस्ट
 बंगाल  को  श्रच्छा  शासन  दे  सकते  हैं  और  न
 कांग्रेस  दे  सकती  है  |  वहां  की  जनता  की
 आस्था  न  कांग्रेस  में  बाकी  रही  है,  और  न

 कम्यूनिस्ट  पार्टी  में  बाकी  रही  है।  वहां  पर
 किसी  थर्ड  आलटरनेटिव  की,  तीसरे  विकल्प  की
 जरूरत  है।  श्राज  जो  राष्ट्रवादी  दल  है,  जो
 लोकतंत्रीय  पद्धति  में  विश्वास  रखते  हैं,  वे

 इकट्ठी  मिलें  भ्रौर  थर्ड  ग्लाल्टरनेटिव  बंगाल  की
 जनता  के  सामने  पेश  करे  ताकि  बंगाल  जो
 हमारे  देश  का  एक  बुद्धिजीवी  और  महत्वपूर्ण
 लोगों  का  प्रान्त  है,  उसे  एक  अच्छा  और  लोक-
 तन्त्रीय  शासन  मिल  सके  ।

 इस  बजट  के  अन्दर  बहुत  सो  बातें  कही
 गई  हैं,  परन्तु  तीन-चार  मदों  की  ओर  मैं  विशेष
 रूप  से  ध्यान  दिलाना  चाहता  हैँ  ।  &  करोड़
 62  लाख  रुपये  डिस्प्लेस्ड  लोगों  के  लिए,  पाकि-
 स्तान  से  आए  हुए  शरणार्थियों  के  लिए  रखे
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 गये  हैं।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  कुछ  भी  नहीं
 हैं।  भ्राज  वहां  पर  जो  शरणार्थी  समस्या  है,
 वह  बहुत  हो  भयानक  है  7  जिस  समय  देश  का
 विभाजन  हुमा,  उस  समय,  सभापति  महोदया,
 जिन्‍ना  मे  कहा  था  कि  विभाजन  के  साथ-साथ
 भ्राबादियों  का  भी  तबादला  होगा  |  डा०
 भ्रम्बेदकर  ने  श्रपनी  विख्यात  पुस्तक  “थाट्स
 झान  पाकिस्तान”  में  कहा  था  कि  विभाजन  को
 नहीं  मानो,  यदि  विभाजन  को  मानने  जा  रहे
 हो  तो  उसकी  लौजीकल  कौरोलरी  यही  है  कि
 उसके  साथ  ही  श्राबादी  का  भी  तबादला  हो  1
 यदि  वह  हो  गया  होता,  तो  समस्या  हल  हो
 जाती  ।  मगर  हमने  विभाजन  तो  मान  लिया
 मगर  शभ्राबादी  का  तबादला  नहीं  माना  ।  भला

 हो  मास्टर  तारा  सिंह  का--उन्होंने  देख  लिया
 कि  विभाज़न  के  बाद  पाकिस्तान  के  श्रन्दर
 किसी  केशघारी  अथवा  सहजघधारी  हिन्दू  के
 लिये  रहना  -सम्भव  नहीं  है  i  उन्होंने  कहा  चलो
 शझौर  पंजाब  के  लोग  अपनी  अरबों  की  सम्पत्ति
 छोड़  कर,  अपने  लाखों  आदमियों  को  मरवा
 कर  चले  आये  इस  कारण  पंजाब  में  यह
 समस्या  खत्म  हो  चुकी  है,  मगर  यह  बात
 बंगाल  पर  लागू  नहीं  की  गई  पूर्वी  पाकिस्तान
 के  लोग  भी  चिन्तित  थे,  सरदार  पटेल  वहां
 गये,  मुखर्जी  गये,  नेहरू  गये  और  उन  को

 कहा  कि  तुम  टिके  रहो,  तुम्हारी  रक्षा  होगी,
 परन्तु  रक्षा  नहीं  हुई।  वहां  पर  लोगों  को
 मारना  शुरू  हुआ  ।  श्रष्यक्ष  महोदय,  उस  समय
 947  में  भारत  में  3  करोड़  क ेलगभग  मुसल-
 मान  रह  गये  थे,  पूर्वी  पाकिस्तान  में  डेढ़  करोड़
 के  लगभग  हिन्दू  रह  गये  थे  ।  उसके  बाद  से

 मुसलमानों  की  श्राबादी  देश  में  निरन्तर  बढ़
 रही  है--देश  की  पिछली  जनगणना  में  भारत
 में  मुसलमानों  की  झ्राबादी  पांच  करोड़  हो  गई
 भौर  उसी  झ्राधार  पर  पाकिस्तान  में  हिन्दुग्ों
 की  शझावादी  ढाई  करोड़  होनी  चाहिए  थी,
 लेकिन  96)  की  जनगराना  में  पाकिस्तान  में

 हिन्दुओं  की  श्राकादी  90  लाख  रह  गई  है।
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 कुछ  दिन  पूर्व  यहां  पर  मुस्लिम  लीग  के  प्रधान
 ने  कहा  था  कि  भारत  के  श्रन्दर  मुसलमानों
 को  जैनोसाइड  हो  रहा  है,  प्रगर  ज़ैनोसाइड
 हो  रहा  था  तो  उनकी  संख्या  तीम  करोड़  से
 पांच  करोड़  कैसे  हो  गई।  ऐसी  हालत  में
 उनके  साथ  विशेष  सुलूक  करने  का  क्या  श्रथ॑
 हो  सकता  है,  भ्राप  स्वयं  देख  सकती  हैं  ।  वहां
 पर  जो  स्थिति  पैदा  कर  दी  गई  है,  उसमें
 श्ल्पसंख्यक  लोग  वहां  पर  रह  नहीं  सकते  ny
 पचास-साठ  लाख  लोगों  को  मार  कर  निकाल  दिया
 गया  है,  बाकी  जो  बचे  हैं,  उनका  भविष्य  भी
 खतरे  में  है।  श्राखिर  इसका  क्या  इलाज  किया
 जाय  ?  क्‍या  शब  आबादी  का  तबादला  नहीं
 किया  जा  सकता  ?  सरदार  पटेल  ने  उस  वक्‍त
 यह  सुझाव  भी  दिया  था  कि  अगर  पाकिस्तान
 सरकार  हिन्दू  माइनौरिटी  को  रखने  के  लिए
 तैयार  नहीं  है  तो  हमें  दो-तीन  जिले  दे  दिये
 जायें,  जहां  पर  उनको  बसाया  जा  सके,  लेकिन
 वह  चीज  उस  वक्‍त  नहीं  मानी  गई,  परिणाम
 यह  हुमा  कि  बजाय  ऐसा  करने  के,  हमने  नेहरू-
 लियाकत  ऐसश्रीमेन्ट  कर  लिया,  जिसके  मुताबिक
 हम  ने  झपने  हाथ  बांध  लिये  ।  उस  समय  डा०
 श्यामाप्रसाद  मुखर्जी  ने,  जब  उन्होंने  केन्द्र  की
 कंबिनेट  से  त्याग-पत्र  दिया,  कुछ  बातें  कही
 थीं,  वे  श्राज  सत्य  सिद्ध  हो  रही  हैं  t  उन्होंने
 इसी  पालियामेन्ट  में  एक  स्टेटमेन्ट  दिया  था,
 जिसके  कुछ  वाक्य  मैं  आपके  सामने  पढ़  कर
 सुनाता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  था

 “Hindus  wil  continue  to  come  away
 in  large  numbers  and  those  who  have
 come  will  not  be  prepared  to  go  back.
 On  the  other  hand,  Muslims  who  had
 gone  away  will  now  return  and  in  our
 determination  to  implement  the  Agree-
 ment  Muslims  will  not  leave  India.
 Our  economy  will  thus  be  shattered
 and  possible  conflict  within  our  country
 will  be  greater.

 In  the  garb  of  protecting  minorities
 in  India,  the  Agreement  has  reopened
 the  “problem  of  Muslim  minority  in
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 India,  thus  seeking  to  revive  those  dis-
 ruptive  forces  that  created  Pakistan
 itself.  This  principle,  carried  to  its
 logical  conclusions,  will  create  fresh
 problems  for  us  which,  strictly  speak-
 ing  are  against  our  very  Constitution.”

 यह  वानिग  उन्होंने  950  में  दी  थी  और

 यह  बिल्कुल  सत्य  सिद्ध  हो  रही  है  1  लगातार
 लोग  वहां  से  निकल  कर  झा  रहे  हैं  7  श्राज  बंगाल
 में  जो  बहुत  सारी  समस्‍यायें  हैं,  उसका  कारण  यह
 है  कि  वहां  की  इकानमी  शैटर  हो  चुकी  है,  उनके

 द्लिये  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया  जा  रहा  है।  यदि

 हम  श्र  कुछ  नहीं  कर  सकते,  तो  कम-से-कम
 जो  भझाये  हैं,  जो  भारत  के  नागरिक  बन  कर  आये

 हैं,  जिनका  कुछ  भी  दोष  नहीं  है,  उन्होंने  देश  की
 प्राज़ादी  के  लिए  युद्ध  किया  था,  उस  संघर्ष  की
 शब  उनको  कीमत  चुकानी  पड़  रही  है,  उनको
 आज  पाकिस्तान  से  निकाला  जा  रहा  है,  उनके
 लिये  भ्राज  केन्द्र  को  योगदाद  देना  होगा  ।  उनको
 बसाने  के  लिये  श्रण्डेमान  प्राइलैंड  में  प्रबन्ध
 करना  होगा  ।  यह  बड़ी.  गम्भीर  समस्या  है,
 राष्ट्रीय  समस्या  है,  इसकी  झोर  अधिक  ब्यान
 देना  होगा,  उनके  लिये  श्रधिक  साधन  जुटाने
 होंगे  ।

 दूसरी  समस्या  कलकत्ता  शहर  की  है।
 कलकत्ता  हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  शहर  है
 लेकिन  श्राज  वह  हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  स्लम
 भी  बन  चुका  है।  वहां  पर  काफी  उद्योगीकरण

 हुआ  है  लेकिन  उद्योगों  का  केन्द्रीयकरण  होने  के
 साथ-साथ  वहां  पर  कई  प्रकार  की  एकोनामिक
 और  सोशल  समस्‍यायें  खड़ी  हो  गई  हैं ।  कम्यु-

 “निस्टों  ने  जब  वहां  पर  घेराव  का  कार्यक्रम  शुरू
 किया  तो  उसका  बड़ा  बिरोध  हुआ  लेकिन  इसके
 साथ  ही  साथ  उसका  लाभ  भी  हुमा  है  भर  वह्‌
 यह  कि  लोग  अब  समभने  लगे  हैं  कि  एक  ही
 जगह  पर  इस  प्रकार  से  उद्योगों  का  केन्द्रीकरण
 करना  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  इससे  नयी-नयी
 सामाजिक  और  झाथिक  समस्‍यायें  पैदा  हो  जाती

 हैं  ।  इसके  श्रलावा  कलकसा  हमारी  सीमा  का
 एक  शहर  है  और  पाकिस्तान  हमारा  दुश्मन  है  ।

 सुरक्षा  के  प्वाइन्ट  भ्राफ  व्यू  से  भी  एक  ही  स्थान

 :  1968-85  -

 पर  उद्योगों  को  केन्‍्द्रीयकररा  श्रच्छा  नहीं  है  ;
 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  आगे  से  यदि  कोई
 नया  उद्योग  खोलना  हो  तो  उसको  कलकत्ता  में
 न  खोला  जाये  किसी  ग्रन्य  स्थान  पर  या  बंगाल
 के  रूरल  एरियाज  में  उसको  खोला  जाये  लेकिन
 कोई  भी  नयी  इल्‍्डस्ट्री  अब  कलकत्ता  में  नहीं
 खुलनी  चाहिए  ।  कलकत्ता  शहर  को  सुधारने  की
 दृष्टि  से  श्र  सुरक्ष!  की  दृष्टि  से  यह  बहुत
 आवश्यक  है  |

 कलकत्ता  शहर  में  एक  अन्य  बड़ी  समस्या.
 मकानों  की  है।  दिल्‍ली  शहर  से  भी  भयंकर
 समस्या  मकानों  के  सम्बम्ध  में  कलकत्ता  में  है
 शौर  उसका  कोई  इलाज  नहीं  हो  रहा  है  |  परि-
 रणामस्वरूप  केवल  छोटी-छोटी  गन्दी  बस्तियां
 बन  रही  है।  मेरा  सुभाव  है  कि  वहां  पर
 हाउसिंग  कारपो  रेशन  कायम  किया  जाये  जिसके
 लिये  फंडज  की  व्यवस्था  चाहे  लोन्स  के  द्वारा
 की  जाये  या  एल०ग्राई>  सी०  से  रुपया  लिया
 जाये  1  इस  कारपोरेशन के  द्वारा  वहां  पर  दो-
 तीन  कमरों  के  मकान  बनाये  जायें  और  वह
 मकान  वहां  के  लोगों  को  हायर  पर्चेज  के  श्राधार
 पर  दिये  जायें।  हांगकांग  भर  सिंगापुर  के  दृष्टान्त
 इस  सम्बन्ध  में  हमारे  सामने  हैं।  जिस  प्रकार  से
 उन्होंने  इस  समस्या  को  हल  किया  है,  उसी
 प्रकार  स ेहम  भी  इस  समस्या  को  हल  कर  सकते
 हैं  -  हमारे  पास  रुपया  नहीं  है,  यह  कह  कर  हम
 इस  समस्या  से  भाग  नहीं  सकते  हैं ।  सारा
 कलकत्ता  शहर  स्लम  नहीं  बन  सकता  है,  इस
 समस्या  को  हल  करने  की  तरफ  हमको  ध्यान
 देना  ही  पड़ेगा  ।

 तीसरी  समस्या  शिक्षा  की  है।  प्राइमरी
 टीचस  की  तनख्वाह  के  बारे  में  कल  एक  बयान
 दिया  गया,  मैं  उसको  देख  रहा  था  बंगाल  के
 अन्दर  प्राइमरी  टीचर  की  तनख्वाह  कम  से  कम
 45  है  और  श्रधिक  से  प्रधिक  208  हैं  जबकि
 उसके  मुकाबले  में  पंजाब  में  कम  से  कम  26  3
 और  अधिक  से  श्रधिक  437  हैं,  और  इसी  प्रकार
 आसाम  में  कम  से  कम  60  ब्रौर  भ्रधिक  से  भ्रधिक
 285  है  1  इस  प्रकार  बंगाल  में  सबसे  कम  वेतन
 मिल  रहा  है।  इसके  साथ  ही  संविधान  में  कहा.
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 गया  है  कि  प्राइमरी  शिक्षा  फ्री  होगी  लेकिन
 बंगाल  में  राज  भी  प्राइमरी  शिक्षा  के  लिये  फीस
 ली  जा  रही  है।  इस  स्थिति  को  हमें  सुधारना
 होगा  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  वहां  पर  6  महीने
 तथाकथित  समाजवादी  शासन  चला  लेकिन  फिर
 भी  उसने  टीचसें  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया ।
 इसकी  तरफ  हमें  ध्यान  देना  होगा,  टीचर  का
 वेतन  बढ़ाना  होगा  और  प्राइमरी  शिक्षा  को

 सुधारना  होगा।
 साथ  ही  साथ  विश्वविद्यालय  स्तर  की

 शिक्षा  की  ओर  भी  ध्यान  देने  की  भ्रावश्यकता

 है।  वहां  पर  विश्व  भारती  विश्वविद्यालय  है
 जिसको  कि  श्री  रवीन्द्रनाथ  ठाकुर  ने  बनाया
 था।  उसका  पुराना  चित्र  नष्ट  हो  चुका  है  शौर
 नया  चित्र  बना  नहीं  है  उस  पर  न  तीतर  न
 बटेर  वाली  कहावत  लागू  होती  है  1  उसके  अन्दर
 अंग्रेजी  और  बंगाली  के  साथ-साथ  हिन्दी  को  भी
 शिक्षा  का  माध्यम  बनाये  जाये  और  सही  मायनों
 में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बनाया  जाये  ताकि
 वहां  पर  उस  प्रान्त  के  साथ-साथ  अन्य  प्रान्तों  के
 छात्र  भी  शिक्षा  ग्रहण  कर  सके  ।

 अन्त  में,  जहां  तक  खाद्यान्न  का  सवाल  है,
 बंगाल  में  कैद  क्राप्स  जैसे  चाय,  पटसन  वगैरह
 श्रधिक  पंदा  होता  है  और  चावल  कम  होता  है  |

 यह  सही  है  कि  दूसरे  स्थानों  से  वहाँ  पर
 चावल  भेजा  जाये  परन्तु  बंगाल  के  अन्दर  भी
 चावल  की  उपज  बढ़ाई  की  जा  सकती  है  ।  जैसा
 कि  श्री  हुमायू'  कबीर  ने  भी  कहा  है,  यदि  सुन्दर
 वन  को  रिक्‍्लेम  किया  जाये  श्रौर  वहां  पर  सिंचाई
 की  व्यवस्था  की  जाये  तो  बंगाल,  चाय  और
 पटसन  को  पैदा  करते  हुये,  चावल  के  मामले  में
 भी  आत्मनिभेर  हो  सकता  है  1  इन  सब  बातों
 की  ओर  आप  ध्यान  दें,  यही  मेरा  निवेदन  है
 घन्यवाद  |

 SHRI  HIMATSIGKA  (Godda):  I
 heard  the  speaker  on  behalf  of  the  Op-
 position  and  he  enumerated  a  number  of
 things  as  if  all  these  ills,  were  due  to  the
 present  President's  rule.  He  said  that  the
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 engineering  industry  was  in  difficulties;
 expenditure  was  being  incurred  and  the
 Calcutta  port  had  become  very  bad,  as  if
 all  those  things  had  been  due  to  mistakes,
 or  acts  of  omission  of  the  President’s  rule.
 All  these  difficulties  were  created  by  the
 United  Front  Government  which  was  in
 power  for  about  nine  months.  Gheraos
 and  other  things  which  had  already  been
 referred  to  created  a  number  of  problems
 and  a  number  of  industries  had  closed  their
 doors.  Gheraos  were  followed  by  lock
 outs.  After  the  imposition  of  the  Presi-
 dent’s  rule,  things  began  to  improve  but-
 the  recession  had  been’so  severe.  Inspite
 of  every  attempt  that  had  been  made,  not
 much  improvement  had  been  possible  so
 far.

 Sir,  Calcutta  has  been  described  by  a
 number  of  persons  coming  from  outside
 as  a  city  which  has.  become  a  plague-spot
 and  my  hon.  friend,  Shri  Humayun  Kabir,
 has  drawn  attention  of  the  House  to  the
 urgent  necessity  of  certain  things  to  be
 done  in  Calcutta  because  Calcutta  means
 West  Benga!  and,  if  you  leave  out  Cal-
 cutta,  nothing  remains  in  West  Bengal.
 Therefore,  it  is  very  urgently  necessary
 that  attention  should  be  diverted  and
 should  be  focussed  on  improving  the  con-
 ditions  obtaining  in  Calcutta.  You  can-
 not  walk  on  the  streets.  They  are  so
 congested.  The  movement  by  vehicles  also
 is  very  difficult.  One  bridge  that  is  there
 cannot  cope  with  the  traffic  and,  therefore,
 another  bridge.  is  urgently  called  for.
 Slum  clearance  is  also  necessary.  But
 all  these  things  can  be  possible  only  if
 the  Central  Government  puts  forth  their
 energy  and  give  substantial  help.  It  is
 beyond  the  powers  and  the  financial  re-
 sources  of  the  Calcutta  Corporation  to
 make  any  improvements.  Almost  the
 whole  income  is  being  eaten  up  by  the
 salaries  and  wages  and,  practically  nothing
 is  being  left  for  other  improvements  in
 the  city.  Therefore,  it  is  necessary  that
 attention  is  given  by  the  Centre  to  hélp
 Calcutta  and  to  improve  its  conditions.
 The  garbage  clearance  has  also  been  re-
 ferred  to.  by  the  previous  speaker  and  I
 feel,  if  the  garbage  can  be  used  for  being
 converted  into  manure,  certainly,  that  will
 serve  double  purpose.  The  cost  that  will
 be  incurred  will  be  realised  from  the
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 manure  that  will  be  manufactured  and,
 at  the  same  time,  that  will  improve  the
 condition  of  crops  also.  It  is  very  neces-
 sary  that  attention  is  given  to  that.

 The  bus  service  that  is’  being  run  by
 Government  is  a  losing  concern.  I  think
 they  are  losing  about  a  crore  of  rupees
 per  year.  I  do  not  see  the  fun  in  running
 a  service  which  isa  losing  concern.  It
 can  perhaps  be  passed  on  to  private  ope-
 tators  who  will  be  prepared  to  contribute
 bute  a  substantial  sum  to  the  coffers  of  the
 Government.  |  think,  if  a  bus  is  passed
 on  to  a  private  operation,  that  will  yield
 about  Rs.  000  monthly  by  way  of  royalty
 or  whatever  you  call  it,  to  the  Government
 coffers  and  there  are  about  400  to  500
 buses  that  are  being  run  by  Government
 and  if  they  are  passed  on  to  private  ope-
 rators,  a  good  income  will  be  available
 and  the  loss  that  is  being  incurred  will
 also  be  stopped.

 On  a  previous  occasion,  when  discus-
 sing  the  General  Budget,  I  mentioned  that
 November  will  not  be  suitable  for  mid-
 tern  elections.  The  political  parties,  each
 one  of  them,  avoided  to  suggest  any  later
 date  for  fear  of  being  misunderstood  about
 their  weakness  or  anything
 But  November  will  certainly  not  be  suita-
 ble  under  any  circumstances.  Most  of
 the  places  will  be  inaccessible.  to  voters,
 to  the  candidates  and  to  the  political
 parties.  The  officers  will  also  not  be  able
 to  go  over  all  the  places.  Therefore,

 ‘the  elections  should  be  postponed  to
 some  future  date,  preferably,  to  January,
 if  not  February.  I  think  January  will  be
 the  best  time  when  crops  will  have  been
 harvested  and  voters  can  move  freely.

 Another  complaint  that  has  been
 made  against  the  present  Government  is
 about  procurement  of  food,  I  think,
 foodgrains  have  been  procured  to  a  much
 larger  extent  by  the  present  administration
 than  what  was  done  or  attempted  to  be
 done  by  the  -  United  Front  Government.
 Therefore,  {  feel  it  was  very  unfair  to
 criticise  the.present  administration  for
 not  procuring  food  in  proper  quantity,

 Asa  matter  of  fact,  as  regards  the
 elections,  the  resolutions  have  been  passed
 by  a  number  of  institutions  representing
 educated  persons,  lawyers,  efc.  that  they
 are  very  much  satisfied  with  the  Presi-
 gent’s  Rule  and  ‘that  they  would:  rathes

 like  that,.
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 prefer  that  the  President’s  rule  continues
 to  their  being  troubled  by  hotch-potch
 parties  coming  to  power  and  creating  all
 kinds  of  difficulties.  Therefore,  at  any  rate,
 so  far  as  elections  are  concerned,  they
 should  be  post  poned  and  something
 should  be  done  to  improve  the  conditions
 of  Calcutta,  so  that  we  can  live  properly
 there.

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE  (Calcutta
 North  East):  The  time  rationed  for  us
 being  what  it  is,  I  fear  I  have  to  speak
 telegraphically,  and  I  have  no  time  to
 counter  the  factious  arguments  which  I
 have  heard  from  the  Congress  Benches
 ‘with  regard  to  the  U.  F.  Government
 which  was  in  power  for  nine  months,  which
 had  thrusts  from  every  side  and  which
 was  put  into  all  kinds  of  difficulties  by
 Delhi  into  the  bargain.  They  wanted  to
 point  out  that  all  the  ills  of  West  Bengal
 and  of  Calcutta  in  particular,  which  have
 accumulated,  are  due  to  the  operations  of
 the  United  Front  Government.  I  have  no
 time  also  to  enter  into  arguments  with  my
 hon.  friend,  Shri  Bal  Raj  Madhok.  who
 is  not  here  and  who  made  communal-
 orientéd  observations  which  are  rather
 pregnant  with  mischiefs,  but  we  shall  have
 other  occasions  to  counter  that  kind  of
 thinking.  It  is  a  pity...

 MR.  CHAIRMAN  :  I  will  be  a  little
 generous  in  the  hon.  Member's  case.

 SHRI  प्र.  N.  MUKERJEE:  I  am
 very  grateful.  I  was  going  to  ask  for  that
 generosity,  but  you  are  offering  it  on  your
 own...  (Interruptions)

 SHRI  5.  KANDAPPAN  (Mettur)  :  She
 wants  you  to  answer  these  points.

 SHRI  H.N.  MUKERJEE:  I  would
 not  be  derailed  becaus¢  in  that  case,  the
 Budget  cannot  be  discussed.  I  hope,  we
 are  going  to  have  a  discussion  6n  com-
 munal  problem  altogether.

 It  is  a  pity  that  the  State  which  was
 once  in  the  vanguard  of  India's  progress
 has  now  fallen  on  evil  days,  and  even
 though  it  is  earning  at  the  present.  moment
 40  per  cent  of  our  foreign  exchange  re-
 sources,  we  .are  being  cursed  by.  all  and
 sundry  as  being  the  problem  province  of
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 this  country.  It  isa  pity,  almost  every-
 thing  is  a  pity  these  days  in  our  country.

 I  would  like,  first  of  all,  to  point  out
 that  we  have  now  a  Committee  to  advise
 the  President  in  regard  to  West  Bengal,
 and  it  is  rather  extraordinary  that  all  the
 West  Bengal  Members  of  the  Rajya  Sabha
 are  Members  of  this  Committee  while
 many  Members  from  West  Bengal  in  Lok
 Sabha  do  not  have  that  advantage.  I  feel,
 it  is  a  paradox  that  in  our  Parliamentary
 set-up,  the  non-elective,  the  Second  Cham-
 ber,  is  getting  a  bigger  finger  in  the  pie  of
 the  Government.

 I  have  heard  also  some  talk  which  come
 rather  stealthily  from  Mr.  Humayun  Kabir.
 lI  can  understand  his  attitude  because  he
 was  challenged  to  stand  for  re-election  and
 he  never  had  the  courage  to  take  it  up.
 The  stealthy  talk  began  regarding  the  post-
 ponement  of  the  mid-term  elections.  The
 ‘Congress  members  have  echoed  it.  There
 has  been  an  agreed  decision  by  all  the
 parties  who  met  with  the  Election  Com-
 missioner  in  their  midst—and  Congress
 was  also  a  party  to  that  decision  —which
 isto  the  effect  that,  in  November,  the
 mid-term  election  will  take  place  Let
 no  Other  considerations  fear  of  the  ver-
 dict  of  the  electorate  ;  really  speaking,  let
 not  that  deter  the  performance  of  a  pro-
 mise  which  was  made  before  the  Election
 Commissioner.

 Mr.  K.  K.  Chatterjee  said  something
 about  political  prisoners.  I  find  that  36
 political  prisoners  are  still  in  detention
 under  the  Preventive  Detention  Act,  and
 Government  said  in  answer  the  other  day,
 on  the  3rd  May,  that  their  release  was  not
 under  consideration.  This  is  a  charac-
 teristic  anomaly  of  our  present  day  politi-
 cal  life,  but  again  thatis  the  pity,  the
 greater  pity,  that  we  live  in  conditions
 that  such  things  can  pass  muster.

 In  regard  to  the  problem  of  food,  I
 found  in  today’s  paper  a......

 5.25  hrs.

 {Shri  Hem  Barua  in  the  Chair)

 I  am  addressing  a  galaxy  of  talents.who
 are  now  coming  to  adorn.the  Chair.

 J  was  saying  that  oply  to-day  I  saw  jn
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 the  papers  a  report  made  by  the  Chairman
 of  the  Commission  of  Inquiry  which  had
 been  set  up  by  the  Congress  Government
 in  West  Bengal  in  966  in  regard  to  the
 food  situation.  A  former  Chief  Justice  of
 Calcutta  High  Court,  Mr.  Justice  Lahiri.
 was  the  Chairman  and  he  wrote  in  his
 report  :

 “The  food  policy  pursued  by  the
 State  of  West  Bengal  in  1965-66...”

 Mind  you,  those  were  Congress  days.
 aires  succeeded  in  converting  the

 entire  population  of  the  State  into  a
 race  of  criminals...”

 because  smuggling  of  rice  become  a  most
 lucrative  profession  to  which  the  unem-
 ployed  naturally  got  attracted.  And  then
 the  report  says  :

 “Without  being  accused  of  parochia-
 lism  or  provincialism,  I  can  say  that
 the  State  of  West  Bengal  has  been  to
 some  extent'a  victim  of  Central  policy
 in  the  matter  of  food  and  the  Central
 Government  should  bear  a_  legitimate
 share  of  the  burden.”

 But  Ido  not  know  whether  the  Central
 Government  would  admit  it.  And  in  regard
 to  this,  only  the  other  day  it  is  reported
 in  the  HINDUSTFAN  STANDARD  of  30th
 April  that  the  West  Bengal  Governor,  Mr.
 Dharma  Vira,  made  statement  before  a
 meeting  of  District  Magistrates  and  the
 paper  reports  him  of  having  said  :

 “The  Governor  stressed  the  neces-
 sity  of  keeping  the  food  prices  low...”

 They  have  sky-rocketed.
 “‘He  did  not  know  why  the  prices

 would  soar  higher  when  the  Centre
 was  giving  larger  supplies  of  food  to
 this  State  this  year.”

 Naturally,  the  Centre  looks  upon  Mr.
 Dharma  Vira  as  @  person  very  much  near
 its  heart  and,  therefore  the  Centre  is  help-
 ing  him,  and  yet,  the  condition  is  actually
 worse  and  the  prices  are  rising.  Even  so,
 we  would  ‘like  food  production  to  grow
 and  for  that  purpdse  I  would  refer  the
 Centrat  Government  to  a  statement  made  by
 Dr.  K.  L.  Rao  very  recently  that  with  a
 very  little  efforts,  West  Bengal  can  produce
 all  that  -it.needs  by.  way  of  :  food.  and.can
 also  export  yome  to  other  States,  fn  this
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 connection,  the  Sunderbans  was  mentioned.
 There  are  low-lying  areas  in  Hawrah  Dis-
 trict  about  which  Shri  Chatterjee  must  be
 aware  and  there  is  a  Beel,  a  70  miles
 stretch  of  water—Bhandardaka  Beel—in
 Murshidabad  District  which  is  abutting  at
 the  Bhagirathi  river  and  by  spending  a
 little  over  a  crore  of  rupees,  we  can  grow
 three  crops,  a  year  worth  nearly  Rs.  3
 crores.

 MR.  CHAIRMAN  :
 ber’s  time  is  up.

 Hon’ble  Mem-

 SHRI  प्र.  N.  MUKERJEE:  One  who
 is  nobody  in  this  House  and  who  has  been
 disowned  by  his  own  Party  can  speak  for
 25  minutes,  but  those  who  represent  reco-
 gnised  Parties  do  not  got  any  time.  I  pro-
 test  against  this.  I  would  not  have  said
 it  but  for......

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contal)!:  I
 would  also  support  Mr.  Mukerjee.  This
 is  West  Bengal  Budget  and  those  hon.
 Members  from  West  Bengal  should  get
 more  time.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA
 (Barh)  :  I  want  to  make  one  point  clear.
 The  unattached  Members  agreed  to  Prof.
 Kabir  to  speak  on  their  behalf  and  his
 time  was  19°  minutes  but  he  was  given  only
 1S.  minutes.  Therefore,  the  hon.  Member
 sitting  opposite  must  not  have  any  misun-
 der-standing  that  he  has  been  given  more
 than  his  due.

 ‘SHRI  H.  N.  MUKERJEE:  I!  have
 counted  also  ;  I  have  counted  the  number
 of  minutes.  There  is  no  need  for  it.  You
 better  carry  on  with  Congress  Members
 and  with  new-Congress  Members  like  Mr.
 Kabir  ;  they  can  have  the  run  of  the  land.
 I  do  not  propose  to  speak.  If  this  is  the
 way  the  West  Bengal  Budget  is  to  be  treat-
 ed,  West  Bengal  Members  should  have
 nothing  to  do  with  it.  Therefore,  |  would
 suggest  that  only  the  Congressmen  remain
 and  let  the  proceeding  be  conducted  by
 Mr.  Kabir  and  God  alone  knows  who  are
 the  other  defectors  who  are  now  trying  to
 gotothe  other  side.  Ido  not  want  to
 take  amy  further  part  in  the  proceedings.

 (Shri  H.  N.  Mukerjee  then  left  the  House)

 MR.  CHAIRMAN  ;  Shri  Onkarlal
 Bohra,
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 श्री  झोंकार  लाल  बोहरा  (चित्तोड़गढ़)  :
 सभापति  महोदय,  जब  भ्राज  हम  यहां  परिचमी
 बंगाल  के  बजट  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  तब
 मुझे  एक  बात  का  बड़ा  खेद  है  कि  वहां  पर
 श्राज  राष्ट्रपति  शासन  है।  पद्चिमी  बंगाल  में,
 जिसने  जनतन्त्र  श्रौर  प्रजातन्त्र  के  लिये  सब
 से  ज्यादा  संघर्ष  किया,  राष्ट्रपति  शासन  है,  यह
 बात  मन  को  बड़ी  श्रखरती  है।  लेकिन  मैं  झाप
 के  सामने  उन  कारणों  का  थोड़ा  सा  जिक्र
 करना  चाहता  हैं  जिन  की  वजह  से  यह  स्थिति
 हुई  और  आज  हम  इस  संसद-भवत  में बैठ  कर
 वहां  के  बजट  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 पदिचमी  बंगाल  में  पिछले  दिनों  में  यूना-
 इटेड  फ्रंट  को  सरकार  के  समय  जिस  तरहं  की
 घटनायें  हुई  और  जिस  तरह  का  वातावरण  सारे
 देश  में  चर्चा  का  विषय  बना,  मैं  थोड़ा  सा  उन
 पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  ।  एक  तरफ
 पद्चमी  बंगाल  में  भयंकर  भसन्तोष  है,  बेकारी
 को  लेकर  छात्रों  में  प्नुशासनहीनता  है,  दूसरी
 तरफ  श्रमिकों  में  भी  भ्रसन्‍्तोष  है।  भ्ौद्योगिक
 दृष्टि  से  उन्‍नत  होते  हुए  भी  पदिचमी  बंगाल  में
 जिस  प्रकार  की  घटनायें  हुईं,  उन  से  देश  में  एक
 वातावरण  बना,  और  उत्पादन  की  दृष्टि  से
 देश  को  इतना  धक्का  लगा  जिसका  ठिकाना  नहीं
 है  ।  आज  जहां  अधिक  से  भ्रधिक  उत्पादन  बढ़ना
 चाहिए  श्र  बेकारी  खत्म  होनी  चाहिये,  वहां  पर

 उद्योगों  का  धेराव  किया  गया,  श्रमिक्रों  की  समस्‍यायें
 खड़ी  की  गईं  और  उत्पादन  को  धक्का  पहुँचाया
 गया  |  साथ  ही  नक्सलबाड़ी  जैसी  घटनाझरों  ने
 सारे  पश्चिमी  बंगाल  के  शासन  को  ठप्प  कर
 दिया  और  लोगों  में  भ्रातंक  फैला  a  एक  श्रोर  तो
 हम  चाहते  हैं  कि  प्रगति  हो,  उत्पादन  बढ़े  और

 दूसरी  श्रोर  अनुशासनहीनता  शौर  अ्रसन्तोष  की
 घटनाओं  ने  सारी  स्थिति  ऐसी  पैदा  कर  दी  कि
 वहां  पर  मजबूर  हो  कर  केन्द्र  को  हस्तक्षेप  करना
 पड़ा  भौर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  पड़ा  ।

 श्री  बलराज  मधोक  ने  सारी  जिम्मेदारी
 कांग्रेस  पर  डाली  है  कि  वह  अपनी  आत्मा  की
 प्रावाज  सुर्ने  तो  उन्हें  ऐसा  लगेगा  कि  ब्राबजुद
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 सारी  बुराइयों  के  बहुत  समय  तक  केन्द्र  ने  भौर
 संसद  ने  पश्चिमी  बंगाल  कौ  घटनाओं  पर  धैर्य
 धारण  किया,  लेकिन  श्रन्त  में  स्थिति  इतनी
 असहनीय  हो  गई  कि  मजबूर  हो  कर  राष्ट्रपति
 शासन  वहां  पर  लागू  करना  पड़ा  ।  मैं  यह
 कहना  चाहता  है  कि  एक  तरफ  तो  जहां  केरल
 के ध्न्दर  वहां  की  संयुक्त  सरकार,  जिसमें
 कम्यूनिस्ट  भी  हैं,  उद्योगों  को  बढ़ाने  की  कोशिश
 कर  रही  है,  वहां  दूसरी  तरफ  पश्चिमी  बंगाल
 के  कम्यूनिस्ट  भाइयों  के  हाथ  में  सरकार  ते
 ही,  उन्होंने  सोचा  कि  वह  बहुत  जल्दी  हिन्दुस्तान
 में  कम्यूनिज्म  की  झुरूआत  कर  देंगे  श्रौर  बहुत
 जल्दी  बंगाल  को  स्वर्ग  बना  देंगे।  अपने  केल-

 कुलेशन  की  गलती  से  न  केवल  बे  ही  अ्रपदस्थ
 हुए  बल्कि  हिन्दुस्तान  के  सामने  उन्होंने  एक
 ऐसी  तस्वीर  रक्‍्खी  कि  सारा  हिन्दुस्तान  उस  से
 सजग  हो  गया  है।  मैं  खास  तौर  से  संयुक्त  सर-
 कार  में  काम  करने  वाले  कम्यूनिस्ट  भाइयों  को
 बधाई  देता  चाहता  हैँ  कि  उन्होंने  अपना  चित्र
 देश  के  सामने  प्रस्तुत  कर  दिया  |

 पश्चिमी  बंगाल  एक  विशेष  स्थिति  में  है
 क्योंकि  वह  सीमा  के  साथ  है।  पूर्वी  पाकिस्तान
 से  शाये  हुए  हजारों  रिफ्यूजी  वहां  हैं  साथ  ही
 परिचमी  बंगाल  चीन  की  सीमा  के  नजदीक
 पड़ता  है,  इसलिये  यह  हमारे  लिये  चिन्ता  का
 विषय  है  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  हमारी  पूर्वी
 सीमायें  खतरे  में  पड़ें  ।  हम  नहीं  चाहते  कि
 साम्राज्यवाद  से  टक्‍टर  लेने  वाला  बंगाल,  जहां
 सदा  जनतन्त्र  की  आवाज  गू  जी  है,  विदेशियों  के

 कुचक्र  का  शिकार  हों  जाय,  मावो  त्से  तुग  का
 नारा  लगे,  विदेशी  शक्तियों  का  प्रभाव  बढ़ने
 लगे  v  यह  जरूरी  था  कि  हिन्दुस्तान  के  लोगों
 धौर  भारत  की  सरकार  को  पदिचमी  बंगाल  को
 लेकर  चिन्ता  हो  |  झाज  वहां  के  लोगों  में  राष्ट्र -
 पति  शासन  लागू  होने  के  बाद  एक  संन्तोष  को

 लहर  भाई  है  1

 पह्टिचमी  बंगाल  में  संयुक्त  सरकार  बनी,

 हर्स  पर  किसी  को  भसन्तोष  नहीं  था।.  श्गर
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 कांग्रेस  सरकार  बनाना  चाहती  तो  वह  केवल
 थोड़े  से  कांग्रेस  के  बाहर  के  व्यक्तियों  को  लें  कर
 सरकार  वना  सकती  थी,  लेकिन  संयुक्त  सरकार
 बनने  से  एक  आशा  थी  कि  संयुक्त  सरकार  वहां
 की  जनता  की  जो  समस्‍यायें  हैं  जो  पश्चिमी  बंगाल
 की  समस्‍यायें  हैं,  उनको  हल  करेगी।  लेकिन

 दुर्भाग्य  यह  है  समस्याओं  का  समाधान  करने  के
 बजाय,  उन्होंने  समस्पायें  बेदा  करती  शुरू  कर
 दीं।  ऐसी  समस्‍यायें  उसने  पैदा  कर  दीं  कि  उस
 से  न  केवल  संयुक्त  सरकार  ही  बदनाम  हुई
 बल्कि  भारत  में  जनतन्त्र  को  भी  खतरा  हो
 गया  t

 जब  मैं  बजट  पर  बोल  रहा  हूं  तब  मैं

 कहना  चाहता  हैँ  कि  पश्चिमी  बंगाल  की  कुछ
 बड़ी  बड़ी  समस्यायें  हैं  जिनकी  शोर  हम  को
 ध्यान  देना  चाहिये  ।  सब  से  बड़ी  बात  तो  यह
 है  कि  हम  को  परिचमी  बंगाल  में  भूमि  सुधारों
 की  शोर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिये।
 वहां  भूमि  की  समस्या  सब  से  बड़ी  समस्या  है  ।
 झगर  हम  इस  समस्या  को  हल  नहीं  करेंगे  तब
 हमारा  काम  किसी  भी  तरह  से  नहीं  चल
 सकता  ।  राजस्थान  में  जहाँ  बड़े  बड़  राजे  महा-
 राजे,  जागीरदार  थे,  वहां  बड़ी  भ्रासानी  से  हम
 ने  इंस  समस्या  को  हल  कर  लिया  और  बड़े
 अच्छे  ढंग  स ेहल  कर  लिया  है।  मैं  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  जिस  नक्सलवाड़ी  की  चर्चा
 बहुत  होती  है,  जिससे  हम  परेशान  हैं,  श्रगर  हम
 उसकी  तह  में  जायें  तो हमको  पता  चलेगा  कि
 वहां  श्राज  भी  बड़े  बड़े  जमीदार  हैं  और  भूमि
 समस्या  के  कारण  गड़बड़ी  हो  रही  है।  हम
 चाहते  हैं  कि जब  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन
 आया  है  तब  हम  भूमि  समस्या  की  शोर  विशेष
 रूप  से  ध्यान  दें  ताकि  हमको  और  नकसलबा-
 ड्यों  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 इसके  बाद  प्रमुख  समस्या  है  बेकारी  की  t
 यह  बहुत  जबर्दस्त  समस्या  पश्चिमी  बंगाल  की
 है  t  पर्चिमी  बंगाल  सांस्कृतिक  भर  क्िक्षा  की
 दृष्टि  से  बड़ा  जागरूक  प्रान्त  हैसारे  भारत  के
 प्रान्तों  में  । लेकिन  वहां  पर  शिक्षित  बेकारों
 की  संख्या  बहुत  ज्यादा  है।  मुझे  यह  कहते  हुए
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 खेद  होता  है  कि  शिक्षित  बेकारों  को  काम
 दिलाने  के  लिये  यूनाइटेड  फ्रंट  की  शरकार  ने
 कोई  काम  नहीं  किया,  जव  कि  वह  कर  सकती
 थी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  शिक्षित  बेकारों  को
 काम  दिया  जाय  ।  शिक्षित  बेकारों  की  बजह  से
 ही  पद्चिमी  बंगाल  में  भ्रसन्‍्तोष  है।  जब  भी
 कोई  हड़लाल  होती  है  या  जुलूस  निकलता  है,  बड़ी
 आसानी  से  हमारे  शिक्षित  बेकारों  की  बड़ी
 संख्या  मिल  जाती  है।  इसलिये  राष्ट्रपति  शासन
 के  समय  जब  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  सबसे  बड़ी
 जिम्मेदारी  है,  ध्रगर  इन  शिक्षित  बेकारों  को
 काम  दिलाने  के  लिये  कोई  बड़ी  योजना  आरम्भ
 की  जा  सके  तो  हमारे  पश्चिमी  बंगाल  की  बड़ी
 सेवा  होगी  ।

 जब  मैं  कलकत्ते  की  चर्चा  करता  हूं  तब  मेरे
 सामने  एक  बड़ा  दुःखद  प्रसंग  आता  है  Q  वहां  पर
 जगह  जगह  पर  हाथ  रिक्शा  चलाने  वाले  दिखलाई
 पड़ते  हैं।  एक  इन्सान  को  जब  दूसरा  इम्सान
 खींचता  है  तो  ऐसा  लगता  है  कि  क्‍या  यही
 कलकत्ता  है  जिसकी  इतनी  गरिमा  है  ?  जिस
 कलकत्ता  से  टंगोर  का  नाता  है,  जिस
 कलकत्ता  की  चर्चा  हम  लोग  गौरव  से  करते

 हैं,  तथा  जिस  की  बात  सुन  कर  हम  को
 गौरव  श्रनुमव  होता  है,  वहीं  जब  कल-
 कते  में  हाथ से  रिक्शा  खींचते  हुए  देखते  हैं  तो
 मन  को  बड़ा  क्षोभ  होता  है  शौर  हमारा  सिर
 लज्जा  से  भुक  जाता  है।  जितनी  जल्‍दी  हम
 इस  कलेंक  की  भ्रथा  को  मिटा  पार्येगे  उतना  ही
 देश  का  गौरव  बढ़ेगा।

 इसी  तरह  से  मैं  कलकत्ता  के  सम्बन्ध  में
 म  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  भाप  वहां  पर

 कहीं  खड़े  हो  जायें,  आपको  भिक्षा  माँगते  हुये  लोग
 मिल  जायेंगे  a यह  बड़ी  दयनीय  स्थिति  है।
 इसको  ख़त्म  करना  झाज़  देश  की  सबसे  बड़ी
 ग्रावदयकता  है।  यह  हमारे  लिये  बड़ा  भारी
 कलंक  है  कि  वहां  पर  भिक्षा  ब््त्ति  भी  भी

 घड़े  जोर  शोर  से  चल  रही  है!
 इसी  तरह  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 कलकत्ता,  जिस  की  बड़ी  चर्चा  होती  है,  वह
 हिन्दुस्ताम  का  सब  से  बड़ा  शहर  है।  मैं  इतने
 बढे  जमसंख्या  वाले  शहर  की  बात  आपके  सामने
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 रखना  चाहता  हूँ  कि  वहां  पर  स्वच्छता  का  कोई
 प्रबन्ध  नहीं  है।  उस  स्थान  को  देख  कर  किसी
 को  भी  खुशी  नहीं  होती  t  श्राप  दिल्ली  को  लें,
 बैंगलोर  चले  जायें  या  जयपुर  चले  जायें,  उनको
 देख  कर  मन  को  बड़ा  आनन्द  होता  है  कि  हमने
 कोई  सुन्दर  शहर  देखा  ।  लेकिन  लोग  बहां  जाते
 हैं,  विदेशों  भी  शाति  हैं,  जब॒  वह  कलकत्ता  को
 देखते  हैं  तो  उन  के  मन  में  बड़ी  निराशा  होती
 है  कि  वहां  पर  इतनी  गन्दगी  है  -  आज  बस्बई
 में  हाउसिह  कारपोरेशन  है  श्लौर  मकान  श्रादि
 बनाने  की  बड़ी  सुविधा  है,  उसी  प्रकार  कलकत्ता
 में  भी  भ्रच्छी  वस्तियां  बननी  चाहिये  शर  अच्छी
 कालोनीज  बसाई  जानी  चाहिये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  की  समस्या  केवल  आथिक
 समस्या  ही  नहीं  है,  वह  राजनीतिक  समस्या  भी
 है।  झाने  वाले  चुनावों  में  हमें  इस  बात  को  मह-
 सूस  करना  ही  होगा  ।  हमें  इस  बात  को  सोचना
 होगा  कि  हमें  पश्चिमी  बंगाल  में  जनतन्त्र  को
 मजबूत  करने  के  लिये  क्या  करना  है।  मेरा
 खास  तौर  से  विभिन्‍न  पार्टियों  से  निवेदन  है  कि
 श्रगर  वे  जनतन्त्र  में  विव्वास  करती  हैं  तो  उन्हें
 इस  बात  की  गारेन्टी  देनी  चाहिये  कि  चुनावों
 में  क्षो  भी  पार्टियां  श्रायेंगी  वे  निश्चित  रूप  से
 उसका  समर्थन  करेंगी  ।  और  भगर  वे  जनतन्त्र
 में  विद्वास  नहीं  करती  हैं  तो  मेरा  निवेदन  है
 कि  उनको  साफ  तौर  से  सामने  श्राना  चाहिये,
 अपनी  भ्रराजकतापूर्ण  कार्यवाहियों  से  राष्ट्र
 विरोधी  भ्रौर  विघटन  की  कार्यवाहियों  से  देश
 की  और  स्वयम्‌  पढिचमसी  बंगाल  की  तस्वीर  को
 खराब  नहीं  करना  चाहिये  पश्चिमी  बंगाल  से
 हिन्दुस्तान  बहुत  कुछ  सीखता  है,  हिन्दुस्तान
 उसका  झनुकरण  करता  है,  पदिचमी  बंगाल  की
 और  देश  गौरद  से  देखता  है  ।  मैं  खास  तौर  से
 निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  पश्चिमी  बंगाल
 की  शक्तियों  से  हमारे  देश  के  जनतन्त्र  की  बड़ी
 आशायें  हैं  ।  इसलिये  भ्रागामी  छ्ुुनावों  की  दृष्टि
 से  मैं  निविधन  करना  चाहता  हूँ  कि  पश्चिमी
 बंमाल  की  जनता  को  इस  भ्रवसर  का  अधिक  से
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 [श्री  श्रोंकार  लाल  बोहरा]
 अधिक  लाभ  उठाना  चाहिये  श्रौर  जनतन्त्र  को  नहीं  है।  इस  बास्ते  सब  से  पहले  मेरी  मांग  है
 मजबूत  करने  में  कामयाब  होना  चाहिये  ।  कि  उसको  1.51  परसेंट  दिया  जाए।

 श्री  देखेन  सेव  (भासनसोल)  :  सभापति

 महोदय,  सब  से  पहले  मैं  केन्द्रीय  सरकार  की
 तरफ  से  पश्चिमी  बंगाल  को  केन्द्रीय  सहायता
 देने  के  बारे  में  जो  अन्याय  श्रौर  दुग्यंबहार  किया
 यया  है,  उसकी  तरफ  झ्रापका  ध्यान  झाकषित
 करना  चाहता  हूँ  फोर्थ  फाइनेंस  कमिशन  की

 सिफारिशों  के  मुताबिक  1967-68,  में  बंगाल  को
 44  करोड़  रुपया  मिलना  चाहिये  था  लेकिन
 उसको  केवल  34  करोड़  रुपया  ही  दिया  गया  |
 श्राप  देखें  कि  फोर्थ  फाइनेंस  कमिशन  ने  झपनी
 रिपोर्ट  के  पैराग्राफ  57  में  जो  क्राइटीरिया
 एप्लाई  किया  था  स्टेट्स  की  रेलेटिव  इकोनो-
 मिक  एंड  सोहाल  बेक्वर्डनेंस  को  एसेस  करने  का
 वह  था:

 ‘Relative  economic  and  social  back-
 wardness  of  a  State.’
 l.  Per  capita  gross  value  of  agricul-

 tural  production  ;
 2  Per  capita  value  added  by  manu-

 factures  ;
 3.  Percentage  of  workers  to  the  total

 population  ;
 4a  Percentage  of  enrolment  in  classes

 Ito  lV  of  the  population  in  age
 group  6-I]  ;

 Population  per  hospital  bed  ;
 6.  Percentage  of  rural  population  to

 total  population  ;
 7.  Percentage  of  rural  population  of

 Scheduled  Castes  and  Tribes  to
 total  population’

 इन  स्टैंडड्ज़  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कमिह्ठान  ने  एवार्ड  दिया  था  कि  यूनियन  एक्साइक
 ड्यूटीज़  जितनी  होती  हैं,  भोर  उनका  जो
 डिविजिबल  पूल  है  उसका  7.5]  परसेंट  वेस्ट
 बंगाल  को  मिलना  चाहिये।  जितने  फैडरल
 रिसोसिस  होते  हैं  श्रौर  जिन  का  बटवारा  चाहे
 पापुलेशन  के  झाधार  पर  हो  भ्राटिकल  275  के
 मातहत  श्लौर  चाहे  जरूरियात  के  ग्राधार  पर
 हो  भाटिकल  282  के  मातहत,  बंगाल  को  7.5]
 परसेंट  समुचय  फंड्रल  रिसोसिस  के  डिविंजिबल
 पूल  का  मिलना  चाहिये।  यह  उसको  मिला

 ¥

 दूसरी  थात  मैं  रिफ्यूजीज़  के  बारे  में  कहना
 चाहता  हूँ  वेस्ट  पाकिस्तान  से  जो  रिपयूजीज्ञ
 आए,  उनके  साथ  जो  बरताव  किया  गया  वही
 बरताव  ईस्ट  बंगाल  से  शाने  वाले  रिफ्यूज़ीज़  के
 साथ  नहीं  किया  गया  ।  वेस्ट  पाकिस्तान  से  झाने
 वाले  रिपयूजीज्ञ  के  वास्ते  एक  इवेक्वी  प्रापर्टी
 एक्ट  बनाया  गया  था  झौर  बैस्ट  पाकिस्तान  से
 श्राने  वाले  रिपयूजीज़  को  हिन्दुस्तान  में  कम्पेंसे-
 शन  दिया  जाता  था  ।  वे  जो  जायदाद  पाकि-
 स्तान  में  छोड़  कर  श्राए  थे,  उसका  उनको
 कम्पेंसेशन  दिया  गया  है।  लेकिन  ईस्ट  बंगाल
 से  आने  वाले  रिफ्यूजीज़्  को  भ्रपनी  जायदाद  के
 लिए  जिस  को  वे  पाकिस्तान  में  छोड़  कर  आए
 हैं,  कोई  कम्पंसेशन  नहीं  दिया  गया  है।  उनको
 एक  पैसा  भी  नहीं  मिलता  है।  करीब  पचास
 लाख  श्रादमी  ईस्ट  बंगाल  से  शाए हैं  श्रौर  भ्रपनी
 तमाम  प्रापर्टी  ईस्ट  बंगाल  में  वे  छोड़  कर  आए
 हैं  ।  उस  प्रापर्टी  का हिसाब  सरकार  के  पास
 नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हाई  कमिषनर  के
 जरिये  से  इसका  हिसाब  लिया  जाए।  यह  इस
 वास्ते  भी  जरूरी  है  कि  फ्यूचर  जेनरेशंज़  भप्राफ
 इंडिया  इसके  बारे  में  मांग  पेश  करेंगी।  साथ
 ही  साथ  ईस्ट  बंगाल  से  झाने  वाले  लोगों  के
 साथ  भी  न्याय  होना  चाहिये

 wa  फूड  के  बारे  में  में  कुछ  कहना  चाहता
 हूं।  बजट  में  स्टेट  प्लान  श्राउटले  1967-68  में
 55.8]  करोड़  रखा  गया  था  जबकि  ‘1968-69.
 में  इसको  घटा  कर  53.7  करोड़  कर  दिया  गया
 है  1  इसको  क्‍यों  घटा  दिया  गया  है,  इसका
 कोई  कारण  नहीं  दिया  गया  है।  एग्रिकलचर
 पर  जहां  ‘1967-68  में  6.60  करोड़  खर्च
 किया  गया  था  वहाँ  1968-69.  में  5  करोड़
 ही  खर्च  की  व्यवस्था  की  गई  है।  इसको  भी
 घटा  दिया  गया  है।  आप  देखें  कि  बंगाल  में
 खाद्यान्नों  की  परिस्थिति  भयंकर  है  |  भाज  भी
 वहां  चावल  का  मूल्य  पिछले  साल  के  मुकाबले
 में  बहुत  ऊचा  है।  जहां  तक  प्रोक्योरमेंट  का
 सम्बन्ध  है,  वह  तो  चावल  का  हुआ  ही  नहीं
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 है  ।  छः  महीने  वहां  चावल  का  अकाल  पड़ा
 रहा  भौर  चारों  तरफ  लोग  भूखों  मर  रहे  थे।
 श्राज  भी  वहां  चावल  की,  वहां  खूराक  की
 हालत  बहुत  खराब  है  1  इस  परिस्थिति  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  क्या  प्रोग्राम  बनाया
 गया  है,  उसका  कोई  भी  जिक्र  बजट  के  अन्दर
 नहीं  किया  गया  है।  मैं  चाहता  हैँ  कि  इस  ओर
 भी  आपका  अ्रविलम्ब  ध्यान  जाना  चाहिये  श्र
 बंगाल  की  चावल  की  जरूरतों  को  पूरा  किया
 जाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  पुलिस  पर  खर्च  का  सवाल  है
 ‘1967-68  में  पुलिस  पर  16.11  करोड़  रुपये
 खच  करने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  जबकि
 1968-69  में  इसको  बढ़ा  कर  8.2]  करोड़  कर
 दिया  गया  है।  यह  खर्चा  क्‍यों  बढ़ाया  गया  है,
 यह  मेरी  समभ  में  नहीं  श्राता  है  ny

 श्रभी  भी  प्रिबेंटिव  डिटेंशन  के  मातहत  वहां
 34  श्रादमी  कद  हैं  और  08  ब्रादमियों  के
 खिलाफ  कोर  के  वारंट  हैं  |  मैं  चाहता  हूँ  कि
 इन  सब  को  रिहा  कर  दिया  जाना  चाहिये।
 यह  भ्रौर  भी  जरूरी  है  क्योंकि  चुनाव  आा  रहे
 हैं  ।  चुनावों  से  पहले  पहले  इन  सब  को  रिहा
 कर  दिया  जाना  चाहिये  ny

 मैं  यह  भी  डिमांड  करता  हैं  कि  पद्िचमी
 बंगाल  के  जो  वतंमान  गवनंर  हैं  उनको  निकाल
 दिया  जाना  चाहिये,  उनको  वापिस  बुला  लिया
 जाना  चाहिये  क्योंकि  उन्होंने  बहुत  ही  पक्षपात-
 पूर्णां  व्यवह्य  र  वहां  किया  है!

 यह  कहा  जाता  है  कि  बंगाल  एक  प्राब्ल॑म
 स्टेट  है।  लेकिन  इसका  कारण  खोजने  की
 कोछिश  नहीं  की  जाती  है।  झगर  श्राप  कारण
 में  जायेंगे  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  विदेशी
 पूजी  का  फैलाव  सब  से  पहले  बंगाल  में  शौर
 भ्रसम  में  ब्रिटिश  काल  में  हुभ्ना  था,  ब्रिटिश
 कौपिटल  का  वहीं  फैलाव  हु  था  जबकि  बम्बई
 और  अहमदाबाद  जैसे  हिन्दुस्तान  के  भागों  में
 देशी  पूजी  का  फैलाव  हुभा  था  |  दूसरे  इलाकों
 में  भौर  बंगाल  में  बहुत  फक  है।  कलकत्ता  में
 एक  मजदूर  को  बम्बई  के  मजदूर  से  कम  बेतन
 मिलता  है।  मैं  मिसाल  देना  चाहता  हूं।  बम्बई
 में  टैक्टटाइल  मिल  में  मजदूर  को  निम्नतम
 बेतन  दो  सौ  रुपया  मिलता  है  जबकि  बंगाल  में
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 50  मिलता  है।  इंजीनियरिंग  उद्योग  में  बंगाल
 के  मजदूर  को  बम्बई  के  मजदूर  के  मुकाबले  में
 पचास  से  सौ  रुपया  तक  मासिक  कम  वेतन
 मिलता  है।  बंगाल  में  ट्रेड  यूनियन  को  चालू
 रखना  भी  बड़ा  मुश्किल  है  7  जब  वहां  ब्रिटिश
 पूजी  मौद्धुद  थी  तब  कहा  जाता  था  कि  क्लाइव
 स्ट्रीट  ्त्ज  दी  होल  भाफ  गवनं  मैंट  झाफ  इंडिया  ।
 इसी  वास्ते  वहां  पर  हड़ताल  करना  बड़ा  मुश्किल
 था  av  मुझ  को  दस  बरस  जेल  में  काटने  पड़  हैं
 ट्रेड  यूनियन  मुवमेंट  के  सिलसिले  में  ।  बम्बई  के
 मुकाबले  में  बंगाल  इकोनोमिकली  बहुत  नीचे  है,
 बहुत  पीछे  है  ।  उसके  मुकाबले  में  बंगाल  बहुत
 पिछड़ा  हुमा  |  इसका  प्रधान  कारण  यही  है  कि
 वहां  पर  ब्रिटिश  कैपिटल  छाया  रहा  है।  श्रगर
 बंगाल  एक  प्राबेलेम  स्टेट  है  तो  इसका  जो
 बुनियादी  कारण  है,  उसमें  श्राप  जायें।  अगर
 आप  बुनियादी  कारण  की  खोज  करेंगे  तो  घेराव
 बुनियादी  कारण  नहीं  है।  घेराव  इज  नाट  एन
 इंडिपेंडेंट  फिनोमिनन  ।  इट  इज  ए  रिएकशन  ।
 अगर  बंगाल  कीं  स्थिति  को  भ्रापको  सुधारना  है
 तो  बुनियादी  बात  की  तरफ  झ्रापको  ध्यान  देना
 होगा,  जो  वहां  की  बीमारी  है,  उसकी  गहराई
 में  जाना  होगा  भर  उसका  कुछ  इलाज  करना
 होगा  ।

 इन  छब्दों  के  साथ  मैं  जो  बजट  रखा  गया
 है,  उसका  विरोध  करता  हूं  t

 5.48  hrs.
 RE.  MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 श्री  मु  लिमये  (मुंगेर) :  मुझे  एक  स्थगन
 प्रस्ताव  रखना  है।  मेरे  ध्यान  में  एक  बहुत  ही
 महत्वपूर्णा  बात  आई  है  ।  इस  विषय  में  श्राप  भी
 काफी कुछ  जानते  हैं  जझौर  कह  भी  खुके हैं ।
 इसलिए  श्राप  दो  मिनट  मुझे!  देंगे  तो  स्थगन

 प्रस्ताव  रखने  का  मैं  कारण  आपको  बता
 दूंगा  I

 कारण  यह  है  कि  सरकार  के  द्वारा  दिल्ली
 हाई  कोर्ट  में  कच्छ  के  माभले  में  जो  बयान  भ्रौर
 हलफनामा  दिया  गया  है,  उसकी  झ्लोर  शभ्राज
 दुपहर  मेरा  ध्यान  गया  है।  यह  झाज  मुझे  दुप-
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 [श्री  मधु  लिमये]

 हर  दिया  गया  है  1  इस  हलफतामे  में  दो  तीन
 वाक्य  सरकार के  द्वारा  श्रंडर  सैक  ट्री  श्री  रंगा-
 नाथन  साहब  ने  ऐसे  कहे  हैं  कि जिससे  इस  सदन
 का  हौ  नहीं  समुचे  देश  का  घोर  अपमान  किया
 गया  है।  ाप  जानते  ही  हैं  कि  श्रापने  भी  स्वयं
 इस  सवाल  को  यहां  उठाया  था  और  लाल

 बहादुर  झसस्त्री  जी  ने  कई  बार  इस  सदन  में
 कहा  था  कि  जंहां  तक  पाकिस्तान  के  दावे  का
 सवान्ल  है,  इस  दावे  को  हम  कतई  मंजर  नहीं
 करते  हैं  ।  शास्त्री  जी  का  एक  ही  वाक्य  मैं
 आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  :

 “Pakistan  today  is  laying  claim  to  a
 large  area......
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  Ona  point  of  order.  Is  it  pro-
 per  to  raise  it  in  this  manner  in  the  midst
 of  another  discussion,  when  the  norma!
 proceedings  of  the  House  are  going  on.
 Have  you  been  consulted  ?  Have  you
 given  your  consent?  I  should  like  to
 know.

 MR.  CHAIRMAN  :
 minutes.

 जी  मथ  लिसये  :  कभी  भी  स्थगन  प्रस्ताव
 उठाया  जा  सकता  है  ares  oft  ने  तो  कहा
 था

 “...south  of  the  Kutch-Sind  boundary
 and  north  of  24th  parallel.  I  want  to
 state  clearly  and  emphatically  that  we
 reject  and  repudiate  these  claims  in
 their  entirety.”

 28  भ्रप्रैन्न  965  को  कहा  है  1  अब  उनकी
 स्रकार  विदेश  मंत्रालय  के  ग्रंडर  सेक्रट्री  द्वारा
 कहती  हैं:

 “It  is  also  denied  that  the  territory
 which  the  tribefal  has  held  to  lie  on
 the  Pakistani  side  of  the  line  of  the
 boundary  belonged  to  Kutch  district  of
 Gujarat  State  under  the  Bombay  Re-
 organisation  Act  of  960  and  that  it
 was  recognised  as  Indian  territory  by
 the  Constitution  of  India.”

 “A  mistaken  claim  to  territory  which
 wae  in  the  adverse  posession  of  Ipdia
 does  not  have  the  effect  of  converting
 such  territory  into  territory  of  India

 He  wanted  two
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 and  demarcation  of  the  real  boundary
 does  not  amount  to  cession  of  terri-
 tory.”

 यह  “एडवर्स  पोजेशन”  कीं  बात  भुट्टो
 साहब  कहते  थे,  पाकिस्तानी  कहते  थे  1  आप
 को  याद  होगा  कि  शास्त्री  जी  ने  उस  वक्‍त
 भुट्टो  साहब  का  बयान  कोट  करते  हुए  उसका
 प्रतिवाद  किया  था।

 “Then  Shastriji  quotes  Mr.  Bhutto’s
 statement  of  I5th  April,  965  in  which
 he  says  ‘“‘the  dispute  has  arisen  because
 the  disputed  territory  is  in  India’s  ad-
 verse  possession.”
 पाकिस्तान  की  इस  बात  को  प्रधान  मंत्री

 शास्त्री  जी  काटते  थे  भौर  कहते थे  कि  यह
 हमारा  इलाका  है,  यह  हमेशा  हमारा  प्रदेश
 रहा  है।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  स्वयं
 सरकार  और  विदेश  मंत्री  की  ओर  से  अंडर
 सेक्रेटरी,  श्री  रंगनाथन,  हाई  कोटं  के  सामने
 इस  तरह  का  हलफनामा  शौर  बयान  करते  हैं,
 तो  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है|

 इसके  लिए  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि
 शाप  मेरे  स्थगन-प्रस्ताव  पर  दस  पंद्रह  मिनट
 बहस  कराइये  और  बंगाल  के  बजट  पर  बहस
 को  मुल्तती  रखिये।  बंगाल  के  बेरुबाड़ो  क्षेत्र
 के  मामले  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  राय  दी  थी
 उस  राय  पर  अमल  न  करने  के  हेतु  भव  सरकार
 अदालत  में  कह  रही  है  कि  यह  हमारा  प्रदेश
 नहीं  है,  इस  लिए  पाकिस्तान  को  देना  चाहिए;
 संविधान  में  संशोधन  करने  कौ  कोई  झ्रावश्यकता
 नहीं  है।इस  लिए  बेरुबाड़ी  और  बंगाल  का
 मामला  भी  इससे  जुड़ा  हुमा  है  ।

 मेशा  नख्  निवेदन  है  कि  श्राप  भेरे  स्थगस-
 प्रस्ताव  पर  दस  पंद्रह  मिनट  तक  बहस
 कराइये  |

 SHRI  K.  NARAYAN  RAO  (Bobbili)  :
 Sir,  U  raise  a  point  of  order.  The  issue  is
 before  High  -Court  and  notice  was  also
 given  to  the  Central  Gcvernment.  That
 being  so,  is  subjudice  now.  therefore
 plead  that  this  should  not  be  proceeded
 with  and  it  should  be  dropped.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South
 Delhi):  It  is  not  a  question  of  sub  justice.
 It  is  a  very  grave  matter.  It  is  the  Govern-
 ment  of  Idnia  making  a  statement  on  oath
 befor  the  High  Court  of  the  country  whe-
 ther  this  area  belongs  to  us  or  not.  The
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 Government  of  India  is  on  record;  the
 late  Prime  Minister  is  on  record,  and  this
 Hotse  has  decided  that  this  area  belongs
 to  India.  Now,  a  tribunal  has  given  an
 perverse  award  and  we  are  bound  by
 certain  commitments  and  that  cas  be
 understood.  But  if  the  Government  of
 now  goes  and  says  that  “this  area  never
 belonged  to  us,  this  area  was  not  part  of
 Kucth,  that  it  was  under  our  adverse  posse-
 ssion,”’  that  means  we  have  given  avay  our
 entire  case  and  we  proclaim  to  the  whole
 world  that  we  are  fools,  that  we  are  aggre-
 ssors,  that  we  are  occupying  the  terri-
 tory  of  Pakistan  and  their  claim  was  right;

 This  amounts  to  bringing  the  whole
 country  into  disrepute  and  also  playing
 with  the  frontiers  of  the  country.  A
 Government  which  makes  such  a  statement
 in  the  High  Court  has  no  busines  to  exist
 for  a  single  day.  Therefore,  I  suggest  that
 the  business  before  the  House  should  be
 adjourned  and  this  discussion  should  be
 taken  up.

 श्री  प्रकाशवोर  शास्त्री  (हापुड़)  :  सभा-
 पति  महोदय,  मेरी  राय  है  कि  वित्त  मंत्री,
 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त,  शायद  उस  बात  का.
 उत्तर  न  दे  सकें,  जो  श्री  मधु  लिमये  ने  उठाया:
 है  ।  भ्च्छा  यह  हो  कि  श्राप  सरकार
 को  कहें  कि  गृह-मन्त्री  या  प्रधान  मन्त्री  को
 सदन  में  बुलाया  जाये  औौर  या  तो  अभी  श्रौर
 या  कल  सारी  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  हो  ।
 यह  बहुत  महत्बपूर्णा  विषय  है,  जिस  का  सम्प्नन्ध
 देश  की  सीमा  सुरक्षा  से  है।  प्रधान  मंत्री  या
 गृह  मंत्री  इस  बारे  में  अपना  वक्तव्य  दे  श्रौर
 उसके  बाद  यदि  श्राप  आवश्यक  समझें,  तो  इस
 स्थगन-प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  जाये।  इस,
 पूरे  अधिवेशन  में  अभी  तक  कच्छ  के  सम्बन्ध
 में  विस्तार  से  कोई  चर्चा  नहीं  हो  सकी  है,
 सिवाये  उस  अविश्वास  प्रस्ताव  के,  जो  कुछ
 समय  पहले  श्री  बलराज  मणोक  ने  रला  था
 केबल  इसी  प्रत  प्र  सदन  में  चर्चा  होती
 चाहिए.  |  इसलिए  झप  जिम्मेदार  मिनिस्टरों,
 को  बुलायें  भौर  उसके  द्वारा  स्थिति  का  स्सस्‍्दी-
 करणा  होना  चाहिंए,  कर्ता देख  में  तरह-तरह के:
 सम्देह  फॉलेंगें.।

 SHRI  SAMAR  GUHA  {(Contai)  :  I
 have  to  make  a  submission.  The  issue
 that  has  been  saised  by  Mr.  Madhu  Limaye
 is  a  very  serious  one,  because  it  has  un-
 dane  the  very  basis  that  India  has  takeq
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 not  only  with  regard  to  Kutch  but  with
 regard  to  other  boundary  disputes  also.
 the  Congress  party  says  that  it  has  acce-
 ped  the  verdict  of  the  Kutch  award.  It
 is  mot  because  they  agreed  to  the  whole
 logic  of  it,  but  because  it  was  decided  by
 the  International  Tribunal.  But,  here,  the
 statement  made  by  the  Under  Secretary  of
 the  External  Affairs  Ministry  is  so  serious
 that  all  our  arguments  and  all  our  logic
 have  been  undercut  by  the  statements  that
 he  has  made.  Therefore.  the  matter  is  ex-
 tremely  serious.  It  not  only  uadermines
 the  prastige  of  this  House;  as  in  this
 House  the  late  Prime  Minister  Shastriji
 made  the  statement  on  behalf  of  the  whole
 nation.  Therefore,  I  wholeheartedly
 support  the  plea  for  an  adjournment  Mo-
 tion  that  has  been  raised  by  my  friend  Mr.
 Madhu  Limaye  and  I  think  the  discussion
 onthe  West  Bengal  demands  for  grants
 should  be  postponed  and  the  discussion  on
 this  point  made  by  Mr.  Madhu  Limaye  be
 continued.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  understand  the
 gravity  of  the  situation  and  the  points  made
 on  the  floor  of  the  House  by  hon.  members
 just  now.  I[  would  ask  the  Prime  Minister
 who  has  just  come  back  to  explain  the
 situation  after  the  West  Bengal  budget
 has  been  discussed.  We  are  going  to
 finish  the  West  Bengal  budget  today.
 After  that,  this  can  be  taken  up.  At
 least  there  can  be  a  statement  made  by:
 the  Prime  Minister  or  the  External  Affairs
 Minister,  Mr.  Bhagat,  explaining  the  posi-
 tion

 श्री  मघु  लिमये  :  ऑ्राप  का  निर्णय  ठीक
 है  हम  कोई  अड़ंगा  नहीं  लगाता  चाहते।  लेकिन
 कुछ  होना  चाहिए।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला
 है।

 5  56  brs.
 DEMAND  FOR  GRANTS  (WEST-

 IENGAL),  AMES  Coped,

 Bengal  bodget,.  frivads  from.  both.  sides
 have  referred  to  many  of  the  problems
 which  have  come  before  the  administra-
 tion  under  the  Governor's  rule  aad
 which  are  also  standing  social  pro-
 bleags  in  the  State.  I  shall  try  to  confee
 myself  to  one  particular  problem  —the

 sic  i  the  nmi  on  मे i
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 (Mr.  Chairman]
 problem  in  the  educational  world  in  the
 State  That  problem  is  typified  in  the  conti-
 uous  agitations  among  the  students  of
 calcutta  which  are  reported  in  the  papers
 often,  almost  every  other  day.  This  conti-
 nuous  ferment  in  among  the  youth  of
 the  State  concentrated  in  Calcutta  brings
 to  the  fore  the  question  of  extreme  pressure
 on  one  university—University  of  Calcutta.
 In  order  to  reliave  the  pressure  on  this
 university,  universities  have  been  multi-
 plied  in  the  State.  At  present,  there  are
 as  may  as  8  universities  in  different  parts
 of  West  Bengal,  but  still  the  pressure  of
 students  on  the  Calcutta  University
 remains.  That  is  partly  because  the  ad-
 mission  in  the  other  universities  is  limited
 sometimes  by  their  constitution  and  some-
 times  by  their  jurisdiction.  If  that  is  not
 remodelled,  this  pressure  on  Calcutta  Uni-
 versity  will  continue  and  this  unrest  and
 agitation  among  the  students  will  also
 continue.

 Take  for  example,  the  Jadhavpur  Uni-
 versity,  which  is  almost  adjacent  to  Calcutta
 University.  While  the  Calcutta  University
 has  to  admits  and  look  after  students
 numbering  more  than  a  lakh,  the  Jadhav-
 pur  University  limits  admission  by  _  its
 very  jurisdiction  to  a  few  thousand.  That
 creates  an  imbalance,  froma  which  tbe
 entire  system  of  education  is  suffering  in
 Calcutta.  Similarly,  there  are  other  uni-
 versities  also  where  admission  will  come
 to  only  a  few  thousand.  Thus  the  conce-
 ntration  of  youth  in  Calcutta  continues.
 This  problem  has  got  to  be  looked  after.
 Unless  that  problem  is  remedied,  this  un-
 rest  among  the  youth  will  continue  and
 create  a  state  of  unrest  throughout  the
 State.
 5.59  brs.

 (Shri  Thiramala  Rao  in  the  Chair}
 One  of  the  causes  from  which  the

 public  life  is  suffering  is  that  the  unem-
 ployed  youth  are  not  finding  proper
 channels  for  their  intellectual  and  spiritual
 preoccupations  to  go  through.  These
 channels  have  to  be  provided  to  them  by
 different  methods  adopted  by  different
 educational  institutions,  controlled  by  the
 Centre  as  well  as  by  the  State.  We  have
 a  Central  University,  where  also  the  admig-
 sion  is  limited.
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 The  Calcutta  University  had  its  Act
 remodelled  under  the  last  two  Governments
 in  order  to  face  this  situation.

 Uader  the  re-modelled  Act  elections
 are  being  held  now.  What  will  be  the
 result  will  be  seen  in  future.  But  the
 Education  Minister  who  comes  from  Calcutta
 I  believe,  is  awake  to  the  problem.  This
 problem  will  have  to  be  looked  afresh  to
 provide  the  students  and  the  younger  people
 enough  food  for  their  mental  and  spiritual
 preoccupation.

 6.00  hrs.
 In  that  way,  the  unrest  created  may  be

 accounted  for  not  only  by  the  imbalance
 in  the  matter  of  providing  educational
 facilities,  but  there  are  also  other  matters
 which  are  responsible  for  this.  One  of
 them  is,  I  should  refer  to,  the  cinemas,
 with  which  the  city  is  being  overcrowded
 now.  I  was  happy  to  find  some  days  back
 the  Information  Minister  telling  the  cinema
 people  that  in  choosing  films  for  show  in
 this  country  they  should  go  by  the  social
 standards  which  obtain  in  this  country  and
 not  by  the  social  standards  of  the  country
 from  which  the  films  are  imported,  and
 because  of  this  change  of  taste  which  is
 not  allowed  in  our  society  but  shown  in
 the  cinemas  they  create  a  state  of  unrest.
 Just  at  the  time  when  the  youthful  popula-
 tion  requires  to  be  protected  even  against
 themselves,  that  is  the  time  when  these
 cinemas  create  an  atmosphere  which  makes
 them  prone  to  go  beyond  limits.  That  is
 the  problem  to  which  not  only  the  Minister
 of  Education  but  also  the  Minister  of
 Information  has  to  look  to.

 T  would  not  spare  even  the  newspaper
 world.  The  newspaper  world  has  also
 their  responsibility  to  bear  for  this  unrest
 which  is  found  among  the  student  popula-
 tion.  There  are  occasions  when  they  should
 speak  with  restraint  and  when  they  should
 speak  with  proper  direction  guiding  the
 students  and  youth  in  the  lines  along  which
 they  will  have  the  real  culmination  of  their
 educational  career  and  not  along  the  lines
 which  will  lead  them  to  dissipation  of
 energy  and  which  will  lead  them  to  paths
 that  will  frustrate  the  very  object  of  educa-
 tion.  These  two  or  three  agencies  to  which
 Ihave  referred  should  be  tackled  and
 should  be  gonsulted.  Their  help  should
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 be  taken  so  that  the  educational  world  may
 be  in  quiet  and  may  be  allowed  to  pursue
 their  own  proceupations  in  peacé  and  with-
 out  disturbance.

 One  of  the  Vice  Chancellors  of  our
 university,  Professor  Nirmal  Kumar  Sidh-
 anta,  who  later  became  Vice  Chancellor  of
 Delhi  University,  in  a  press  conference
 told  the  press  reporters  that  the  best  help
 that  the  newspapers  could  give  to  the
 Universities  was  to  leave  them  alone.  But,
 unfortunately,  that  is  not  always  so,  and
 the  universities  come  in  for  too  much
 attention  in  newspapers  and  the  students
 find  themselves  distracted  between  one  path
 and  the  other,  one  ideal  and  the  other  and
 between  the  choice  of  one  course  or  the
 other.  This  is  one  of  the  causes  which  led
 to  this  unrest  today  to  which  I  have  referr-
 ed  and  about  which  I  am  very  seriously
 concerned  when  I  find  the  different  ways  in
 which  this  unrest  expresses  itself  in  the
 city.

 The  greatest  regret  which  I  have  and
 with  which  I  have  noticed  the  result  of
 this  unrest  is  that  the  usual  rastreint
 which  comes  through  education  is  losing
 its  held  on  student  population  and  that
 restraint,  unless  allowed  to  grow,  will
 create  difficulties  for  all  the  educational
 institutions  to  continue.

 Having  referred  to  this  problem  in  the
 educational  world,  I  shall  refer  only  to
 two  more  problems  in  this  connection.
 One  is  the  problem  of  the  refugees  who
 are  coming  and  the  trek  has  not  yet  stop-
 ped.  The  East  Bengal  people,  who  are
 uprooted  from  their  own  Soil  this
 element  of  our  society  gave  to  the  State,
 to  India  and  to  the  movement  of  freedom
 for  India  some  of  its  best  exponents,
 some  of  its  best  leaders  and  some  of  its
 best  characters  who  sacrificed  everything.
 But,  unfortunately,  that  part  of  the  society
 has  been  a  victim  after  the  partition
 which  was  enforced  on  India  and  on
 Bengal.

 Some  say  that  this  partition  was  on
 agreenent;  |  never  agree  to  that.  This  was
 a  partition  which  was  énforced  upon  us
 by  coercion.  It  was  an  administrative
 coercion  which  enforced  this  partition  and
 Llook  upon  it  from  that  point  of  view.
 The.  element  of  society  which  has  been  the
 victim  of  that  enforces  partition  is  still
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 coming  to  India  for  help  and  suoccour.
 They  have  given  proof  of  an  amount  of
 sacrifice  which  is  worth  writing.an  epic.
 I  believe,  in  future  some  writer  will  arise
 who  will  write  an  epic  on  the  sufferings
 and  sacrifices  of  these  East  Bengal  people
 who  are  determined  to  abandon  ati
 worldly  possessions  but  not  their  faith.
 That  is  the  fundamental  problem  of  the
 East  Bengal  refugees  and  that  is  the  point
 of  view  from  which  this  trek  of  refugees
 from  East  Bengal  to  India  is  to  be  looked
 at.

 The  second  point  to  which  I  wanted  to
 refer  was  about  the  problem  of  Calcutta
 to  which  some  of  my  hon.  friends  have
 already  referred.  One  of  the  problems  from
 which  this  city  suffers  is  the  problem  of
 the  River  Hooghly  to  which  Shri  Humayun Kabir  also  referred.  The  solution  of  this
 particular  problm  is  a  matter  of  different
 ministries;  not  only  one  ministry  but
 the  Transport  Ministry,  the  Communica-
 tions  Ministry,  the  Health  Ministry, as  many  as  five  ministries  of  the  Govern-
 ment  of  India  are  involved  in  order  to
 find  out  a  solution  to  have  a  continuous
 flow  in  the  River  Hooghly  from  the
 main  channel.  If  they  all  combine,  I
 believe,  this  can  be  solved.  Even  today the  pepple  of  Calcutta  have  to  drink  saline
 water;  because  of  the  almost  silted  channal
 of  the  Hooghly  at  its  confluence  with  the
 main  channel,  which  is  almost  closed  with
 sand.  Sweet  water  does  not  come  and
 it  is  sea  water  that  we  take  with  reduced
 salintiy  as  much  as  possible  by  artificial
 means.  That  is  the  water  that  we  are  tak-
 ing  and  health  experts  say  that  this  is  bad
 for  the  human  system.

 So,  this  is  a  problem  which  has  to  be
 tackled.  Also,  the  transport  problem  of
 Calcutta.  The  Railway  Ministry  at  times
 gives  us  the  assurance  that  the  circular
 railway  will  come  into  existence  some  time.
 I  wish  they  could  expedite  this  matter  and
 have  the  circular  railway  constructed  earl-

 ier  than  all  the  schemes  that  had  forecast  the
 time  for  the  construction  of  the  circular
 railway  so  that  the  city  which  is  breaking
 down  under  the  pressure  of  its  own  popula-
 tion  may  find  some  relief  and  may  get  rid
 of  many  of  the  epithets  which  have  been
 showered  upon  it  and  which,  I  believe,  it
 does  net  deserve.  Whatever  the  position
 of  Calcutta,  romaining  in  the  two  capital
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 cities,  I  should  say  Calcutta  is  still  better
 today  than  this  capital  where  I  stand.

 This  capital  is  a  mechanised  capital.
 It  is  a  mechanical  city.  Everything  is
 mechanical.  If  you  go  to  Calcutta,  you
 tee  there  is  life  pulsating.  That  is  why

 -the  exuberance  of  life  finds  expression
 in  differerent  forms  some  of  which  may  not
 be  liked.  But  it  is  a  city  pulsating  with
 life.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai)  :  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  start  with  a  rather  gentle
 but  firm  submission.  J  am  not  going  to
 make  a  proffessosial  exit  like  my.esteemed
 colleague,  Prof.  Hiren  Mukerjee,  dut  I
 would  exert  my  right  to  speak  as  one  of
 the  representatives  of  West  Bengal  and
 demand  that  I  may  be  given  a  reasonable
 time  for  that.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  should  like  to
 tell  the  hon.  Member  that  there  are  two
 or  three  more  unattached  Members  from
 Bengal  who  are  very  much  interested  in
 this  Budget.  !  would  like  the  hon.  Mem-
 ber  not  to  repeat  most  of  the  arguments
 that  have  already  been  expressed  on  the
 floor  of  the  House.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Sir,  the  State
 of  West  Bengal  has  been  decried  and
 demeaned  by  many  of  the  leaders  in  Delhi,
 of  our  Central  Government  as  a_  night-
 marish  State  of  dread  and  derelict  and  of
 perpetual  procession  and  agitation.  But,
 unfortunately,  very  few  of  the  so-called
 national  leaders  of  the  Central  Government
 have  tried  to  understand  the  basic  pro-
 blem  of  West  Bengal  with  a  spirit  of
 compassion  and  compatriotism.  I  would
 avail  this  opportunity  to  raise  the  pro-
 blem  of  West  Bengal  in  this  highest
 national  forum  today.

 The  partition  has  not  only  had  an
 emotional  shock  on  the  people  of  Bengal
 only  but  it  has  had  a  volcanic  shock  almost

 bering  all  of  the  life  of  a
 people  who  had  the  heritage  to  fight  not
 only  for  the  freedom  of  India  but  for  the
 progress  and  prosperity  of  this  country.
 ™  every  sphre,  political,  economic,
 cultural  and  social,  the  partition  spelled
 disaster  on  the  life  of  the  people  of
 Bengal.  By  now,  60  lakh  refugees  from
 East  Rengal  have  migrated  to  Indiq  of
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 which  West  Bengal  has  to  bear  the  largest
 share,  that  is,  45  lakh  refugees.

 Who  are  these  people?  East  Bengal
 had  the  highest  concentration  of  middle-
 class  people  as  was  found  in  pre-partition
 days  of  our  country.  I  would  just
 enumerate  this  East  Bengal  minorities
 owned  70  per  cent  of  the  land,  80  per
 cent  of  the  urban  property,  85  per  cent
 of  the  trade,  business  and  industry,  90  per
 cent  of  the  educational  institutions  and
 represented  70  per  cent  of  the  Government
 services.  They  were  compelled  to  migrate
 to  India  like  millions  of  paupers  as  if
 suddenly  the  heavens  fell  upon  their  heads.
 These  people,  unless  refugees  from  West
 Pakistan,  were  denied  even  the  legitimate
 compensation  which  was  provided  to
 Tefugees  from  West  Pakistan  to  have  them
 Settled  here.  If  there  is  any  problem  in
 West  Bengal  today  which  has  created  a
 tremendous  and  stupendous  crisis  in  the
 life  of  West  Bengal,  it  is  the  refugee
 problem,  the  refugees  who  could  not  find
 themselves  settled  here  after  coming  from

 East  Bengal.  It  is  after  the  partition  that  the
 economy  of  Bengal  has  been  shattered.  It
 was  Calcutta  which  was  the  main  centre  of
 trade,  business  and  industry  and  East
 Bengal  was  the  main  market  and  through

 dit  to  Assam  and  Tripura  this  Calcutta
 amarket  was  extended.  Now,  asa  _  result
 of  the  partition,  that  market  has  been
 totally  lost.

 Again,  Bengal,  as  a  whole,  was  self-
 sufficient  in  food.  But  as  soon  as  the
 Partition  was  enforced  on  the  people  of
 Bengal  what  happened  is  that  jute  mills
 are  here  but  jute  fields  are  there.  Suddenly,
 nearly  12,  per  cent  of  the  cultivable  land
 had  to  be  diverted  for  jute  production.

 Asa  result,  immediatly  West  Bengal
 became  a  deficit  State.  Even  after  the
 Partition  of  Bengal,  West  Bengal  has  to
 bear  the  responsibility,  I  should  say  gladly
 from  the  national  standpoint,  not  only
 for  the  refugees  from  East  Bengal  but  also
 for  60  lakhs  of  people  from  outside  West
 Bengal.  Out  of  the  9  lakhs  of  workers
 employed  in  the  industrial  area,  8  lakhs
 are  people,  not  of  West  Bengal  but  of  rest
 of  India.  That  has  also  created  a  certain
 problem  there,
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 I  do  not  want  to  repeat  what  has  been
 said  by  my  hon.  friends  about  Calcutta,
 but  I  want  to  draw  your  attention  to
 certain  observations  made  by  the  World
 Bank  and  the  WHO  about  the  situation  in
 Calcutta.  The  World  Bank  has  said  that
 Calcutta  is  a  ‘serious  national  problem  for
 India’  ;  this  is  not  my  word,  but  it  isa
 quotation  from  the  World  Bank.  WHO
 have  said  that  Calcutta  poses  a  ‘serious
 international  sanitation  hazard’.  I  will
 give  you  one  example,  i.e.,  about  the  main
 water  supply  line  from  Palta  to  Tala.
 This  is  4  miles  long.  Suddenly  a  year
 ago  it  has  been  found  that  out  of  the
 14  miles,  7  miles  of  60-inch  main  line
 supplying  water  to  Calcutta,  to  the  indus-
 trial  complex,  is  almost  ruined  and  the
 other  part  of  7-mile  line  also  needs  imme-
 diate  cathode  ray  treatment.  If  this  problem
 is  not  handled  immediately,  it  will  spell
 disaster  not  only  onthe  civic  population
 of  Calcutta  but  on  the  whole  industrial
 complex  of  West  Bengal.

 Then,  there  is  only  one  bridge  Con-
 necting  Calcutta  and  Howarh.  =  This
 Howarh  bridge,  linking  Howarh  Station
 and  Calcutta  Port  bear  the  burden  of
 movement  of  40  per  cent  of  import  and
 45  per  cent  of  export  of  the  whole  of  India.
 Every  day  only  the  Howarh  bridge  pass
 44,000  vehicles.  The  situation  has  now
 become  very  serious.  Everybody  knows
 this.  Jamming  of  the  bridge  has  almost
 become  an  everybody  occurrence.  The
 West  Bengal  Government  has  submitted  a
 project  for  a  second  bridge  over  the  river
 Hooghly.  Ifa  new  bridge  is  not  cons-
 truted  immediately  over  Hooghly,  not  only
 the  whole  industrial  complex,  the  industrial
 output  and  the  industrial  life  of  Calcutta
 and  for  that  matter  Greater  Calcutta,  but
 the  projected  industries  in  Haldia  and  the
 industrial  life  of  the  whole  of  eastern
 India  will  have  to  face  a  serious  bottleneck.

 Then,  there  are  other  problems.
 Coming  to  the  prospect  of  further  growth
 of  industry,  asa  result  of  the  Centre’s
 policy  of  having  equitable,  regional  dis-
 tribution  of  industrial  growth,  what  has
 happened  ?  There  is  no  prospect  of
 further  growth  of  industry  in  West  Bengal.
 Last  year  only  42  fresh  licences  for  new
 industries  were  issued.  As  a  result,  already
 5  lakhs  of  literate  unemployed  people  are
 in  the  register  of  West  Bengal.  About  35
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 lakhs  of  agricultural  !abour  have  no  land
 and  they  do  not  know  what  they  will  do.
 These  are  the  problems  of  unemployment
 in  West  Bengal  today.  With  the  influx
 of  waves  of  refugees,  tue  problem  of
 employment  potentiality  has  become  very
 serious  and  the  people  of  West  Bengal  do
 not  know  what  will  be  their  fact  after  a
 few  years.

 Then,  about  the  industrial  wealth  of
 West  Bengal  I  admit  that  it  has  its  contri-
 bution  to  the  other  people.  Every  year,
 Rs.  27  crores  of  money  is  being  sent  from
 West  Bengal  by  the  labourers  working
 there  from  outside,  and  crores  and  crores
 of  rupees  are  being  sent  for  the  develop-
 ment  of  Rajasthan,  Gujarat  and  other  areas
 by  the  industrialists  who  are  working  in
 West  Bengal.  That  is  also  a  problem  for
 West-Bengal.

 In  the  background  of  this  grim  picture
 of  West  Bengal  as  it  presents  today,  I
 would  like  to  draw  your  attention  to  the
 fact  that  West  Bengal,  which  is  maimed,
 muzzled  and  truncated  by  partition,  is
 still  contributing,  not  less,  but  much  more
 than  many  other  States  towards  the  growth
 of  national  economy  of  our  country.

 I  will  give  you  some  statistics.  Almost
 one  fourth  of  the  Central  taxes  are  paid
 by  West  Bengal.  Sir,  one-third  of  the
 foreign  exchange  earnings  of  our  conntry
 comes  from  this  State.  Sir,  again,  West
 Bengal  provides  30%  or  Rs.  340/-  crores
 worth  of  exports  in  the  form  of  jute  and
 tea.  Calcutta  port  handles  40%  of  India’s
 improts  and  45%  of  exports.  Calcutta
 Banks  clear  one-third  cheques  dealt  with
 by  all  the  Banks  in  India  and  West  Bengal
 Produces  1%  of  the  industrial  goods  worth
 Rs.  375  crores.  This  State  produces  20%
 paper  goods,  30%  pig  iron,  27  %steel,  75%
 electric  fans,  60%  railway  wagons  and  I9%
 bi-cycles  of  the  total  output  of  India.
 Rs.  63  crores  worth  of  minerals,  including
 coal,  are  mined  in  West  Bengal.

 Do  these  figures  not  indicate  that  crip-
 pled  Bengal,  as  it  is  to-day,  this  State  is
 contributing  largest  share  to  the  growth,
 maintenance  and  prosperity  of  the  national
 economy  of  India  that  the  Centre  and  the
 whole  nation  should  treat  the  problem  of
 West  Bengal  as  a  special  national  problem
 that  has  been  created  not  by  the  fault  of
 the  people  of  West  Bengal,  not  for  any
 other  reason  but  for  the  sins  of  Delhi
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 Gods  who,  sitting  behigd  the  purdah  with
 Mountbatten  conspiratorially  butchered,
 and  dismembered  thousapds  af  years  aid
 entity  of  India.  Partition  responsible  for
 the  tragedy,  misery  and  crisis  of  West
 Bengal  to-day.  Jt  is  squarely  the  responsi-
 bility  of  the  national  leaders  and  the  natio-
 nal  policy  for  this  act  of  dividing  West
 Bengal.  Therefore,  |  submit  that  the
 national  leaders  and  the  central  Govern-
 ment  should  treat  West  Bengal  as  a  special
 national  problem  and  do  justice  to  the
 State.  Even  after  being  truncated  and  put
 into  a  crisis,  this  Shale  sitting  idle.  It  is
 trying  to  find  out  its  own  resources.  I
 will  give  you  certain  figures.

 West  Bengal  has  made  the  largest  con-
 tribution  to  the  small  savings  scheme.  While
 Madras  made  a  saving  of  Rs.  2.7  crores
 Maharashira  3.04  crores,  Bihar  Rs.  6  88
 crores,  West  Bengal’s  contribution  was
 Rs.  .73  crores,  the  highest  among  the
 Inidian  States.

 Then  the  regard  to  LIC  businass,  it
 has  gone  up  from  Rs.  7  cnores  in
 1962-63  to  Rs  84  crores  in  1966-67.  The
 number  of  policies  issued  in  the  rural  areas
 in  India  as  a  whole  885  gone  down,  but
 in  West  Bengal  it  has  increased  from  Rs.
 6.63  crores  to  Rs.  48.37  crores  in  the
 same  period.

 West  Bengal  has  also  tried  to  increase
 its  revenue  im  vacious  ways.  It  hag  mado
 bold  efforts.in  ing  the
 revenue  coligction  as  it  will  be  indicated
 that  the  State’s  revenue  collection  which.
 stood  at  Rs.  170  crores  in  the  year  I965-66
 is  now  Rs.  203  crores  in  ‘1967-68.

 The  State’s  development  expenditure
 has-also  increased  from  40%  in  1956-57  to
 49%  in  1966:67.

 |  mentioned  these  figures  for  the  rea-
 sion  that  whatever  the  possibilities  of  in-
 creasing  the  révenue,  whafever  the  possibi-
 lities  of  small-scale  savings,  the  loan  possi-
 bilities  and  the  taxation  possibilities,  the
 state  has  exhausted  al!  avenues.  Abouw-
 taxation,  West  Bengal  has  reached  a  satue
 ration  point  and  there  is  no  possibility  of
 raising  the  internal  resources  any  more.
 As  such  the  fate  of  West  Bengal  depends
 mainly  on  the  assistance  given  to  the  State
 by  the  Finance  Commission  and  the  plan-
 ping  Commission.  But,  here  I  would  just
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 draw  your  attention,  that  both  the  Finance
 Commission  and  the  Planaing  Commission
 have  behaved  rather  niggardly  with  the
 problems  and  the  fate  of  West  Bengal.

 The  Finaace  Commission  made  a  con-
 tribution  of  Rs.  89.25  crores  to  Bihar,  Rs.
 29.83  crores  to  Punjab  and  Rs.  215.66.
 crores  to  Maharashtra  but  the  truncated
 and  maimed  state  of  West  Bengal  which
 is  suffering  from  all  the  ilts  ane  evils  of
 Partition,  got  only  Rs.  23.97  crores  from
 the  Finasce  Commission.

 Even  that  Finance  Commission  did  not
 agree  to  pay  for  the  dearness  allowance
 for  the  State  employees.  During  the  Third
 Pian  period,  West  Bengal  received  from  the
 Central  planning  Commission  as  grants
 only  Rs.  62.7  crores  and  as  loans  Rs.  ‘189.67
 crores  which  are  much  less  than  that
 receiveed  by  other  States.  The  result  is
 his.  During  the  period  of  ‘1954-55  the
 per  capita  centrai  assistance  received  in
 West  Bengal  was  Rs.  4.3,  second  in  com-
 parison  to  all  the  States.  In  1965-66  this
 figure  stands  at  Rs.  B85.  Now  this  figure
 Stands  at  l3th,  in  comparison  to  all  the
 other  States  of  India.

 MR.  CHAIRMAN:  You  _  should
 finish.

 SHRI  SAMAR  GUHA.  During  the
 Period  1992-53,  West  Bengali  spent  Rs.  6.6
 for  each  person  and  the  State  stood  third
 in  comparison  to  all  other  States  but  this
 figure  has  now  come  down  to  I3th  position.
 Does  this  House  realise  that  in  respect  of
 other  States  the  pec  capita  expenditure  is
 going  up,  bus  in  West  Bengal  the  Govera-
 ment  knows  that  it  is  going  down?  West
 Bengal  has  undertaken  a  crash  programme
 to  he  self-sufficient  in  food  production  by
 1970.  It  is  a  challenge  to  the  Finagce
 Minister.  Let  the  Fimance  Minister  be
 atteative;  let  the  Finance  Minister  be
 attentive;  let  the  Finance  Minister  be
 attentive.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRE  K,  C.
 PANT)  :  I  am  attentive.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  You  are  not
 attentive,  That  is  why  three  times  I  have
 to  repeat  it.  His  9  chatlenge.  You  are
 saying  so  much  that  West  Bengal  is  depen-
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 dent  upon  the  central  pool  for  food.  It
 is  a  challenge  to  you.  West  Bengal  wants
 not  eveo  grants  but  as  loan  Rs.  7.70
 crores  for  the  first  term  and  Rs.  22.68
 crores  for  the  second  term,  so  that  the
 crash  programme  they  have  adopted  for
 making  West  Bengal  self-sufficient  in  food
 will  succeed.  If  you  agree  to  give  that
 aid  to  West  Bengal,  West  Bengal  will  not
 have  to  carry  the  begging  bowl  to  the
 doors  of  the  Delhi  Government.

 MR.  CHAIRMAN  :  You  should  con-
 clude.  Your  speech  is  so  long  and  you
 have  quoted  so  many  facts  and  figures.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  am  con
 cluding.  If  the  problem  of  Calcutta  and
 the  plan  drawn  by  CMPO  is  not  given
 attention  to  by  the  Centre,  Calcatta  wit!
 one  day  explode.  (Jnrerruption)  Yes,  Cal-
 cutta  will  explode,  I  can  tel  you  in  all
 Seriousness.

 About  the  refugee  problem  and  the
 education  problem,  some  of  the  Hon.
 Members  have  already  spoken,  so  I  need
 not  touch  upon  those  points.  IF  would
 like.  to  stress  upon  One  poiat.  The  Nam:-
 shudru  community  and  the  Chakma  and
 the  Santhal  tribals  who  have  migrated  to
 West  Bengal  from  East  Bengal  are  tradi-
 tionally  fighting  people.  A  sainik  १०0००
 should  be  established  for  them  and  a
 Bengalee  regiment  should  be  raised  to
 provide  employment  for  them,  particularly.

 MR.  CHAIRMAN:  The  hon.  Mem-
 ber’s  time  is  up.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  This  is  wy
 concluding  remark.  Sir,  |  say  that  a
 climate  of  expropriation  and  insurrection
 is  created  not  in  an  economically  advanced
 society  as  had  been  predicted  by  Karl
 Marx,  but  ina  society  which  provides  the
 breeding-ground  of  squalour,  hunger  and
 starvation.  West  Bengal  today  provides
 that  breeding-ground.  West  Bengal  is  not
 dead.  Its  soul  is  not  lost.  For  the  time
 being  its  soul  is  freezed  in  a  milien  of
 despair  and  frustration.  If  the  Gevern-
 ment  of  India  pays  attention  to  the  crisis
 of  this  State  as  a  special  nationat  problem,
 West  Bengal  will  ‘arise  and  awake’  again
 and  make  its  contribution  to  the  national
 prosperity  and  the  national  progress.  Sir,
 it  is  a  challenge  to  the  Government  of
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 India.  Either  they  accept  the  problem  of
 West  Bengal  as  a  national  problem  for  the
 whole  of  the  country,  or  push  the  State  to
 a  fate  of  chaos,  subversion  and  insurrec-
 tion.  Thank  You.

 MR.  CHAIRMAN  :  The  hon.  Minis-
 ter  has  to  be  called  at  4.30  p.m.  Could
 he  accommodate  to  more  Members?  I
 think  there  are  two  Unattached  Member
 who  want  to  speak.  If  they  could  be

 accommodated,  they  could  have  five
 minutes  each.

 SHRI  K.C.  PANT:  It  is  for  you  to
 accommodate  them.  I  do  not  have  to.

 MR.  CHAIRMAN  :  Ican  accommo-
 date  but  it  is  all  a  question  of  time.  I
 have  got  two  names  before  me,  those  of
 Shri  S.N.  Maiti  aod  Shri.  B.  K.  Das-
 chowdhury.

 SHRI  S.N.  MAITI:  He  should  take
 not  more  than  five  minutes.

 SHRI  5.  N.  MAITI  (Midnapore)  :  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  would  iike  to  draw  the
 attention  of  Gevernment  to  the  problem
 of  the  district  of  Midnapore.  This  year  a
 large  part  of  Miédnapore  district,  like
 contai  subdivision  and  Pingfa  and  Sabung
 in  Sadar  Suldursion  has  been  almost  de-

 tated  by  an  unprecedented  flood.  Not
 only  have  the  crops  in  these  areas  been
 lost,  but  thousands  of  houses  have  been
 damaged  and  trade  and  business  affected.
 But,  unfortunately,  Government  have  not
 given  adequate  help  to  the  flood-affected
 People  there.  Acute  food  crisis  has
 created  a  serious  situation  in  these  areas,
 so  much  so  that  a  large  number  of  star-
 vation  deaths  have  been  reported.

 I  would  ask  Government  to  take  special
 care  about  the  next  cultivation.  They
 shouté  immediatefy  offer  agricultural  loans,
 cattle-purchasing  toans,  seeds,  fertilisers
 and  cattle  fodder  in  time  so  that  the  culti-
 vators  in  these  ‘flood-affected  areas  can
 undertake  cultivation  of  their  land  in  dve
 time  and  without  faiture.  The  fate  of  the
 flood-affected  areas  depends  on  the  success
 of  this  programme.
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 Midnapore  is  a  surplus  district,  but
 it  can  produce  more  for  making  West
 Bengal  self-sufficient  in  food  production,
 if  flood  control  measures  and  small-scale
 irrigation  projects  are  undertaken.

 Midnapore  being  an  agricultural  dis-
 trict.  predominantly,  I  would  ask  Govern-
 Ment  to  set  up  an  agricultural  university
 in  this  district.

 I  would  also  ask  Government  —  to
 develop  cashewnut  production  in  the
 coastal  areas  of  this  district.

 I  would  further  request  Government
 to  keep  certain  types  of  employment  at
 the  Haldia  port  reserved  for  the  people  of
 Midnapore.

 Roads  leading  to  Digha  should  be
 improved  so  as  to  facilitate  attraction  of
 tourists  to  this  sea-resort.  For  this
 purpose,  the  ‘two  projected  bridges  over
 the  Narghat  and  Kalinagar  rivers  should
 be  completed  as  early  as  possible.

 SHRI  A.  K.  KISKU  (Jhargram)  :  Mr.
 Chairman,  Sir,  permit  me  to  speak  in
 Bengali,  because  the  matter  relates  to  the
 West  Bengal  budget.

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra)  :
 whom  is  he  speaking  ?

 SHRI  A.  K.  KISKU:  Mr.*  Chairman,
 Sir,  |  would  present  only  two  points  on
 West  Bengal  budget  first  Education  and
 second  Tribal  Welfare.

 When  I  think  of  Education  Sir,  I  feel
 that  I  am  hungry,  this  naturally  make  we
 think  about  food,  and  when  [  think  about
 food,  I  naturally  remember  the  traditional
 Bengali  meal  of  rice  and  fish,  ‘“muri’’,
 “murki’,  “Khoi”  “chira’’  etc.  all  these
 rice  products  we  do  not  get  these  days  in

 For

 the  bazar,  but  they  could  be  obtained  at
 the  Grand-hotel,  Calcutta.  Sir,  gives  us
 our  traditional  food  rice  and  fish,  and  you
 wil]  find  that  the  political  problem  of  West
 Bengal  and  half-solved.

 Mr.  Chairman,  Sir,  when  we  think  of
 Education,  that  first  thing  that  comes  to
 our  mind  is  primary  education.  The  House
 should  know  that  in  Calcutta  Corporation
 area,  there  are  several  lakhs  of  children
 who  have  been  denied  the  facilities  of  pri-
 mary  education.  Youcan  imagine  if  this
 is  the  condition  of  Primary  education  in
 Calcutta,  then  what  is  the  condition  in
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 Tural  areas.  I  know,  there  are  still  many
 backward  pockets  where  there  are  no
 schools.  There  are  tribal  areas  where  you
 should  not  think  of  primary  education
 without  providing  school  meals,  and  two
 pieces  of  shirts  and  pants  or  frocks  for
 these  children.  Moreover,  these  adivasi
 boys  and  girls  should  be  introduced  to  the
 three  “Rs”  through  their  own  mother-
 tongue-Santali,—at  least  in  the  first  stage.
 Sir,  I  demand  that  the  birth-right  of  the
 Adivasis  for  getting  primary  education
 through  their  own  language—i.e,  Sanzali,
 with  the  help  of  Adivasi  teachers  be  met
 without  further  delay.

 Secondly,  Sir,  there  has  been  some
 expansion  in  education,  but  qualitative
 improvement  in  standard  also  has  to  be
 achieved.  For  this,  proper  facilities  for
 teacher  education  has  to  be  provided  for.
 At  present,  there  is  a  very  anomalous  posi-
 tion  prevailing  in  W.  Bengal.  An  improved
 salary  scale  has  been  declared  for  the
 trained  teachers,  but  facilities  for  training
 is  very  inadeq  Conseg  ly,  there  is
 great  disappointment  and  agitation  among
 the  teachers.  Moreover,  the  teachers  must
 be  paid  their  salaries  in  time.

 Sir,  a  word  about  Calcutta  University,
 which  is  one  of  the  oldest  universities  of
 India—and  which  has  a  great  tradition
 behind.  But  what  an  aweful  situation
 exists  there,  for  which  the  whole  country
 bewildered.  At  present,  it  works  as  if  the
 University  is  more  concerned  with  passing
 the  students  by  giving  gracemark—where-
 as  the  talented  students  are  greatly  neglect-
 ed.  I  would  demand  that  a  commission
 be  appointed  to  look  into  the  affairs  of
 Calcutta  University,  the  great  institution
 be  set  right  as  soon  as  possible.

 A  last  word  about  Educational  Adminis-
 tration  in  W.  Benal.  The  pressure  on  the
 Education  Department  is  so  great  that  it
 has  almost  come  to  a  collapsable  stage,
 and  it  demands  a  decentralisation  of  the
 whole  administration.

 Now,  Sir,  I  come  to  my  Second  Point,
 i.e.  Tribal  Welfare.  There  are  large  adivasi
 belts  and  pockets  which  have  been  neglect-_
 ed.  There  is  no  good  roads,  hospital
 facilities,  or  facilities  for  drinking  water.
 I  am  specially  concerned  about  my  Adivasi
 brethern  of  Jhargram  area.  Specially.  a
 road  is  essentially  required  from  Belpahari—
 to  Banspahari,  which  is  purely  in  a  jungle

 *Transletion  of  the  speech  delivered  in  Bengall.
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 area  and  there  are  about  20  to  30  thousand  credit  for  having  a  better  system  in  the
 people  living  there.  D

 Secondly,  the  adivasis  are  traditionally
 attached  to  their  lands  and  forests.  But
 they  are  being  alienated  from  their  lands  by
 the  clever  moneylenders,  mahajans  and
 Nion-tribals.  It  is  creating  great  dissatis-

 rural  areas  than  in  Calcutta.
 Shri  Samar  Guha  in  his  speech  which

 was  half  statistics  and  half  emotion  said  that
 we  should  look  at  the  problems  of  West
 Bengal  with  compassion  and  compatriot-
 ism.  I  should  go  much  further.  We

 faction  among  the  tribals.  The  f
 policy  of  the  Government  also  need  to  be
 reviewed  so  that  that  the  Adivasis  may  get
 rehabilitated  in  their  relationship  with  the
 jungles  and  so  that  they  may  be  able  to
 get  their  proper  share  from  forest  products.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  Mr.  Chairman,  we  have  been
 debating  the  budget  for  West  Bengal  now
 for  three  hours  or  a  little  more.  We  have
 had  a  number  of  speeches;  some  dealt
 with  the  budgetary  matters  strictly  and
 some  dealt  with  political  matters  ;  others
 dealt  with  matters  like  education—the  hon.
 Member  who  spoke  last  devoted  a  large
 part  of  his  speech  to  this  subject.  Natural-
 ly,  this  is  a  budget  debate  and  it  is  only
 as  a  result  of  some  peculiar  circumstances
 that  we  are  debating  this  budget  here.
 Ordinarily,  it  should  have  been  debated  in
 the  Assembly.  I  can,  therefore,  under-
 stand  the  variety  of  subjects  that  has  been
 covered.  It  is  impossible  for  me  in  my
 reply  to  cover  all  the  points.  I  shall,  how-
 ever,  attempt  in  a  few  broad  strokes  to
 cover  those  aspects  which  are  of  particular
 concern  to  the  majority  of  the  members
 who  have  spoken.

 While  listening  to  the  hon.  Member
 who  spoke  last,  I  strained  all  my  attentive-
 ness  but  in  spite  of  that  I  felt  that  I  was
 carried  away  more  by  the  music  of  the
 language  than  a  comprehension  of  the  sub-
 stance...  (Interruptions).  followed  one
 point,  namely,  if  the  situation  in  respect  of
 primary  education  in  Calcutta  is  so  bad,
 how  much  worse  would  it  be  in  the  rural
 areas?  That  is  the  sentence  which  he
 spoke,  I  think.  He  has  been  the  Educa-
 tion  Minister  in  West  Bengal  and  he  knows
 that  the  situation  in  regard  to  primary
 education  in  the  rural  areas  of  West  Ben-
 gal  is  better  than  it  isin  Calcutta.  It  is
 free  in  the  rural  areas  whereas  it  is  ‘not
 free  in  Calcutta.  I  had  hoped  that  we
 would  get  some  enlightenment  from  him  on
 this  particular  poigt,  He  could  have  taken

 should  recogn  the  realities  of  the  pro-
 ‘lem  of  West  Bengal  and  we  should  have
 understanding  and  more,  a  sense  of  identi-
 fication  with  these  problems.  We  have
 to  bring  about  a  situation  in  which  every
 titizen  in  the  country  has  a  sense  of  identi-
 fication  with  the  problems  of  any  part  of
 this  country.

 That  alone  is  the  true  meaning  of  a
 united  India.  And  of  Bengal  in  particular
 we  should  be  conscious  of  all  its  problems.
 Many  of  those  problems,  as  was  stated  by
 many  hon.  Members,  owe  their  origin  to
 Partition,  and  undoubtedly  partition  was
 Not  only  an  emotional  shock  to  Bengal  but
 it  set  in  motion  so  many  other  distur-
 bances  in  its  whole  structure  and  also  in
 its  economic  structure  that  even  today
 some  of  the  problems  that  arose  are  in  the
 course  of  being  tackled.  There  is  no
 gain  saying  the  fact  that  the  problem  of
 refugees  has  added  to  the  burdens  of  Ben-
 gal.  It  has  also  to  be  remembered  that
 many  of  the  areas  producing  rice  and  jute
 were  left  in  the  other  part  of  P-ngal  at
 the  time  of  partition,  and  an  integrated
 whole  was  divided  into  two.  The  popu-
 lation  of  West  Bengal  has  gone  up  from
 26  million  in  1951  to  35  million  in  ‘1961  and
 it  is  now  about  40  million.  And  the  popu-
 lation  has  gone  up,  while  the  area  has
 remainzd  the  same.  So,  the  density  of
 population  has  naturally  risen  and  today
 the  density  of  population  in  West  Bengal
 is  the  second  highest  in  the  country.

 Reference  has  been  made  to  the  pro-
 blem  of  the  educated  unemployed,  shortage
 of  foodgrains,  law  and  order  problem,  etc.
 T  shall  deal  with  some  of  them  later.  But
 one  matter  which  was  raised  by  almost  all
 the  speakers  —by  Shri  Sen,  Shri  Humayun
 Kabir  Shri  Chatterjee,  Shri  Bal  Raj
 Madhok,  Shri  Himatsingka  and  others
 was  the  problem  of  the  city  of  Calcutta.
 There  were  references  to  its  congestion,
 references  to  the  problem  of  civic  amenit-
 ies,  references  to  its  size.  All  these  pro-
 blems  are  there,  and  (Calcutta  is,  at  the
 same  time,  ong  of  the  biggest  cities  in  this
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 country,  a  city  which  is  the  centre  of
 éadustry  and  trade,  which  has  the  biggest
 part  in  the  country,  which  is  a  great  cosmo-
 politan  centre,  which  has  produced  very
 great  sons  of  India.  It  has  a  reservoir  of
 trained  manpower.  Calcutta  is  in  many
 respects  a  great  asset  both  for  West  Bengal
 and  for  the  rest  of  the  country.  But  un-
 doubtedly  because  of  its  size,  because  of
 its  rapid  growth  in  the  last  few  years,  it
 does  have  very  big  problems  and  those
 problems  need  to  be  considered  with  sym-
 pathy,  with  understanding  and  above  all,
 with  imagination.

 Now,  referenee  to  the  outlays  and  assis-
 tance  in  successive  plan  periods  was  made
 by  Shri  Deven  Sen  and  Shri  Samar  Guha,
 The  percentage  of  central  assistance  has
 risen  over  the  Plans.  In  the  first  Plan,
 out  of  an  outlay  of  Rs.  68  crores,  central
 assistance  was  Rs.  30.6  crores  ;  it  comes  to
 45.2  per  cent.  Inthe  second  Plan  the
 plan  was  more  than  double.  It  was  २३.  56
 crores  ;  central  assistance  was  46.8  per  cent
 In  the  third  Plan  it  was  again  double  of
 the  second  Plan.  It  was  307  crores;  the
 percentage  of  central  assistance  was  5I.5.
 In  the  period  966  to  1969,  the  outlay  is
 Rs.  62  crores  ;  central  assistance  is  Rs.  07
 crores  ;  and  the  percentage  is  67.  There-
 fore,  the  percentage  of  central  assistance
 has  been  continuously  on  the  increase.  In
 addition  to  this,  on  certaia  specific  projects,
 a  large  amount  of  money  has  been  spent,
 namely,  DVC  Project  and  central  projects
 like  Chittaranjan  Loco,  Durgapur  Steel
 Plant,  Calcutta  Port,  Farakka  Barrage,
 Haldia  Port,  MAMC,  etc.  I  do  not  want
 to  go  into  the  details  of  expenditure  to  be
 incurred  this  year  in  various  sectors,  except
 to  mention  some  major  heads—Education
 Rs.  7.25  crores,  Medical  and  Public  Health
 Rs.  3.55  crores,  Major  and  Minor  Itriga-
 tion  Rs.  8.84  crores,  Agriculture  Rs.  4.67
 crores  and  Power  Rs.  7.7!  crores.  Above
 all,  the  Greater  Calcutta  development
 scheme  receives  Rs.  3.06  crores.  This  is
 the  picture  of  developmental  effort  that  is
 being  made.

 Two  or  three  hon.  members  referred
 to  the  second  Hooghly  bridge.  That  is
 an  accepted  scheme.  Its  total  cost  will  be
 about  Rs.  .65  crores.  Budget  provisions
 have  been  made  for  the  scheme  in  ‘1967-68
 and  gnwards,  This  |  hope  will  satisfy
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 ‘members  that  this  scheme  has  started.  It
 will  of  course  take  some  years  to  be  com-
 pleted.  It  ts  big,  but  the  badget  provision
 has  started  from  ‘1967-68  onwarde.

 I  come  to  the  other  problem  which  was
 naturally  uppermost  in  the  minds  of  most
 hon.  members  who  spoke,  viz.,  the  problem
 of  rehabilitation  of  displaced  persons.  33
 lakhs  of  displaced  persons  came  over  up
 to  963  and  about  another  7  lakhs  came
 after  that,  making  a  total  of  40  lakhs.  This
 May  not  include  some  other  migrants  who
 are  not  registered.  The  expenditure  on
 this  is  about  Rs.  55  crores—the  expendi-
 ture  on  those  who  had  migrated  upto  963
 in  the  form  of  relief  and  rehabilitation.
 Relief  and  rehabilitation  have  taken  various
 forms—land  and  house-building  loans,
 educational  graats,  medical  assistance  and
 soon.  Even  today  there  are  6  lakhs  of
 Tefugees  in  West  Bengal  who  came  after
 1963.  But  the  point  to  be  remembered
 here  is  that  the  expenditure  on  their  re-
 habilitation  is  almost  wholly  met  by  the
 Government  of  India.  It  is  not  a  burden
 exclusively  on  Bengal.  It  is  recognised
 that  it  is  a  national  problem  and  the  Centre
 must  contribute  to  its  solution.

 These  refugees  have  gone  to  varions
 parts  of  the  country.  Some  of  them  are  in
 my  own  district.  Sometimes  I  hear  hon.
 members  from  Bengal  saying  that  refugees
 from  West  Bengal  are  not  happy  outside
 Bengal.  I  do  not  want  to  dispute  that,
 but  I  would  place  before  them  my  own
 petsonal  experience  of  refugees  settled  in
 Nainital  district.  I  would  invite  hon.
 members  to  visit  them.  I  am  sure  they
 will  be  happy  to  find  that  they  are  very
 happy  and  they  have  taken  very  well  to
 those  surroundings.  We  are  rather  proud
 of  the  fact  that  in  addition  to  the  refugees
 from  other  areas  who  have  come  there,
 these  refugees:  from  Bengal  also  contribute
 to  the  wariety  of  the  population  which
 today  inhabits  the  Terai  area  of  Nainital
 disttiet.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Hundreds  of
 refugees  want  to  go  to  Andaman  and  Dan-
 dakaranya.  I  do  not  know  whether  you
 know  the  latest  position.  Government
 have  not  given  that  much  clearance,
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 SHRI  K.  con  PANT:  You  would  like
 Government  to  take  expeditious  steps  to
 facilitate  movement  of  these  refugees  out-
 side  Bengal.  Is  that  the  point  ?

 D.G.  (West  Bengal),

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  In
 Andaman  and  Nicobar,  lot  of  space  is
 available  and  we  need  settlers  there.  A
 large  number  of  them  can  be  rehabilitated
 there  and  our  problem  can  also  be  solved
 in  a  way.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  West  Pakis-
 tan  refugees  have  got  compensation  for
 their  properties  left  behind  in  West  Pakis-
 tan.  But  in  East  Pakistan,  not  a  single
 refugee  was  given)  compensation  for
 Properties  worth  crores  of  rupees  which
 they  had  left  behind.

 SHRI  K.C.  PANT:  I  hope  I  shall
 be  allowed  to  have  my  say,  although  I
 appreciate  this  problem,  which  agitates  the
 Tainds  of  many  hon.  members.

 I  am  very  glad  to  take  note  of  what  you
 have  said.  Certainly  we  shall  look  into
 the  specific  suggestions  offered  by  both  the
 hon.  Members.  I  hope  they  know  that  a
 Commission  headed  by  Shri  N.  C.  Chatter-
 jee  is  going  into  this  whole  problem  of
 rehabilitation  and  measures  to  be  adopted
 for  successful  rehabilitation  of  the  refugees.
 It  has  already  submitted  an  interim  report
 and  it  has  been  almost  processed.  We  are
 hopitig  that  we  will  soon  be  in  a  position
 to  announce  some  decisions  on  that  basis.
 But  it  is  an  interim  report.  Shri  Chatterjee
 is  not  well  and  the  final  report  is  awaited.
 These  suggestions  will  be  certainly  process-
 ed.

 There  was  reference  to  the  food  situa-
 tion  in  Bengal.  It  is  a  fact  that  there  is
 a  chroftic  food  shortage  in  West  Bengal.
 There  has  been  diversion  of  land  from
 paddy  to  jute  in  the  last  several  years.  This
 problem  Iras  been  further  aggravated  as  in
 several  other  parts  of  the  country  by  two
 years  of  drought.  The  pressure  on  land
 to  whrich  I  referred  earlier  is  also  a  factor
 which  aggravates  the  problem.  Shri  Madhok
 suggested  that  the  problem  could  perhaps
 be  solved  by  extension  of  agriculfare.  This
 could  perhaps  be  explored,  but  ultimately
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 the  problem  can  be  solved  by  intensification
 of  agriculture.  We  have  to  s¢e  that  we
 produce  more  per  acre  in  Bengal  as  in
 other  parts  of  the  country  as  compared  to
 today,  and  with  the  new  seeds  coming  in
 atid  with  the  modern  techniques  of  farming
 this  should  not  be  impossi  In  fact,  the
 productivity  of  land  in  Bengal  has  risen.  I
 noticed  that  Shri  Chatterjee  said  that  it  has
 fallen.  I  am  going  to  look  into  that
 particular  aspect.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  There
 can  be  no  two  opinion  about  intensifica-
 tion,  but  if  there  is  land  which  can  be
 brought  under  cultivation  it  should  be  used.

 SHRI  K.  ८.  PANT:  What  we  have
 to  consider  is  whether  it  will  be  cheaper  to
 intensify  cultivation  or  to  bring  more  land
 under  cultivation.

 There  have  been  three  major  irrigation
 schemes  to  add  to  agricultural  production.
 Two—Mayurakshi  and  DVC—have  been
 completed  and  the  third—Kanasabati  —is
 under  construction.  Apart  from  this.  the
 high-yielding  varieties  programme  is  being
 expanded  rapidly.

 Reference  was  made  by  Shri  Ghosh  to
 the  question  of  procurement.  This  year’s
 pfocurearemt  has  already  amounted  to
 2.53  lakh  tonnes  between  ist  November  and
 30th  April  as  against  76,000  tonnes  in  the
 corresponding  period  last  year  of  which  he
 ought  to  know  quite  wetl.  I  am  surprised
 he  said  that  procurement  is  lagging  behind.
 There  was  a  question  by  Shri  Mukerjee
 about  making  arrangements  for  supply  of
 food.  Actually,  even  today  supplies  are
 arranged  from  outside.  Bengal  is  not  self-
 sufficient.  86  lakh  people  are  getting
 supplies  under  statutory  rationing  and
 32  lakhs  under  modified  rationing.  These
 arrangements  have  been  made  and  are
 continuing.

 Shri  Samar  Guha  and  others  raised  the
 question  of  spccial  assistance  for  food  and
 for  other  projects.  Wi:h  all  respect  may
 lsay  that  every  time  we  deal  with  the
 budget  of  any  State  this  demand  naturally
 comes  up.  But  the  cake  is  the  same  from
 which  we  distribute.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  It  is  not  the
 same.  [t  is  due  to  the  national  policy,  the
 policy  of  our  national  leaders.  They  have
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 created  this  partition.  Asa  result  of  parti-
 tion  all  this  trouble  followed.  That  is  the
 root  cause.  You  cannot  put  the  position
 of  the  State  of  West  Bengal  on  a  par  with
 other  States.  West  Bengal  should  be
 treated  as  a  special  national  problem.

 SHRI  0.  C.  SHARMA  (Gurdaspur)  :
 My  part  of  the  country  was  divided  twice
 over.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  By  exchange
 of  population  and  compensation  we  have
 somehow  solved  that  problem.  That  is
 not  the  case  with  East  Bengal  refugees.

 SHRI  K.C.  PANT  :  I  am  perfectly
 prepared  to  put  both  Professor  Guba  and
 Professor  D.  C.  Sharma  in  a  special  cate-
 gory.

 7.00  brs.

 SHRI  D.  C.  SHARMA  :
 to  him...  (/nterruption)

 Sir,  I  yield

 SHRI  K.:C.  PANT:  They  belong  to
 the  category  of  professors  and,  therefore,
 which  is  special  in  any  case.

 The  question  really  is  that  if  you  want
 to  solve  the  problems  of  West  Bengal,  as
 in  the  case  of  the  problems  of  any  other
 part  of  the  country,  ultimately  we  must
 produce  more  in  order  that  we  can  solve
 these  problems.  There  must  be  economic
 growth.  There  must  be  production.  It  is
 to  this  aspect  of  the  problem  that  we  have
 to  devote  our  attentlon.

 SHRI  UMANATH_  (Pudukkottai)
 Production  has  been  cut  down  and  you
 say,  “Produce  more’’.

 SHRI  K.C.  PANT  :  I  think,  Shri
 Umanath  has  anticipated  whatI  am  going
 to  say.  Of  late  there  has  been  a  lot  of
 unrest  ;  in  fact,  industrial  unrest  was
 deliberately  instigated  in  ‘1967.  There  were
 go-slows,  gheraos  and  what-nots.

 SHRI  UMANATH  :  On  the  27th
 April  it  was  the  millowners  who  struck
 work  in  Coimbatore.

 SHRI  K.C.  PANT:  My  hon.  friend,
 Bbri  Bohra,  algo  referred  to  it.  Let  me

 MAY  6,  1968  1368-69  2224

 give  a  few  facts  about  this  and  the  impact
 it  has  had  on  the  economy  of  West  Bengal
 and  of  the  country.

 Work  stoppages  in  967  were  447  as
 against  244  in  1966.  Mandays  lost  in  967
 were  6.2  million  as  against  2.8  million  in
 ‘1966.  Lock-outs  and  lay-offs  due  to  indis-
 cipline  instigated  by  certain  political
 groups  went  up.  After  the  Ghosh  Minis-
 try  came  into  being,  I  am  glad  to  say,
 there  were  signs  of  improvement.  Since
 February,  51  units  under  strike,  52  units
 under  lock-out  and  8  closed  units  involving
 a  total  of  32,253  persons  have  started
 functioning.  Messrs  Burn  and  Company,
 Howrah,  employing  8,500  persons  has  re-
 opened.  The  seven-month  old  lock-out  in
 Indian  Standard  Wagon  Company,  Burn-
 pur,  employing  4,500  men  is  being  lifted.
 Cociliation  efforts  are  in  progress  at
 MAMC  and  Texmaco.  Thus  things  are
 improving.  If  my  hon.  friend,  Shri  Uma-
 nath,  had  advised  his  friends  when  they
 were  in  government  that  the  problems  of
 West  Bengal  cannot  be  solved  through  un-
 rest  and  disturbances  and  anything  that
 comes  in  the  way  of  creation  of  wealth  and
 of  increasing  production  in  the  State,  he
 would  have  made.a  signal  contribution  to
 the  betterment  of  the  conditions  of  the
 people  of  that  State.

 SHRI  UMANATH:  We  are  waiting
 for  the  election  results  ;  then  we  will
 advise.

 SHRI  YOGENDRA  SHARMA  (Begu-
 sarai):  You  should  advise  the  employers
 who  take  to  lock-outs.

 SHRI  K.C.  PANT:
 also  bad.
 I  say  ;
 say.

 Lock-outs  are
 I  hope,  you  will  agree  with  all

 T  agree  with  a  part  of  what  you

 So  ;  the  real  point  is  whether  we  create
 conditions  of  stability  in  West  Bengal,
 whether  we  create  conditions  in  which
 there  is  a  proper  investment  climate,  this
 alone  will  add  to  the  employment  potential
 of  the  State  and  to  the  production  of  the
 State  and  lead  to  a  sustained  effort  being
 made  to  improve  the  conditions  of  living
 inthe  State.  This  isa  basic  matter  to
 which  all  mep  of  goodwill  must  tury  their
 ming,
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 My  hon.  friend,  Shri  Ganesh  Ghosh,
 referred  to  the  large  expenditure  on  police.
 May  I  remind  him  that  in  ‘1966-67,  the
 police  cxpenditure  was  Rs.  13.48  crores  net
 and  ‘1967-68  Budget  presented  by  Shri  Jyoti
 Basu,  it  was  Rs.  6.87  crores  ;  it  went  up.
 The  revised  was  Rs.  46.I]  crores.  This
 year  it  is  Rs.  6.5  crores.  Thus,  the  police
 expenditure  actual  went  up  from  the  pre-
 vious  year  in  the  Budget  which  Shri  Jyoti
 Basu:  presented.  Sometimes  we  tend  to
 forget  these  things.

 SHRI  5.  KANDAPPAN  :  Naturally  ;
 he  had  to  take  care  of  the  Congress
 Members.

 SHRI  K.  C.  PANT:  I  hope,  the
 same  argument  will  be  appreciated  now.

 Another  point  made  by  my  hon.  friend,
 Shri  Ghosh,  was  with  regard  to  political
 detenus.  He  made  the  point  that  there
 were  a  lot  of  political  prisoners.  Actually,
 there  were  27  political  prisoners  when  the
 Governor  took  over  ;  today  there  are  only
 34  and  even  they  belong  to  the  extremist
 group  who  agitate  openly  for  armed  action
 and  who  are  proving  as  mucha  _  thorn  in
 the  side  of  my  hon.  friend,  Shri  Umanath,
 as  the  others.  The  others  include  272
 offenders  under  food  laws  and  I  presume
 that  I  have  his  agreement  in  this.

 SHRI  UMANATH  :  If  you  want  to
 escape  under  that  pretext,  it  is  wrong.  We
 want  their  release.  They  are  not  either
 a  thorn  in  our  side.

 SHRI  K.  C.  PANT:  There  is  no  pre-
 text.  They  area  thorn  in  your  side  but
 you  would  rather  have  them  by  your
 side.

 SHRI  UMANATH  :  Our  representa-
 tive  raised  it  in  the  Consultative  Com-
 mittee  also.

 SHRI  K.C.  PANT:  Iam  not  saying
 that  you  are  agreeble  to  having  them  be-
 hind  bars.  I  am  sure,  if  they  create  dis-
 order,  you  would  not  mind  cashing  on  it.
 I  have  no  doubt  about  it.  I  have  no  illu-
 sion  07  that  score.

 Then,  there  are  536  persons  of  criminal
 and  anti-social  elements.  My  hon.  friend,
 Shri  Umanath,  has  made  this  point.  I  am
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 glad  that  he  has  made  it  because  I  do
 realise  that  the  C.  P.  I.  (Marxist)  are  in  a
 peculiar  position  these  days.  Their  basic
 philosophy  is  that  this  process  of  peaceful
 transformation  cannot  work.  They  do  not
 believe  that  democratic  process  can  really
 lead  to  results  which  they  desire.  They
 do  not  believe  that  people’s  conditions  can
 be  improved  in  this  way.  They  do  not
 beleive  that  an  economic  and  social  trans-
 formation  can  be  effected  through  means
 which  we  have  adopted,  through  means
 which  the  Constitution  enjoins  upon  us,
 and  yet  we  ask  them  to  work  under  this
 democratic  framework,  we  ask  them  to
 stand  for  elections  and  we  ask  them  to  go
 to  legislative  Assemblies.  It  is  a  peculiar
 dichotomy  and  it  is  very  difficult  for
 them...

 AN  HON.  MEMBER:  You  sympa-
 thise  with  them  !

 SHRI  K.C.  PANT:  I  have  a_  lot  of
 sympathies  with  them  because  to  be  intel-
 lectually  convinced  that  this  process  cannot
 produce  the  results  expected  of  it  and  then
 to  swear  allegiance  to  the  Constitution,
 for  all  that  it  stands  for,  is  not  an  easy
 thing.

 SHRI  UMANATH  :  The  Constitution
 has  been  thrown  to  the  winds  long  ago  by
 you.

 MR.  SPEAKER  :
 hour  behind  time.

 We  are  already  one
 Let  him  reply.

 SHRI  K.  C.  PANT:  .  If  my  hon.
 friend,  Shri  Umanath,  even  today  were  to
 eschew  violence,  then  at  least,  there  would
 be  a  bridge  between  him  and  the  Right
 Communists.  At  least  they  could  get  to-
 gether.  The  problem  is  that  they  are  get-
 ting  farther  away,  even  from  the  Right
 Communists.  (Jnterruption).  Why  are  you
 getting  uncomfortable?  After  all,  you
 have  said  many  things.  Listen  to  me
 also.

 SHRI  UMANATH  :  |  am  responding
 to  your  reaction.

 AN.  HON.  MEMBER  :  Why  are  you
 worried  about  their  unity  ?
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 SHRI  K.  ron  PANT:  They  have  split
 into  three  now.  Upto  two,  we  could
 understand,  We  do  not  know  precisely
 where  they  stand—whether  extremists  are
 with  them  is  another  problem.  If  anybody
 wants  to  understand  the  political  situation
 of  the  country,  he  should  see  Bengal.

 SHRI  UMANATH  Warry  about
 your  own  organisation  which  is  on  the
 precipice.

 MR.  SPBAKER  :
 Beagal  Budget  now.

 SHRI  हू.  ८.  PANT:  I  do  not  wish
 to  take  more  time  of  the  House.  I  realise
 that  my  hon.  friend  feels  uncomfortable
 when  I  say  a  few  home  truths.

 We  are  discussing

 SHRI  UMANATH  :  I  am  responding
 to  your  reaction.  That  is  all.  I  am  not
 uncomfortable.

 SHRI  K.C.  PANT:  lhaveto  much
 regard  for  them  to  carry  this  process  be-
 youd  what  it  has  already  baen  carried  to.
 Bengal  has  contributed  some  of  the.  leaders
 of  India’s  thought  in  the  field  of  literature,
 politics,  social  change,  and  spiritual  leader-
 ship  in  culture,  art  and  in  many  fields  of
 life.  Even  today,  it  occupies  a  very  impor-
 tant  and  pivotal  position  in  the  life  of  this
 country.  It  is  our  hope  and  I  hope  the
 House  will  share  it  that  the  people  of  West
 Bengal  will  continue  to  occupy  a  pride  of
 place  in  the  rich  and  diverse  pattern  of
 population  that  we  have  im  this  country
 and  that,  when  they  are  asked  to  givea
 verdict,  they  will  give.a  verdict  im  favour
 of  omic  devel  and
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 MR.  SPEAKER  :  I  will  now  put  ths
 Cut  Motions  to  the  vote  of  the  House.

 All  the  Cut  Motions  were  put  and  negatived.

 MR.  SPEAKER  :  Now  |  shall  put  the
 Demands  to  the  vote  of  the  House.

 The  question  is  :
 “That  the  respective  sums  not  Xe

 ceeding  the  amounts  shown  in  the
 fourth  column  of  the  order  paper,  be
 granted  to  the  President,  out  of  the
 Consolidated  Fund  of  the  State  of
 West  Bengal,  to  complete  the  sums
 Becessary  to  defray  tho  charges  that
 will  come  in  course  of  payment  during
 the  ysar  ending  the  3ist  day  of  March,
 1969,  in  repect  of  the  heads  of  demands
 entered  in  the  second  column  thereof
 against  Demands  Nos.  |  to  9,  !!  to  45,
 47  to  50  aad  52.”

 The  mation  was  adepted.

 [The  Metions  for  Demands  for  {Grants
 which  wera  adopted  by  the  Lok  Sabha,  are
 reproduced  below—Ed  ]

 Demand  No.I-4—Taxes  on  Income  other  than
 Corporation  Tax

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 6,10,000  ७6.  granted  to  the  President,
 out  of  the  Comsolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  im  course  Of  pay-
 ment  during  the  year  ending  on
 the  3lst  day  of  Mareh,  ‘1963,  in  respect
 of  ‘4—Taxes  on  Income  other  than
 corporation.  Tax’.””

 with  stability.  That  0898  abiibe  oie:
 ments  that  will  come  before  them.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :
 their  hunger  and  starvation  ?

 What  about

 SHRI  ८.  ८.  PANT:  Without  econa-
 mic  growth,  there  can  be  no  solution  to
 hunger  and  starvation.  Therefore,  I  hope
 that  they  will  decide  decisively  for  this
 and  for  the  basic  tenets  on  which  our
 Constitution  has  been  framed  and  on  the
 basis  of  the  message  that  has  been  given
 to  us  by  the  great  leaders  of  Bepgal  in
 the  past.

 Demaad  No.  2-9—Land  Revenue
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 -3,91,44,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3fst  day
 of  Marsch,  £969,  in  respect  of  ‘9—  Land Revenue’.

 Demaad  No.  2-76—Land  Revenwe—Other
 Miscellaneous  Compensation  and  Assign-
 ments

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 19,21,000,  be  grapted  to  the  President,



 ipo  DG.  (West  Bengal),  VAISAKHA  i6,  89  (SAKA)

 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969.  in  respect  of  ‘76—
 Land  Revenue  —Other  Miscellaneous
 Compensation  and  Assig  ts’.””

 Demand  No.  2-92—-Land  Revente—Payment
 of  Compensation  to  Lamd-Holders,  etc.
 on  the  abolition  of  the  Zamindari  System

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2,33,34,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  enditg  on  the  Jfst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  92  —Land
 Reven  Other  Miscellaneows  Compe-
 Bsation  to  Land-Holders,  etc.  on  the
 abolition  of  the  Zamindari  system’.’’

 Demand  Ne.  3-10—State  Excige  Duties
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 56,45,000  0८  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  uecessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3tst  day
 ef  March,  196,  im  respect  of  ‘l0—
 State  Excise  Duties’.”

 Demand  No.  4-|i—Taxes  on  Vehicles
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 i,43,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fuad  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘ll-Taxes
 on  Vebicles’.””

 Demand  No.  5-2—Sales  Tax
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 37,78,000  be  gramted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 eum  necessary  to  (कशिक्क  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 Guring  tite  year  erding  on  ttre  3ist  day
 of  March,  1983,  in  ‘respect  of  42—Sales
 Tax’.””
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 Demand  No.  6-!3—Other  Taxes  Aud  Daties
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 13,99,000  be  granted  tothe  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  wil!  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  38  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘!3—Other
 Taxes  and  Duties’.”’

 Demand  No.  7-4—Stamps
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 -13,68,000,  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  ‘1969,  in  respect  of  ‘l4—
 Stamps’.”’

 Demand  No.  8-!5—Registration  Fees
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 40,48,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  om  the  3ist  day
 of  March,  ‘1969,  in  respect  of  ‘I5—Re-
 gistration  Fees’.”

 d  No.  9-i6—Iaterest  On  Debt  And
 Other  Obligations

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 4,00,00,000/-  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the

 -sam  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  onding  on  the  ह... ह  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘16
 lnterest  on  Debt  and  other  Obtigations’."’

 Demand  No.  !-8—Parliament,  State/Union
 Territory  Legislature

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 3,82,000/-be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consofidated  Fend  of  the
 State  of  West  Bengil  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  om  the  ३88  day
 of  March,  198,  in  respect  of  ‘lg—



 333i  D.G.  (West  Bengal),  MAY  6,  968  i968-69  2232

 Parliament,  State/Union  Territory  during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 Legislature’.”  of  March,  1969,  in  respect  of  ‘26-

 Micellaneous  Departments  Fire  Ser-
 Demand  No  12-19  General  Administration  vices’.”

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 3,92,86,000/-be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘!9—Gene-
 ral  Administration’.”

 Demand  No.  !3-2!—Administration  of
 Justice

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 ,09,6,000/-be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘2l-Admi-
 pistration  of  Justice’.”

 Demand  No.  !4-22—Jails
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 3,43,6,000/-be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘22-
 Jails’.”

 Demand  No,  5-23—  Police
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 12,14,31,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  ‘1969,  in  respect  of  ‘23-

 On Police’.

 Demand  No.  6-26—Miscellaneous  Depart-
 ments—Fire  Services

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 50,53,000  be  granted  to  the  Pr  ident.

 Demand  No,  !7-26—Miscellaneous  Depart-
 ments  —Excluding  Fire  Services

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2,49,47,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3Ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘26-
 Miscellaneous  Departments—  Excluding
 Fire  Services’.”

 Demand  No.  8-27—Scientific  Departments
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 51,000,  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of.  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3Ist  day
 of  March,  ‘1969,  in  respect  of  ‘27-
 Scientific  Departments’.”

 Demand  No.  19-28,  Education
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 29,33,73,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3Ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘28-
 Education’.”

 Demand  No.  20-29  Medical
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 -11,32,59,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘29-
 Medical’.”

 -out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment

 Demand  No.  21-30  Public  Health
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 5,65,97,000  be  granted  to  the  Presid
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
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 Demand  No  241—-A  ‘nial  Hasbandry-— State  of  West  Bengal  to  complete  the

 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  On  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘30-
 Public  Health’.”

 Demand  No.  22-3!—Agriculture—Agricalture
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 10,12,74,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  1- 2  99 Agriculture—Agriculture’.

 Demand  No.  22-95—Agricaltare  Capital  Out-
 lay  on  Schemes  of  Agricultural  Improve-

 ment  and  Research
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 2,45,05,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the

 “State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘95-
 Agriculture  -¢Capital  Outlay  on  Schemes
 of  Agricultural  Improvement  and  Re-
 search’.””

 Demand  No.  23-3i—Agriculture—Fisheries
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 53,74,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘3l-
 Agriculture  —Fisheries’.”

 Demand  No.  24-33—Animal  Husbandry
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 -1,30,03,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  33-
 Animal  Husbandry  :

 Demand  No.

 Capital  Outlay  on  Schemes  of  Govern-
 ment  Trading—Greater  Calcutta  Milk

 Supply  Scheme.
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 4,83,53,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3Ist  day of  March,  1969,  in  respect  of  124-
 Animal  Hasbandry—Capital  Outlay  on
 Schemes  of  Government  Trading—
 Greater  Calcutta  Milk  Supply  Scheme’.”

 Demand  No.  25-34  —Co-operation
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 80,07,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the

 -State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘34-
 Co-operation’.”

 Demand  No.  26-35—Industries  —Industries
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 -2,08,31,000  be  granted  to  the  President.
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  °35-
 Industries—Industries’.”

 Demand  No.  26-95—Indastries—Capital  Out-
 lay  on  Industrial  and  Economic  Develop-
 ment.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 1,16,47,090  be  granted  to  the  President, out  of  the  Consolidated  Fund  of  the

 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day of  March,  1969,  in  respect  of  ‘96-
 Industries—Capital  Outlay  on  Indus-
 trial  and  Economic  Development’.

 27-35—Indastries—Cottage Industries
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs,

 +1,32,72,000,  be  granted  to  the  President,
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 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  ‘to  complete  the
 sum  necessary  to  defray’  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘35-
 Industries—Cottage  Industries’.”

 Demand  No.  27-96—Industries  —Capital  Qut-
 lay  on  Industrial  and  Economic  Develop-
 ment  —Cottage  Industries

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 9,30,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘96-
 Industries-Capital  Outlay  on  Industrial
 and  Economic  Development-Cottage
 Industries’.”

 Demand  No.  28-35—Indastries  —Cinchona

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 34,08,000,  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Benga!  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3st  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘35- vo» Industries—Cinchona’.

 Demand  No.  29-37—Community  Develop-
 ment  Projects,  National  Extension  Ser-
 yice  and  Local  Development  Works

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 3,02,06,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3st  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘37-
 Community  Development  Projects,
 National  Extension  Service  and  Local

 ony Development  Works’.

 Demand  No.  29-09—Capital  Outlay  on  ether
 Works—Community  Development  Pro-
 jects,  National  Extension  Service  and
 Local  Development  Works.

 “That  a  sum  =  not  exceeding  Rs.
 8,93,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
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 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  cource  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  ‘1969,  in  respect  of  ‘I09-
 Capital  Outlay  on  other  Works—Com-
 munity  Development  Projects,  National
 Extension  Service  and  Local  Develop-
 ment  Works’.”

 Demand  No.  29—Leans  and  Advances  under
 Cc  ity  Development  Projects,
 National  Extension  Service  and  Local
 Development  Works

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 -21,08,000  be  granted  to  the  President,  out
 of  the  Consolidated  Fund  of  the  State

 of  West  Bengal  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges  which
 will  come  in  course  of  payment  during
 the  year  ending  on  the  3151.  day  of
 March,  1969,  in  respect  of  ‘Loans  and
 Advances  under  Community  Develop-
 ment  Projects,  National  Extension
 Service  and  Local  Development
 Works’.””

 Demind  No.  30-38—Labour  and  Employment
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 3,02,53,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘38—
 Labour  and  Employment’.””

 3l-39  —Miscellaneous  —Secial
 and  Develo;  tal  Organisations—Wel-
 fare  of  Scheduled  Tribes  and  Castes  and
 other  Backward  Classes

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 +1,02,23,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘39—
 Miscellameous  —Social  and  Develop-
 mental  Organisations—Welfare  of
 Scheduled  Tribes  and  Castes  क्षय  other
 Backward  Classes’.”*
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 Demand  No.  32:39~Miscellaneous  —Secial
 and  Developmental  Organisations —Ex-
 cluding  Welfare  of  Scheduled  Tribes  and
 Castes  and  other  Backward

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 98,63,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sumM  mecessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  dav
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘39-
 Miscellaneous  —Social  and  Develop-
 mental  Organisations—Excluding  Wel-
 fare  of  Scheduled  Tribes  and  Castes  and oo other  Backward  Classes’.
 Demand  No.  33-42~Multipurpose  River

 Schemes
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 -4,81,03,000,  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘42
 Multipurpose  River  Schemes’.

 Demand  No  33-43—Miiltiputpose  River
 Schemes  Irrigation,  Navigation,  Embank-
 ment  and  Drainage  Works  (Commercial)

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 54,34,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘43—Mul-
 tipurpose  River  Schemes—Irrigation,
 Navigation,  Embankment  and  Drainage
 Works  (Commercial)’.”

 Demand  No.  33-44—Multipurpose  River
 Schemes  —Irrigation,  Navigation,  Em-
 bankment  and  Drainage  Works  (Non-
 Commercial)

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2,$6,89,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  yoar  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘44—
 Multipurpose  River  Schemes—Irriga+
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 tion,  Navigation,  Embankment  aod
 Draiftage  Works  (Non-Comfnertial)’."*

 Demand  No.  33-98—Maltiperpose  River
 Schemes-Capital  Outlay  on  Multiperpose
 River  Schemes

 “That  a  sum  not  exeeeding  Rs.
 1,69,34,000_  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fuud  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  ९006  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  ia  respect  of  ‘98
 Multipurpose  River  Scheme-Capita!
 Outlay  on  Multipurposé  River
 Schemes'.”

 Demand  No.  33-99—Multipurpose  River
 Schemes-Capital  Outlay  on  Irrigation,
 Navigation,  Embankment  and  Drainage
 Works  (Commercial:

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 33,21,000,  bé  granted  to  the  Président,
 out  of  the  Consolidated  Fuad  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 stitm  fiécessaty  to  defray  the  charges
 which  will  comeé  ift  Course  of  payment
 during  thé  year  ending  on  the  3lst  day
 6f  March,  1989,  in  réspect  of  99  -
 Multiptitpdse  River  Scheriés-Capital
 Outlay  on  Irrigation,  Navigation,  Em-
 bankment  and  Drainage  Works
 (Commercial)’.

 Demand  No.  33-400—Multiparpose  River
 Schemes-Capital  Outlay  on  Irrigation,
 Navigation,  I:mbankment  and  Drainage
 Works  :Non-Commercial)

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 23,74,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3{st  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  100-
 Multipurpose  River  Schemes-Capital
 Qutlay  en  Irrigation,  Navigation,  Em-
 bankmeat  and  Drainage  Works  (Non- oa Commercial)’.

 Demand  No.  34-50,  —Public  Works
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 10,39,66.000  be  granted  to  the  Président,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the



 2239  0.6.  (West  Bengal),

 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘50-
 Public  Works’.”

 Deniand  No.  35-5iA—Greater  Calcutta  Deve-
 lopment  Scheme.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 +39,55,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  to  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘SIA-
 Greater  Calcutta  Development

 a  Schemes’.”

 Demand  No.  35-205A—Capital  Outlay  on
 Greater  Calcutta  Development  Scheme.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs
 1,24,67,000,  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  to  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘I06A-

 ‘Capital  Outlay  on  Greater  Calcutta
 -  Development  Scheme’.”

 Demand  No.  36-53—Ports  and  Pilotage.
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 10,32,000,  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘53-Ports
 and  Pilotage’.”

 Demand  No.  37-57—Road  and  Water  Tran;-
 port  Schemes.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 39,29,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘S7-Rogd
 and  Water  Traqsport  Schemes’,":
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 Demand  No  37-I!4—Capital  Outlay  on  Road
 and  Water  Transport  Schemes.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 7,00,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 ‘which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  14.
 Capital  Outlay  on  Road  and  Water
 Transport  Schemes’.”

 Demand  No.  38-64—Famine  Retief.
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 -1,78,68,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  ‘to  complete  the
 sum  necessary  to  defray’  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘64-
 Famine  Relief.”

 Demand  No.  39-65—Pensions  and  other
 Retirement  Benefits.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 1,32,55,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3Ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘65-
 Pensions  and  other  retirement  bene-
 fits’.””

 Demand  No.  39-20—  Payments  of  Commuted
 value  of  Pensions.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 3,74,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘I20-
 Payments  of  Commuted  value  of
 Pensions’.”

 Demand  No.  40-67—Privy  Purses  and
 Allowances  of  Indian  Rulers.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 99,000  09  granted  to  the  Presideqt,



 dat  DG.  (West  Bengal),  VAISAKHA  I6,  890  (SAKA)

 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  of  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘67-
 Privy  Purses  and  Allowances  of  Indian
 Rulers’.”

 Demand  No.  41-68—Stationery  and  Printing.
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 73.82,000  be  granted  to  the  President
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  cearges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘68-
 Stationery  and  Printing’.””

 Demand  No.  42-70—Forest.
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.

 1,79,89.000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3Ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘70-
 Forest’.””  a

 Demand  No.  43-7!—Miscellaneous-Contribu-
 tions.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 -2,51,60,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ब1- oy Miscellaneous-Contributions’.

 Demand  No.  44-7l—Misceallneous-Other
 Miscellaneous  Expenditure.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 3,65,43,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  to  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3Ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘7I-
 Miscellaneous-Other  Miscellaneous or Expenditure’.

 Demand  No.

 1968-69.  2242

 Demind  No.  44-!0)-—Capital  Outlay  on
 Other  Works.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 -3,85,87,000,  06  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  *109-,
 ‘Capital  Outiay  on  Other  Works’.”

 45-7—Miscellaneous-Irre-
 coverable  Loans  to  displaced  persons
 written  off.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 i,00,00,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  गान
 Miscellaneous-Irrecoverable  Loans  to
 displaced  persons  written  off’.”

 Demand  No.  45-7!-Miscellaneous-Expendi-
 ture  on  displaced  persons.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2,48,03,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  1-
 Miscellaneous-Expenditure  on  dis- vo» placed  persons’.

 Demand  No,  45-09—  Capital  Outlay  on  Other
 Works—Expenditure  on  displaced  per-
 sons.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 43,34,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3{st  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  109-
 Capital  Outlay  on  Other  Works-Ex-
 penditure  on  displaced  persons’.”

 Demand  No.  45—Loans  and  Advances  to  dis-
 placed  persons

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 33,33,000  be  granted  to  the  President,
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 out  of  the  Cansolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  of  ‘Loans
 and  Advances  to  displaced  persons’.”

 Demand  No.  47-78A  Expenditure  connected
 with  the  National  Emergency

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2,58,57,000  be  granted  to  the  President,
 eut  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘78A-
 Expenditure  connected  with  the  Natio-
 nal  Emergency’.””

 Demand  No.  48-98—Capital  Outlay  on
 Multipurpose  River  Schemes-Damodar
 Valley  Project.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2.89,25,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  ‘to  complete  the
 Sum  pecessary  iv  defray’  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘98-
 Capital  Ouglay  on  Multipurpose  River
 Schemes-Damodar  Valley  Project’.”

 Demagd  No.  49-l03—Capital  Outlay  on
 Public  Works.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 -4,71,27,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  ‘to  complete  the
 sum  necessary  to  defray’  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3ist  day
 of  March,  1969,  im  respect  of  ‘i03-
 Capital  Outlay  on  Public  Warks’.”

 Demand  No.  50-)24—Capital  Outlay  on
 Schemes  of  Government  ‘lrading.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 +3,61,27,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidased  Fund  of  the

 MAY  6,  968  West  Bengal  Appropriation  2244
 (No.  2.  )  Bill

 State  of  West  Bengai  ‘to  complete  the
 sum  necessary  to  defray’  the  chargeS
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  124
 Capital  Outlay  on  Schemes  of  Govern-
 ment  Trading’.”’

 Demand  No.  52—Loans  and  Advances  by
 State/Union  Territory  Governments.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 10,62,91,000  be  granted  to  the  President,
 out  of  the  Consolidated  Fund  of  the
 State  of  West  Bengal  ‘to  complete  the
 sum  necessary  to  defray’  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  on  the  3lst  day
 of  March,  1969,  in  respect  of  ‘Loans
 and  Advances  by  State/Union  Terri-
 tory  Governments’.”

 47.4)  brs.

 WEST  BENGAL  APPROPRIATION
 (No.  2)  BILL*,  968

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  On  behalf  of  Shri  Morarji
 Desai,  |  beg  to  move  for  leave  to  introduce
 a  Bill  to  authorise  payment  and  appropria-
 tion  of  certain  sums  from  aad  gut  of  the
 Consolidated  Fund  of  the  State  of  West
 Bengal  tor  the  services  of  the  financial
 year  1968-69.

 MR.  SPEAKGR  :  The  question  is  :
 “That  leave  be  granted  to  introduce

 a  Bill  to  authorise  payment  and  appro-
 priation  of  certain  sums  from  and  out
 of  the  Consolidated  Fund  of  the  State
 of  West  Bengal  for  the  services  of  the
 Financial  year  1968-69."

 The  motion  was  adopted

 SHRI  K.C.  PANT:  |  introduce  the
 Bill.

 I  beg  to  movet
 “That  the  Bill  to  authorise  payment

 and  approfriation  of  certain  sums  from

 *published  in  Gazette  of  India  Extraordinary,  Part  l],  Section  2,  dated  6.5.68.

 {introduced  with  the.  recommendation.  of  the  President.
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 and  out  of  the  Consolidated  Fund  of
 the  State  of  West  Bengal  for  the  ser-
 vices  of  the  Financial  year  1968-69,  be
 taken  into  consideration.”

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  :
 “That.the  Bill  to  authorise  payment

 and  appropriation  of  certain  sums  from
 and  out  of  the  Consolidated  Fund  of
 the  State  of  West  Bengal  for  the  ser-
 vices  of  the  financial  year  1968-69,  be
 taken  into  cénsideration.”

 The  motion  was  adopted.

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  :
 “That  Clauses  2  and  3  stand  part  of

 the  Bill.”
 The  motion  wos  adopted.

 Chouses  2  and  3  were  added  to  the  Bill.

 Clause  २,  the  Schedule,  the  Enacting  Formuja
 and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 SHRI  K.C.  PANT:  I  move:
 “That  the  Bul  be  passed.”

 MR.  SPEAKER:  The  question  is  :
 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  adopted

 7.44  bre,

 RE-MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 MR.  SPEAKER  :  Is  the  Prime  Minis-
 ter  making  any  statement  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 -QF  ATQMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 PLANNING  AND  MINISTER  OF  EX:
 TERNAL  AFFAIRS  (SHRIMATI  INDIRA
 GANDHI):  I  do  not  know  under  what
 rule  ]  am  supposed  to  make  a  statement.

 MR.  SPEAKER:  |  think,  we  are
 taking  up  tomorrow  at  6  O’Clock  or  s0.
 Naturally  al  statements,  al?  the  things
 witt  come  before  the  House  tomorrow
 evening...  (7merruptions)  It  is  not  a  ques-
 tion  of  statement.  About  the  Kutch  situa-
 tion,  we  have  already  admitted  it  for
 tomorrow.  Naturally  we  will  take  up  that
 question  tomorrow.  Mr.  Vajpayee  has
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 given  notice  already—some  arrests  about
 Kutch,  discrepancies  about  statements  and
 all  that.  This  was  specifically  given  by
 Mr.  Vajpayee...  (Jaterruptions)

 wt  मधु  लिसये  (मुगेर)  :  आप  विचार

 कर  रहे  हैं  प्रिविलिण  मोशन  पर  ?

 MR.  SPEAKER  :  The  specific  notice
 was  given  by  Mr.  Vajpayee.  He  was  not
 here  this  morning;  otherwise,  I  would
 have  told  him  that  tomorrow  we  are  taking
 it  up  aud  he  could  speak  about  Kutch...
 (Interruptions)  This  is  being  taken  up  tomor-
 row.  About  what  shape,  what  will  be
 the  motion.  !  will  consider  again;  I  have
 two  or  three  motions—Mr.  Vajpayce’s  is
 there,  Mr.  Madhu  Limaye’s  is  there,  and
 some  others  are  also  there  before  me.
 The  discussion  on  Kutch  matter,  whether
 it  is  the  Supreme  Court  evidence  or
 something  else,  will  be  taken  up  tomorrow
 That  is  what  we  have  decided  cartier.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENTS  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  COMMUNICATIONS
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL):  Is  it  that  we

 ‘have  received  any  motion  which  we  will
 discuss  or  will  the  Prime  Minister  make  a
 statement  ?  What  is  the  motion  ?

 MR.  SPEAKER:  There  are  two
 moti  di  —sgiven  notice
 of  by  Mr.  Vajpayee  and  Mr.  Madbu
 Limaye  about  the  evidence  given  in  the
 Supreme  Conrt  or  something.  The  moti-
 ons  are  there  before  me.  Earlier  the
 Home  Minister  had  made  a  statement
 about  some  arrests  and  discrepancies  in
 the  statements—  arrests  or  restrajnis;  ‘de-
 tention’  was  the  word  used  in  the  telegram
 and  ‘restraint’  was  the  word  used  in  tbe
 communication  later  on  if  writing.  There-
 fore,  I  bave  told  them  that  that  discre-
 pancy  was  tbere.  Again  it  has  been  brou-
 ght  to  my  notice  yesterday  by  Shri  Vaj-
 payee  about  some  affidavit  being  given  by
 some  official  in  the  Supreme  Ccurt.

 Whatever  it  is,  as  I  said,  both  the
 matters  could  be  discussed  tomorrow.  I
 will  give  sufficient  notice  to  Goverpment
 alsa  so  that  they  may  be  ready  to  discuss
 the  matter,
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 भी मधु  लिमये :  श्रष्यक्ष  महोदय,  चूकि
 यह  विषय  बहुत  महत्व  का  था  इसलिए  मैंने
 340  नियम  के  अन्तगंत  स्थगन  प्रस्ताव  रखना

 मुनासिब  समझा  ।  हल्फ-नामे  में  जो  वाक्य
 ऐसे  कहे  गये  थे,  सरकार  के  द्वारा  इसके  बारे  में
 इस  सदन  में  झाजतक  जो  कहा  गया  था,  उसके

 बिल्कुल  विरुद्ध  जाते  हैं  तो  चेयरमंन  साहब  ने
 इजाजत  दी  कि  हलल्‍्फ-नामे  के  बारे  में  प्रधान
 मन्त्री,  बंगाल  बजट  के  बाद  बयान  दें  ।  हम
 इतना  ही  चाहते  हैं  कि  जो  हल्फ-नामा  दिया
 गया  है  उसकी  कापियां  बारें  क्योंकि  फिर  कल
 बहस  कैसे  होगी--मेरे  हाथ  में  तो  कापी  झा
 गई  हैं  लेकिन  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  के  पास
 नहीं  है।  हम  इतना  ही  बयान  चाहते  हैं  कि
 क्या  हल्फ-नामा  दिया  गया  है  दिल्ली  हाईकोर्ट
 में  और  क्‍या  उसकी  प्रतियां  सदन  के  सामने
 रखी  जायेंगी  ।

 SHRI  S.  KUNDU  (Balasore):  Sir,
 Mr.  Hem  Barua,  when  he  was  in  the  Chair_
 gave  a  specific  ruling.

 MR.  SPEAKER  te  |  know,  I  have
 heard  it  also  myself.  ]  was  hearing  from
 my  Chamber.

 SHRI.  S.  KUNDU  :  I  did  not  dispute
 the’  fact  that  you  heard  it  though  you
 were  absent.

 MR.  SPEAKER:  I  know,
 the  ruling  also  that  immediately  after  the
 West  Bengal  Budget  somebody  will  make
 a  statement.
 stands.  My  only  suggestion  now  is  that
 the  ruling  which  he  gave  stands.  But,  at
 times,  when  a  short  a  notice  is  given,  the
 Government  want  a  little  more  time.  That’
 also  has  to  be  considered  by  the  Chair.
 Suppose  I  say,  ‘Tomorrow  morning  some-
 thing  will  be  done’  and  ‘the  Government  is
 not  ready,  naturally  it  will  be  postponed.’
 l  concur  with  Mr.  Hem  Barua  about  the
 importance  of  the  matter  and  |  also  heard
 Mr.  Madhok.  I  do  not  disagree  with  what
 Mr.  Hem  Barua  said.  I  entirely  agree
 with  the  importance  and  al]  that.
 Government  want  a  little  more  time.  So
 y  would  only  say,
 more  time  and  take  it  up  tomorrow.
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 I  know

 The  ruling  is  given  and  that

 But  the’

 let  us  give  them  a  little

 ४७

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  (Nand-
 yal)  :  Shri  Atal  Behari  Vajpayee  has  given
 a  motion.  We  do  not  know  whether  it  is  an
 adjournment  motion  or  privilege  motion--it
 is  for  you  to  decide.

 att  मथ  खिसये :  सब  किस्म  के  प्रस्ताव  दिये
 हैँ  1

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  :
 Here  just  it  is  a  point  whether  with  regard
 to  an  affidavit  filed  before  a  court  by  the
 Government  there  are  certain  discrepancies
 I  wanted  to  know  from  you  whether  this
 House  can  take  note  of  an  affidavit  that  has
 been  filed  before  a  court.  Will  it  no  tbe
 sub-judice  wherein  it  is  for  the  Court  to
 decide  whether  the  affidavit  filed  by  the
 Government  whether  there  are  any  discre-
 Pancies  or  not  ?  And  in  what  manner
 this  House  can  take  cognizance  of  that
 affidavit  filed  by  the  Government  in  a
 court  ?  That  is  the  only  point  I  wanted
 to  know.

 Re.  Adj.  Motion

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South
 Delhi):  The  earlier  motion  that  was  given
 was  simply  abaut  certain  things  that  happe-
 ned  about  the  Satyagrahis.

 MR.  SPEAKER:  No,  No.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  Now
 with  the  coming  of  this,  it  is  a  very  grave
 matter.

 MR.
 said.

 SPEAKER  :  That  is  what  I

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  :  do
 not  think  it  is  a  matter  sub  judice.  It  isa
 question  that  when  the  Under  Secretary
 filed  it,  did  he  give  it  on  behalf  of  the
 Government

 AN'HON.  MEMBER  :  on  behalf  of
 the  External  Affairs  Ministry.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  Yes, on  behalf  of  the  External  Affairs  Ministry which  is  a  part  of  the  Government  ?  Now
 we  have  taken  a  stand  about  Kutch  being an  Indian  territory  and  the  Tribunal  also
 has  said  it.  The  whole  proceedings  are
 there.  Now  when  the  Government  says
 something  before  the  Court  which  goes
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 quite  contrary  to  what  the  facts  ure  and
 what  stand  the  House  has  also  taken,  it
 is  not  only  an  insult  of  the  House  but  also

 sis  a  grave  betrayal  of  the  trust  that  the
 people  have  put  in  this  Government.  There
 are  two  thing.  One  is  that  the  Govern-
 ‘ment  must  supply  a  copy  of  affidavit  filed
 before  the  Court  and  secondly  whether
 the  affidavit  is  filed  on  behalf  of  the  Gove-
 roment  or  by  some  individual  in  his  indivi-

 -dual  capacity.

 SHRI  HEM  BARUA  /ose—

 AN  HON.  MEMBER :  Sir  he  gave  the
 ruling.

 MR.  SPEAKER  :  He  was  the  Chair-
 map;  so  he  gave  the  ruling.

 SHRI  HEM  BARUA  (Mangaldai)
 This  affidavit  contradicts  what  our  previ-
 ous  Prime  Minister  has  been  saving  all
 about  the  Kutch.  Therefore  a  statement
 should  be  made.

 MR.  SPEAKER  :  That  is  what  I.  have
 heard.  Mr.  Prakash  Vir  Shastri  raised  some
 points.  You  were  in  the  Chair.  It  was
 said  that  they  should-  be  discussed  on  the
 floor  of  the  House  when  it  was  contrary
 to  what  was  said  in  the  house  by  the  then
 Prime  Minister.  Naturally  it  can  be  raised.
 It  is.  hot  a  matter  of  questioning  of  what
 is  being  done  inthe  Court.  It  is  only
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 SHRI  S.  KUNDU:  I  think  Govern-

 ment  will  circulate  this  paper.  How  can
 -there  be  a  disussion  in  this  House  unless
 .they  circulate  copies  of  this  ?

 "
 MR.  SPEAKER  Let  mo  see.  I  am

 not  going  to  decide  here  and  now.  Let  me
 “see.  Shri  Y.  B.  Chavan.

 2  47.20  bre,

 CIVIL  DEFENCE  BILL

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 K.  S.  RAMASWAMY)  :  Sir,  on  behalf  of
 Shri  Y.  B.  Chavan  I  beg  to  move*

 “That  the  Bill  to  make  provision  for
 Civil  Defence  and  for  matters  connec-
 ted  therewith,  be  taken  into  considera-
 tion.”
 The  Civil  Defence  Bill  was  introduced

 in  this  House  last  December.  The  Civil
 defence  organisation  was  set  up  under  the

 “provisions  of  the  Defence  of  india  Act  and
 Rules;  ‘1962.  With  the  revocation  of  the
 emergency  the  Defence  of  India  Act  will
 cease  to  be  operative  from  July  next.  To
 continue  the  org  tion  and  administra-
 tion  of  this  Civil  Defence  organisation  we
 need  some  statutory  provision  and  hence
 we  have  come  forward  with  this  Bill.  Sir,
 I  need  not  emphasise  the  necessity  for  such
 an  organi  ially  after  we  had  an questioning  the  view  of  the  Go  t

 that  is  stated  here.  Any  way  all  the  things
 are  put  together.  Tomorrow,  if  it  is  not
 a  privilege  motion  or  something,  we  shall
 see  how  we  shall  discuss.  I  will  formu-
 late  something  tomorrow.  I  have  allowed
 it.  Not  at  present  now,  tomorrow  evening
 we  shall  discuss  this.

 «श्री  सधु  लिसये  :  हल्फ-नतामा  तो  सकु लेट
 कर  दीजिये  t

 MR.  SPEAKER  :  Let  me  sec.  We  shall
 decide.

 SHRI  S.  KUNDU  :  Have  you  seen  the
 lines.  ?  For  your  information,  may  I  read
 it  out,  Sir  ?

 MR.  SPEAKER  :  Not  now.

 experience  of  the  Chinese  invasion  and
 involved  in  a  war  with  Pakistan.

 Civil  Defence  aims  at  saving  life,  mini-
 mising  damage  to  property  and  maintain-
 ing  continuity  of  production  and  civic
 services  of  the  country.

 Sir,  Civil  Defence  is  mainly  a  volunt-
 ary  effort.  The  members  of  this  organis-
 tion  Join  this  on  voluntary  basis  and  it
 gives  them  a  feeling  of  involvement  in
 national  participation  and  also  they have  got  a  satisfaction  for  contributing their  mite  for  protecting  the  country
 during  the  times  of  emergency.  There
 are  about  twelve  services  to  be  organi- sed  under  this  organisation  and  they need  long  training  and  so  this  need  for  a
 Permanent  set  up  under  this  Civil  Defence
 system.  Alot  of  equipment  has  to  be

 “—“*yfoved  with  the  reommendation  of  the  President, the President,
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 procured,  instalied  and  atored.  So,  the
 Civil  Defence  System  has  to  be  a  perma.
 nent  one  if  this  is  to  function  effectively
 at  the  time  of  emergency.

 The  present  Bill  contains  provisions
 which  are  already  found  in  the  Defence
 of  India  Act  and  Rules  ana  also  it  conta-
 ins  the  provision  of  the  Personal  Injuries
 Act,  1962,  in  regard  to  compensation  to
 civil  defence  volunteers,  under  this  Act.

 This  Bill  does  not  make  any  change  in
 administrative  or  organisational  set  up  of
 the  system  already  pravalling.  The  organi-
 sation  will  continue  to  be  voluntary  as
 before  and  no  pressure  of  any  kind  is  to
 be  used  in  enlisting  the  cooperation  of  the
 people.

 I  am  sure  the  House  will  appreciate  how
 necessary  it  is  to  have  an  efficient  system
 of  civil  defence  for  our  country  to  function
 at  the  time  of  emergencies  for  the  protec-
 tlon  of  the  property  and  life  of  the  people.

 So,  I  commend  this  measure  for  the
 consideration  of  the  House.

 MR.  SPEAKER  Motioa  moved.
 “That  the  Bill  to  make  provision  for

 civil  defence  and  for  matters  connected
 therewith,  be  taken  into  consideration.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  (Cattack)  :
 On  a  point  of  order.  This  Parliament  has  no
 power  to  make  laws  regarding  any  matter
 contained  in  List  If  of  the  Seventh  Sche-
 dule.  If  the  emergency  is  there,  then  it
 could  be  done  under  articles  249  and  250.
 छपरा,  ualess  those  condition  are  satisfied,
 this  House  has  no  power.

 So,  it  has  to  be  seen  whether  by  simply
 affixing  the  phrase  ‘defence’  it  could  be
 made  to  come  within  the  purview  of  List  [.
 By  simply  affixing  the  phrase  ‘defence’  and
 calling  it  intellectual  defence  or  health
 defence  and  so  on,  could  we  legislate  for
 those  matters?  By  saying  intellectual  defence
 Act,  can  we  legislate  in  the  matter  of
 education?  In  the  same  way  by  adding  the
 word  ‘defence’  can  we  legislate  for
 morals,  religi  for  end  and
 everything  else?

 MR.  SPEAKER  :  But  defence  is  with
 the  Centre.
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 SHRI  SRINIBAS  MISRA  ;  Simply
 because  defence  ह छ  with  the  Centre  this
 kiad  of  argument  will  not  bold  good.

 MR.  SPEAKER  :  while  speaking  on
 the  Bill  he  could  make  these  poizte.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :  It  fs  a
 constitutional  question  and  not  &  quection
 of  making  points.  It  is  a  coastitutional
 question  whether  thts  House  has  the
 competence  to  pass  this.  If  it  is  not  within
 the  competence  of  this  House,  why  should
 it  be  taken  into  consideration  ?

 For  this  puropse,  the  provisions  of
 this  Bill  have  to  be  sees.  Clause  3
 reads  thus  :

 “The  Central  Government  may,  for
 secufing  civil  defence,  by  notlfication,
 make  rules  providing  for  all  ot  any  of
 the  following  matters...
 When  even  Parliament  has  n0  power

 to  make  laws  regarding  these  things,  can
 we  delegate  the  power  to  the  Central
 Goverament  to  make  rules  and  laws  réegard-
 ing  this?  This  is  to  be  seen,  This  is  a  seri-
 ous  matter.  Under  the  guise  of  civil
 defence,  the  Central  Government  are  trying
 to  nullify  List  II  by  seeking  to  take  all
 the  powers  that  are  vested  in  the  State
 Governments  and  the  State  legislatures.
 An  enumeration  of  the  variouse  items  will
 prove  my  point.

 The  whole  of  clause  3  refors  to  entries
 I  and  2  of  list  If.  +  Clause  3  (i)  (a)  :  refers
 to:

 “preventing  the  prosecution  of  any
 work  liklly  to  prejudice  civil.  defence;””
 This  comes  under  item  35  of  jist  II.

 Clause  3  (i)  (9)  reads  thus  :
 “prohibiting  or  régulating  trafic...”’

 This  comes  under  item  3  of  dist  II,
 Items  (j)  and  (I)  of  clause  3  (l)  are  prohibi-
 ted  under  articles  aw  and  9  (i)  (f)  of  the
 Fundamental  Rights  Chapter.

 Item  (n)  reads  :
 “seizure  and  custody  or  destruction

 of  injured,  unclaimed  or  dangerous
 animals.”
 Article  3  is  violated  by  this.

 (०)  (ii)  reads  :
 “railways,  tramways,  roads,  bridges,

 Item
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 and  all  other  means  of  transport  by
 land  or  water,”
 This  comes  under  item  3  of  iist  II.

 Item  (0)  (iv)  reads  thus  :
 “sources  and  systems  of  water  supply,

 works  for  the  supply  of  water,  gas  or
 electricity  and  all  other  works  for
 public  purposes.”
 This  comes  under  items  7  and  25  of

 List  JI.
 I  would  not  enumerate  all  the  items

 but  I  would  only  mention  that  all  these
 things  come  under  List  IJ.  If  in  the.  guise
 of  defence,  the  Central  Government  want
 to.  regulate  the  whole  of  List  वा  items,  why
 should  the  State  governments  and  State
 legislatures  be  there?  It  it  possible  for  them
 to  regulate  all  these  things  only  when  there
 is  a  declared  emergency  or  when  the  States
 agree.  Why  do  they  not  approach  the
 States  for  agreeing  to  these  measures?
 Unless  the  States  agree,  simply  by  adding
 the  word  ‘defence’  they  cannot  take  the
 power  to  make  laws  regarding  these  matters.
 So,  it  is  outside  the  competence  of  this
 House  to  pass  this  law.

 MR.  SPEAKER  :  Is  Shri  Samar  Guha
 moving  his  amendment  ?

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :  My  point
 of  order  must  be  decided.

 MR.  SPEAKER:  I  have  already
 decided.  The  hon.  Member  himself  has
 said  that  by  adding  the  word  ‘defence’  they
 have  taken  it  over.  I  would  have
 said  the  same  thing  which  the  hog.  Member
 himself  had  said  that  by  adding  the  word
 ‘defence’  they  have  taken  it  over  and  can
 do  it  at  the  Centre.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :  They
 cannot  do  it.  That  was  what  I  had
 submitted.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):  I
 beg  to  move  3

 That  the  Bill  to  make  provision  for
 civil  defence  and  for  matters  connected
 therewith  be  referred  to  a  Joint  Committee
 of  the  Houses  consisting  at  6  members,
 l!.from  this  House,  namely  :—

 (l)  Shri  Rajendranath  Barua
 (2)  Shri  Krishna  Kumar  Chatterji
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 (3)  Shri  Y.  B.  Chavan  :
 (4)  Shri  J.  K.  Choudhury
 (5)  Shri  Benoy  Krishna  Daschowdhury
 (6)  H.  H.  Maharaja  Pratap  Keshari

 Leo
 (7)  Shrimati  Sharda  Mukerjee
 (8)  Major  Ranjeet  Singh
 (9)  Shri  P.  G.  Sen

 (10),  Shri  Arangil  Sreedharan  ;  and
 (4l)  Shri  Samar  Guha.
 and  5  from  Rajya  Sabha  ;

 that  in  order  to  constitute  a  sitting
 of  the  Joint  Committee  the  quorum
 shall  be  one-third  of  the  total  number
 of  members  of  Joint  Committee  ;

 that  the  Committee  shall  make  a
 report  to  this  House  by  the  29th  June,
 968  ;

 that  in  other  respects  the  Rules  of
 Procedure  of  this  House  relating  to
 Parliamentary  Committee  shall  apply
 with  such  variations  and  modifications
 as  the  Speaker  may  make  ;  and

 that  that  House  recommends  to
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do  join
 the  said  Joint  Committee  and  com-
 municate  to  this  House  the  names  of
 5  members  to  be  appointed  by  Rajya
 Sabha  to  the  Joint  Committee.  (13)

 MR.  SPEAKER:  Both  the  original
 motion  and  the  amendment  are  now  before
 the  House.  Shri  Samar  Guha  can  speak
 later.

 SHRI  K.  P.  SINGH  DEO  (Dhenkanal)  :
 From  the  statement  of  objects  and  reasons,
 it  is  clear  that  only  that  Chinese  aggres-
 sion  in  962  helped  to  hit  home  the  fact
 on  our  Government  to  introduce  civil
 defence  measurés  in  the  country.  Till
 then,  we  were  living  in  a  world  of  fantasy
 and  toyed  with  funny  ideas  and  neglected
 this  important  factor.

 As  far  back  as  November  1957,  on  the
 occasion  of  the  8th  anniversary  of  the
 Territorial  Army,  the  late  Prime  Minister,
 Pandit'  Nehru,  fn  his  message  to  the
 Savdaan,  the  journal  of  the  T.  A.  had
 stated

 “In  this  world  of  storm  and  conflict
 “we  have  to  be  ready  and  vigilant,  and

 the  readiness  demands  from  ys  train-
 jpg  and  upity
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 But  noting  happened  in  this  sphere  till

 in  962  and  965  we  were  caught  napping.
 Even  ti  now  the  Territorial  Army  is  in  a
 shambles  not  to  say  of  civil  defence  where
 very  little  has  been  done.

 Countries  all  over  the  world  today
 maintain  efficient  and  sizeable  civil  defence
 organisations  and  remain  in  a  state  of
 effective  readiness  at  all  times  with  a  high
 Pitch  in  this  regard  constantly  maintained,
 so  that  they  are  not  caught  unawares  in  the
 event  of  external  aggression,  as  we  were
 subjected  to  in  962  and  1965.

 In  modern  warfare,  the  test  of  strength
 lies  not  in  the  battlefield  alone  but  also
 in  the  morale  of  the  people  on  the  home
 front,  and  their  willto  survive  means  a
 great  deal.  It  is  the  strength  of  the  whole
 nation  that  is  at  stake  when  the  enemy
 endeavours  to  impose  its  will  on  its
 opponents,  by  the  subtle  use  of  diplomacy
 and  phychological  warfare  which  is
 designed  and  aimed  at  destroying  the  unity
 and  collective  will  of  the  people  to  resist.
 The  low  morale  and  indecisiveness  which
 the  enemy  aims  to  create  and  spread
 among  the  people  through  planned  pro-
 grammes  of  propaganda  and  publicity,
 through  the  press,  radio,  fifth  columnists
 and  aided  by  other  unpatriotic  and  anti-
 national  elements,  as  exhibited  by  Radio
 Peking  and  Radio  Pakistan  in  the  past,
 and  very  subtly  by  Radio  Peace  and
 Progress—all  this  can  be  effectively  com-
 bated  by  proper  civil  defence  measures
 only.

 Fear  and  excitement  are  the  two  things
 which  in  times  of  danger  result  ia  chaotic
 and  irrational  behaviour  where  clear
 memory  and  judgment  are  things  of  the
 past.  The  enemy  strives  to  sabotage  the
 war  production  and  it  is  not  only  the
 civil  population  that  it  effected  but  the
 armed  forced  that  are  starved  of  their
 Tequirements,  which  can  mean  all  the
 difference  between  winning  and  losing  a
 war.

 A  well-fed,  well-trained  and  valiant
 army  can  save  the  nation  from  external
 aggression,  but  a  _  well-organised  civil
 defence  is  a  must  to  save  the  community
 from  intetnal  disruption,  panic  and
 demoralisation.  Civil  defence  measures
 phould  be  designed  to  achieve  one  object,
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 namely,  maintainance  of  will  and  morale
 of  the  civilians.

 Since  the  successful  operation  of  civil
 defence  measures  requires  the  spontaneous
 co-operation  and  enthusiasm  of  the  people
 as  exhibited  during  the  second  world  war
 in  Britain  and  recently  in  the  6-day  war
 by  Israel,  the  economic,  social  and  political
 conditions  of  the  people  should  be  kept  at
 a  high  level.  This  will  go  along  way  in
 getting  the  co-operation  as  far  as  the  com-
 munity  is  concerned.  There  is  no  dearth
 of  enthusi  in  the  people  for  civil  de-
 fence,  as  was  exhibited  after  the  962  and
 965  aggressions  on  us.  But  the  Govern-
 tment  have  failed  to  rise  to  the  occasion  to
 canalise  this  enthusiasm  into  a  disciplined
 order.  Complacency  and  the  ineffective-
 ness  of  the  Government  has  been  demon-
 strated  in  Delhi  itself  where  Rs.  25,000
 worth  of  civil  defence  equipments  have
 been  lost  under  the  very  nose  of  the  Home
 Ministry.  God  alone  knows  how  much
 has  been  damaged  or  lost  in  the  whole  of
 India  after  the  Pakistani  aggression.

 In  this  context,  I  should  like  to  say
 that  proper  inputs  for  civil  defence  shoud
 be  made  available  to  the  State  Government
 such  as  fire  fighting  and  medical  equipment
 ambulance  and  rescue  vehicles  and  crash
 helmets.  The  State  Governments  should
 be  subsidised  for  the  fire  fighting  equipment
 by  the  Centre  and  the  Centre  should  insist
 on  maintainiag  a  certain  standard.

 Civil  defence  can  be  divided  into  two
 types  ;  active  and  passive.  The  Govern-
 ment  of  India  has  failed  in  urging  the  mass
 to  generally  participate  as  was  expected.
 During  the  Pakistani  aggression,  our  colle-
 ague  Mr.  Dhillon  with  the  people  of  his
 area  who  were  unarmed  organised  civil
 defence  ;  unarmed  civilans  on  their  own
 initiative  captured  a  lot  of  Pakistani  para-
 troopers  without  having  a  single  weapon
 or  any  direction  from  the  civil  defence
 authorities.

 7.36  hrs.

 {Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair)
 As  for  passive  measures,  casualty

 centres  should  be  opened  in  everyneigh-
 bourhood.  Private  and  Government  doc-
 tors  should  bg  induced  to  act  as  yoluseers,
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 Air  raid  shelters  should  be  constructed  in
 every  new  house  which  is  to  be  construct-
 ed  from  now  on,  as  they  have  in  Europe,
 Israel  and,  lately  in  the  U.A.R.  Civil  defence
 should  be  made  a  compulsory  subject  in
 high  schools,  colleges  and  universities.
 Civil  defence  authorities  should  be  held
 responsible  for  any  indiscipline  or  in-
 efficiency  and  stringent  measures  should
 be  takea.

 In  this  background,  I  submit  to  the
 Home  Minister—that  he  should  have  no
 objection  to  amend  these  clauses  according
 to  my  suggestions  and  should  look  into
 our  amendment.

 In  clause  3  (1)  (a),  the  words  are  ‘pre-
 venting  the  prosecution  of  “any  work  like-
 ly  to  prejudice  civil  defence.”  The  phrase
 any  work’’  is  not  only  too  general  in  de-
 finition  but  in  the  point  of  application  will
 infringe  on  the  normal  avocation  of  citi-
 zens’  fundamental  Rights.  So,  the  words
 “any  work”  should  be  substituted  by  some
 other  suitable  word  defining  the  scope  and
 Nature  of  the  “work”  which  should  be
 fermally  public  ia  character.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  hon.
 Member  should  remember  that  we  have
 hardly  one  hour  for  the  whole  Bill.

 SHRI  K.P.  SINGH  DEQ:  |  come
 to  clause  3()(g).  Securing  of  buildings  other

 than  the  residents  actually  living—this  alone
 should  be  permissible.  The  wording  ‘in  the
 event  of  hostile  attack’  is  too  vague  and  it
 should  be  substituted  by  “at  the  time  of
 attack  only’.  |  now  come  to  clause  3(L)(r).

 It  should  go  altogether  as  it  deprives  a
 citizen  of  the  elementary  rights  in  a  demo-
 cratic  way  of  life.  Clause  3(3)  is  too
 Yague  and  should  include  wilful  acts  and
 acts  as  a  result  of  a  conspiracy  to  subvert
 civil  dof  es  should  meet  with
 deterrent  punishment—imprisonment  or
 fine  or  both.  Finally,  clause  3  substan-
 tiates  the  objections  raised  with  respect  to
 clause  ३(])  (a),  There  should  be  a  positive
 and  clear  cut  definition  of  ‘‘any  work”  and
 “as  little  as  may  be  consosant’.  We
 should  take  the  cue  from  the  example  of
 Britain  during  tbe  2nd  world  war  and  more
 recently  from  Israel  during  the  6  day  war
 and  take  up  our  civil  defence  measures  in
 #  More  serious  manner  to  be  in  effective
 readiness  than  we  had  been  till  now.
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 श्री  झ्र०सि०  सहगल ( (  बिलासपुर):  उप्राध्यक्ष
 महोदय,  यह  जो  सिढिल  किफेस  1:  रखा  बया
 है,  इस  के  बारे  में  श्रपने  कुं  के  झाधार  पर
 कुछ  कहना  चाहता  हूं।  प्राफ्को  याद  ही  होगा
 कि  हैदराबाद  का  पुलिस  एक्शन  हुआ  था।
 यह  सरदार  पढेल  के  हुकम  से  हुआ  यथा  मुझे
 सिबिल  डिफेंस  की  तैयारी  करने  का,  इसको
 धार्गेनाइज  करने  का  तब  मौका  मिला  था।
 इसका  चाजें  मुझे  दिया  मका  था।  मुझे  कहा
 गया  था  कि  मैं  इसको  बोर्डर  एरियग्राज  में  में
 नाइज  करू  |  इसको  मैंने  किया  था।  हम
 लोगों  ने  करीब  दस  हजार  होम  गाढे  वहां
 तेयार  किये।  उन  होम  गाबंजू  की  जिस  बक्त
 हमें  जरूरत  पड़ी,  हमने  सेंकिड  लाइफ  झाफ
 डिफंस  के  तौर  पर  इस्तेमाल  किया  ।

 श्राज  प्राप  देखें  कि  मध्य  प्रदेश  में  तथा
 दूसरे  प्रान्तों  में  भी  होम  गाइ  बनाये  गये  हैं।
 इस  बिल  के  पेज  6  पर  कहा  गयग्मा  है:

 “Provided  that  if  there  is  in  existe-
 nce  in  any  area  in  a  State,  immediately before  the  commencement  of  this  Act
 in  that  area,  an  organisation  which,  in
 the  opinion  of  the  State  Government,
 may  be  entrusted  with  the  functions  of
 the  Corps,  the  State  Government  may, instead  of  constituting  a  separate  Corps for  such  area,  call  upon  the  organisa-
 tion  to  take  over  or  discharge  the  func-
 tions  of  the  Corps  in  that  area......  co

 इस  क्लाज  को  देख  कर  मुझे  बड़ी  खुशी
 हुई  है।  जो  भी  होम  गार्ड  नाम  की  चीज
 बनाई  गई  है,  बम्बई  में  या  मध्य  प्रदेश  में  या
 दूसरे  प्रान्तों  में,  इसके  भनुसार  उनको  रिकग-
 नाइज  कर  लिया  जावेधा  श्रौर  उनके  भी  वही
 अधिकार  होंगे  जो  कि  सिक्लि  डिफेंस  के  लोगों
 को  दिये  जायेंगे।  हससे  वे  लोग  देशवासियों
 की  रक्षा  तो  कर  ही  सकते  हैं  ।

 आज  क्‍या  होता  है।  इलैक्शन  जब  होते
 हैं  तो  उनके  दौरान  में  हमारे  पास  पुलिस  फोस
 काफी  नहीं  होती  है।  यह  जो  कमी  है  इसको
 पूरा  करने  के  लिए  हम  होम  ग।डस  की  सहायता
 लेते  हैं।  यह  ली  भी  जानी  चाहिए।  इसमें
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 भी  sto  fro  सहगल]
 कोई  दो  रायें  नहीं  हैं।  हर  स्टेट  गवर्नमेन्ट
 इनकी  सहायता  ले  भी  रहौ  है।  मेरा  निवेदन
 है  कि  जितनी  भी  इस  तरह  की  श्रार्गेनाइजेशंज
 हैं  जो  कि  होम  गाडंजू  की  लाइन  पर  बनाई
 गई  हैं  या सिविल  डिफेंस  की  लाइल्स  पर  बनाई
 गई  है,  उनको  हमें  म्स्तकिल  कर  देना  चाहिये  |
 साथ  ही  उनको  हमें  पूरी  तरह  से  प्रशिक्षित
 करके  रखना  चाहिए  -  मैं  यह  भी  चाहता  हूं
 कि  उनको  साल  भर  में  रिफ्रैशर  कोस  के  लिये
 भी  भेजा  जाना  चाहिए  |

 आपने  6(])  में  भेम्बर  श्राफ  दी  कोर  की
 डिस्मिसल  की  व्यवस्था  की  है।  मैं  इससे
 बिल्कुल  सहमत  हूँ  ।  जब  तक  किसी  भी  कोर
 में  डिसिप्लिन  नहीं  होगा,  कड़ाई  से  उनमें
 डिसिप्लिन  नहीं  रखा  जायेगा,  कोई  भी  सरकार
 चल  नहीं  सकती  है।  एक  गाल  पर  कोई  थप्पड़
 मारे  श्रौर  उसके  आगे  दूसरी  गाल  कर  दी  जाए,
 इस  तरह  से  काम  चले  वाला  नहीं  है  आप
 को  झपने  हाथों  को  लोहे  का  हाथ  बनाना  होगा
 और  प्रशासन  को  चलाना  होगा  ।  एडमिनिस्ट्रे-
 शन  को  चलाने  के  लिए  आपको  बहुत  सतक  होना
 पड़ेगा  ।

 आपने  इस  में  फाइन  की  भी  व्यवस्था  की

 है।  भापने  कहा  है  कि  श्रगर  कोई  अपने
 कत्तंव्यों  को  ठीक  से  नहीं  निभाता  है  या  रिफ्यूज
 करता  है  श्राने  के  लिए  जब  उसको  बुलाया
 जाता  है,  तो  उस  पर  पांच  सौ  रुपयां  फाइन
 किया  खा  सकता  है घौर  उसके  बाद  पचास
 रुपये  रोजाना  फाइन  किया  जा  सकता  है  यह
 भी  बहुत  अच्छी  व्यवस्था  आपने  की  है।  में
 इसके  बिल्कुल  सहमत  हैं  मैं  चाहता  हुँ  कि
 उसके  साथ  ही  उनको  जेल  में  रखने  की  व्यव-
 स्था  की  जानी  चाहिये  शभ्रगर  आप  डिसिप्लिन
 मेंटेन  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  यह  काम
 करना  ही  होमा।  साथ  ही  मैं  यह  भी  चाहता.
 है  कि  जो  झादमी  डिसमिस  हों  उनके  साथ  कोई
 रियायत  न  बरती  जाए  आर  उनको  कोई
 भी  दूसरी  सरकारी  नौकरी  न  दी  जाये।  यह
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 जो  क्लाज़  आपने  रखी  है  श्लौर  जिस  का  जिक़  मैं
 कर  चुका  हूँ  कि  :

 “If  any  person  neglects  or  fails  with-
 out  any  reasonable  excuse  to  obey  any
 order  made  or  direction  given  to  him
 under  this  Act  or  rules  made  there
 under,  he  shell  be  punishable  with  fine
 which  may  extend  to  five  hundred

 इस  क्लाज  की  मैं  ताईद  करता  हूं।
 मैं  यह  भी  चाहता  हेँ  कि  हर  एक  बच्चे  को

 श्राप  स्कूल  में  डिसिप्लिन  सिखा  दे  नेशनल  डिफेंस
 की,  सिविल  डिफेंस  की  श्राप  उसको  ट्रेनिंग  दें
 वहां  पर  इस  चीज  को  आप  वालेंटरी  रखें
 लेकिन  रिकगनिशन  श्राप  इसको  दें  1  लोगों  में
 भी  इसका  प्रचार  भ्रापोो  करना  चाहिए  श्रौर
 उनको  बताना  चाहिये  कि  देश  की  रक्षा  उनका
 पहला  कत्तव्य  है  V

 यह  ठीक  है  कि  चाइनीज  श्रटैक  के  बक्‍त  हमने
 इस  चीज  को  बनाया  था।  उस  वक्‍त  हमें  ख्याल  नहीं
 कि  इसकी  हमें  हमेंशा  ज़रूरत  पड़ेगी  i  लेकिन

 में  देख  रहा  हूं  कि इसकी  हमें  श्रागे  श्रौर  भी  ज्यादा
 जरूरत  होगी  ।  इसको  श्राप  कम्पलसरी  कर  दें  तो

 अच्छा  है  1  हर  स्कूल  ब्रौर  कालेज  में  प्रापको  इसको
 लाजिमी  करार  दे  देना  चाहिये  ।  जिस  किसो  की

 झायु  8  बरस  से  ऊपर  है  भौर  30---35  बरस
 से  कम  है  श्रौर  जो  काम  कर  सकते  हैं,  उनके  लिए
 श्रापको  इसको  लाजिमी  कर  देना  चाहिये  ।

 सिविल  डिफेंस  में  जो  लोग  हैं,  उनका
 आप  ख्याल  करें,  उनकी  वर्दी  का  आप  ख्याल
 करें,  उनकी  ट्रेनिंग  का  श्राप  ख्याल  करें,  उनके
 खाने  पीने  का  ठीक  बन्दोबस्त  करें  |  साथ  ही  साथ
 जब  भी  ज़रूरत  पड़े,  उनको  श्राप  ड्यूटी  पर
 काल  कर  सकें,  यह  व्यवस्था  श्राप  करें  |

 इन  हाब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का
 समर्थन  करता  हूँ  ।

 श्री  रामसह  अ्यरवाल  (सागर):  उपाध्यक्ष
 महोदय,  सिविल  डिफेंस  बिल  जो  पेश  हुभा  है
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 इसकी  मैं  ताईद  करता  हूं  ।  देश  की  रक्षा  सिफे
 मिलिटरी  द्वारा  ही  नहीं  होती  ।  उसकी  भ्रान्तरिक

 सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  काम  करने  वाले  मजदूरों
 किसानों,  कमंचारियों  तथा  दूसरे  आदमियों  पर
 भी  होती  है  1  साथ  ही  साथ  शान्ति  और  व्यव-
 स्था  भी  बनाये  रखना  बड़ा  जरूरी  होता  है।
 इसकी  जिम्मेदारी  शासन  पर  है  यह  भी  देखा
 जाता  है  कि  देश  में  शासन्त  तथा  व्यवस्था  न

 होने  के  कारण  जहां-तहां  उपद्रव  हो  जाते  हैं
 भौर  उन  उपद्रवों  से  फैक्ट्रियों  श्रादि  को काफी
 नुकसान  होता  है।  कई  प्रकार  की  गड़बड़ियाँ  भी
 होती  हैं  ।  शोषण  भी  होता  है  ।  जब  हम  शान्ति
 तथा  व्यवस्था  में  कमी  पाते  हैं  तो  हमारा  ध्यान
 सिविल  डिफेंस  ककी  श्रोर  जाता  है  श्र  इसकी
 जरूरत  को  हम  अनुभव  करते  हैं  7  शासन  ने  भ्रब
 जो  इसकी  शोर  ध्यान  दिया  है,  इसके  लिए  मैं
 उसको  बधाई  देता  हूँ  1

 आ्राजकल  लड़ाई  किस  तरह  की  होती  है  ?
 'ध्राजकल  टोटल  बार  होती  है।  हवाई  जहाजों
 द्वारा  लड़ाई  होती  है  और  पूरे  देश  पर  उसका
 प्रभाव  पड़ता  है।  ऐसे  समय  में  यह  जरूरी  हो
 जाता  है  कि  घनी  श्रावादी  वाले  जो  इलाके  हैं
 उनकी  हवाई  हमलों  से  बचाव  की  व्यवस्था  की
 जाय  t  जो  बोडंर  एरियाज़  हैं,  वहां  जो  गांव  हैं,
 वहां  के  लिए  भ्रामंस  भ्रापको  प्रोवाइड  करने  की  भी
 व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  समय  शाने  पर
 सिविल  डिफंस  का  दायित्व  वे  लोग  भपने  ऊपर
 ले  सकें  ये  आम्ज  आपको  सिविल  डिफेंस  कोर
 को  भी  प्रोवाइड  करने  चाहियें  ताकि  छाताधारी

 दुश्मन  जब  उतरें  तो  उनका  मुकाबला  बे  लोग
 कर  सके  |

 चायनीज़  अटैक  के  समय  मध्य  प्रदेश  में
 दलपति  शौर  उपदलपति  भ्रादि  तैयार  किये  गये,
 उनको  ट्रेनिंग  दी  गई।  देश  में  गांव-गांव  में  भौर
 पंचायत-पंचायत  में  इस  प्रकार  की  ट्रेनिंग  दी

 गई  |  मध्य  प्रदेश  में  करीब  पांच  लाख  वालैंटीयर
 देने  की  योजना  बनाई  गई  थी  तब  ऐसा  मालूम
 पड़ा  था  कि  देह  में  जागृति  पैदा  हुई  है,  देश  की
 जनता  ने  भपने  स्‍झापको  एक  चौकीदार  »  मभा
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 है  -  अभी  तक  यह  होता  था  कि  ग्रामीण  भाइयों
 को  महसूस  नहीं  होता  था  कि  हमारे  ऊपर  कोई
 विदेशी  आक्रमण  कर  रहा  है।  सिविल  डिफेंस
 की  जो  भावना  हमारे  दिलों  में  भब  भाई है
 श्र  जो  यह  बिल  झ्राया  है,  इससे  हर  नागरिक
 के  दिल  में  यह  भावना  पैदा  हुई  है  कि  हमें  भी
 देश  की  रक्षा  करनी  है  1  हम  सब  इस  देश  के
 भागीदार  हैं,  इस  देश  के  मालिक  हैं,  देश  में  यह
 राष्ट्रीय  भावना  जगाने  के  लिए  यह  बिल  लाया
 गया  है।  इसलिए  मैं  सरकार  को  घन्यवाद  देता
 हूँ।

 जहां  तक  एक्चुअल  ट्रेनिंग  का  सम्बन्ध  है,
 मैंने  स्वयं  देखा  है  कि एम०  सो०  सी०  की  ट्रेनिंग
 साल  भर  दी  जाती  है  और  विद्यार्थियों  की  अ्रटेंडेंस
 पूरी  या  75  परसेंट  होती  है,  लेकिन  वास्तव
 में  वे  केवल  तीन  या  चार  दिन  ही  ट्रेनिंग
 के  लिए.  ते हैं ।  ऐसी  कई  संस्थायें  हैं,  जहां
 कोरी  खानापुरी  होती  है!  यह  बोगस  डिफेंस
 की  पालिसी  बहुत  खतरनाक  है  और  कुछ  न
 करना  ही  इससे  श्रच्छा  है

 इस  कोर  को  नेसेसरी  एक्विपमेंट  दिया  जाये
 और  उसके  प्रशिक्षण  का  उचित  प्रबन्ध  किया
 जाये,  ताकि  आवश्यकता  के  समय  उसका  सही
 उपयोग  हो  सके  i

 सिविल  डिफेंस  के  कार्य  में  राजनैतिक
 हस्तक्षेप  नद्रीं  होना  चाहिए  ।  यह  देखने  में  भ्राता
 है  कि  सत्तारूढ़  दल  अपने  झ्रादमियों  को  उसमें
 ह््स  देता  है,  भले  ही  वे  स्वार्थी  शौर  चरित्रश्रष्ट
 हों,  इसके  परिणामस्वरूप  सिविल  डिफेंस  के
 काम  में  बाधा  पड़ती  है।  इसलिए  यह  भ्रावश्यक
 है  कि  इस  कार्य  को  राजनीति  से  दूर  रखा
 जाये

 हमारे  देश  में  कई  ऐसे  राष्ट्र-द्रोही,  तत्व
 काम  कर  रहे  है,  जो  हमेशा  भ्रराजकता  फैलाते
 हैं  -  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिए  भौर  इस
 सिविल  डिफेंस  कोर  में  ऐसे  लोगों  को  नहीं
 रखना  चाहिए

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है,  हमारे
 यहां  मिलिठरी  साइंस  के  प्रशिक्षण  की  उचित
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 [श्री  राम  सिंह  अयरवाल]
 व्यवस्था  नहीं  है।  सुना  है  कि  इलाहाबाद  में
 मिलिटरी  साइंस  के  प्रष्षिक्षण  के  लिए  कोई
 कालेंज  है,  लेकिन  उसके  लिए  कोई  ग्रान्ट  नहीं
 दी  गई  है  t

 यह  भी  मालूम  हुआ  है  कि  हमारी  डिफेंस  की
 कुछ  ड््स  वर्गरह  पाकिस्तान  के  पास  पहुँच  गई
 है  झ्र  घुसपैठिये  वही  डस  पहन  कर  हमारे  देश
 में  आये  थे।  बांटने  वाले  कमंचारियों  की  इस
 लापरवाही  को  बन्द  करना  चाहिए  |

 मुझे  शादा है  कि  मन्त्री  महोदय  इन  सब
 बातों  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 श्री  क०  सि०  सधुकर  (केसरिया)  :  उपा-
 ध्यक्ष  महोदय,  सिविल  डिफेंस  के  सम्बन्ध  में  जो
 कानून  पेश  हुआ  है,  मैं  उसके  उद्देश्य  को  सही
 समभता  हूँ,  क्योंकि  जब  देश  पर  हमला  द्वोता  है
 या  कोई  अन्य  संकट  झाता  है,  तो  केवल  फ़ौजी
 ताकत  से  ही  उसका  मुकाबला  नहीं  किया  जा
 सकता  है,  बल्कि  उसके  लिए  पूरी  जनता  के
 सहयोग  कौ  झ्रावश्यकता  होती  है  ।  हम  देखते
 भा  रहे  हैं  कि  यह  सरकार  लगभग  हर  एक
 मामले  में  पिछड़ी  हुई  श्रवस्था  में  रहती  है।
 हमारे  यहां  साधारण  कहावत  है  कि  जो  लोग

 पिछली  रोटी  खाते  हैं,  वे  हर  काम  में  पिछड़े
 रहते  हैं।  पिछले  बीस  बचों  में  देश  पर  कई
 संकट  आये,  चौन  और  पाकिस्तान  के  हमले  हुए,
 लेकिन  श्र्ब  तक  सिविल  डिफेंस  का  कानून  पास
 करने  की  बात  नहीं  सोचौ  गई  |  इस  समय  यह
 जो.  कानून  लाया  गया  है,  उसके  पीछे  न  केवल

 यह  उद्देश्य  है.  कि  बाहरी  ग्राक़मण  तथा  श्रन्ध
 संकटों  का  मुकाबला  किया  जाये,  बल्कि  उसके

 पीछे  यह  भी  विचार  है  कि  राज्यों  के  भश्रधिकारों
 का  श्रतिक्रमण!  किया  जाये  और  इनटनंल  डिस्टर-
 बैंसिज़  के  नाम  पर  नागरिक  अधिकारों  का  हनन
 किया  जाये,  जनता  का  दमन  किया  जाये  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है,  मैं  इस  कानून  के
 उदहुँदय  से  तो  सहभत  हैं.  क्योंकि  भाक़मण  या
 संकट  से  देश  की  रक्षा  करमा  बहुत  जरूरी  है।
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 लेकिन  मैं  यह  भी  समभता  हूँ  कि  आज  देश  में
 जो  नई  स्थिति  पैदा  हो  गई  है,  जिसमें  पू'जी-
 पतियों  के  शासक  वर्ग  के  पैरों  के  नीचे  से जमीन
 खिसक  रही  है,  उसके  भय  से  और  उसका  मुका-
 बला  करने  की  तैयारी  में  ये  सारी  योजनाएं
 बनाई  जा  रही  हैं

 आज  हमारे  देश  में  यह  अवस्था  है  कि  स्थान
 स्थान  पर  साम्प्रदायिक  दंगे  हो  रहे  हैं,  हज़ारों
 इन्सान  मारे  जा  रहे  हैं,  शहरों  में  लोग  सड़कों
 पर  सोते  हैं,  उनको  काम  नहीं  मिलता  है,  हरि-
 जन श्रौर  कई  दूसरे  वर्ग  श्राज  भी  समाज  में
 पिछड़ी  हुई  हालत  में  हैं,  उन  पर  तरह-तरह  के
 अत्याचार  हो  रहे  हैं,  नागरिक  झ्ाजादी  बिल्कुल
 खत्म  हो  गई  है  |  इस  भ्रवस्था  में  सिविल  डिफेंस
 की  बात  एक  घामिक  उपदेश  के  समान  है  i  इस
 लिए  यह  प्रावश्यक  है  कि  देश  में  एक  ऐसी
 मनौदश्ा  पैदा  की  जाये  कि  जनता  यह  समझे
 कि  यह  हमारा  देश  है  श्रौर  इसकी  हिफाजत
 करना  हमारा  कत्तंव्य  है।  जब  देश  के  करोड़ों
 लोगों  के  पास  रहने  के  लिए  मकान  और  जमीन
 नहीं  है,  खाने  और  पहनने  के  लिए  कुछ  नहीं  है,
 तो  ऐसी  हालत  में  लोगों  के  लिए  सिबिल  डिफेंस
 के  म्रानी  केवल  सेरमन  या  उपदेश  हो  सकते  हैं,
 व्यवहार  नहीं

 मैं  निधेदन  करता  हूं  कि  सिक्लि  डिफेंस  एक
 लगातार  घऋलने  वाली  प्रक्रिया  है।  इसलिए  यह
 भावदयक  है  कि  स  काम  को  स्थायित्व  मिलमा
 चाहिए  श्रौर  इसके  लिए  एक  स्थायी  संयठन
 बनाया  जाना  चाहिए  |  इस  सम्बन्ध  में  ह ।
 शोर  समुद्र-तट  के  इलाकों  में  रहने  वाले  लोगों
 को  हथियारों  का  प्रश्चिक्षण  देने  के  साथ-साथ
 देश  में  ऐसी  ज्ञागरूकता  पैदा  की  जाये  फि  किसी
 हमले  ग्रा  संकट  के  समय  सब  लोग  एक्-जुट  हो
 कर  उसका  मुकाबला  करें  |

 दुनियां  में  जहां  कहीं  भी  बुकंचा  सिस्टम  है,
 थ्ब्हां  चाहे  कितने  हो  कानून  कस  किये  जानें,
 लेकिन  इंटेल  डिस्टरवैंसि़्  को  कीई  रोक  नहीं
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 सकता  है  ;  वे  लाज़मी  हैं,  वे  बढ़ने  वाले  हैं  और
 बढेंगे  ।  सिधिल  'हिफेंस  की  कोई  भी  व्यवस्था
 उनेको  शोक  नहीं  सकती  है।  इस  समय  देश  मैं
 जो  सिस्टम  है,  यह  सरकार  जिम  नीतियों  पर
 चल  रहौ  है,  उनको  देखते  हुए  यह  निद्चितप्राय

 है  कि  इस  प्रकार  के  कानूनों  को  राजबंतिक  शस्त्र
 के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जायेगा  |

 ग्राज़  वियतनाम  एक  बहुत  बड़ी  ताकत  के
 विरुद्ध  लड़  रहा  है,  लेकिन  फिर  भी  उसका
 प्राइक्शन  जारी  है,  उसके  कारखानों  झौर  खेतों
 में  काम  बन्द  नहीं  हुभा है।  बहे  समाजवादी
 व्यवस्था  का  जादू  और  करिषमा  है।  बहां  पर
 सिविल  डिफेंस  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  है,
 लेकिन  फिर  भी  वहां  के  लोगों  ने  अपनी  रक्षा
 करके  दुनिया  की  दिखा  दिया  है  कि  वे  कितने

 बहादुर  हैं  ।

 सिविल  डिफेंस  के  काये  को  सफल  बनाने  के

 लिए  इन  सुझावों  को  कबूल  करना  झावईयक

 है  ।  सिविल  डिफस  के  संगठन  की  स्थायी  बताया
 जाये  ।  देहातों  झोर  शहरों  में  झठारददू  वर्ष  के
 ऊपर  के  नवयुवकों  को  झाम्स  का  प्रशिक्षण  दिया
 जाये  ।  देश  में  एकता  की  भावना  पैदा  की  जाये।
 झ्राज  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगे  हो  रहे  हैं,  हरि-
 जनों  की  हत्या  हो  रही  है,  भाम  जनता  गरीबी
 में  पिस  रही  है  शौर  मजदूरों  क ेलिए  जीवन-

 निर्वाह  करना  कठिन  हो  रहा  है।  उपयुक्त
 उपाय  करके  इस  वातावरण  में  सुधार  करना
 चाहिए।  अ्रगर  देश  में  आम  जनता  में  एकता
 और  समृद्धि  होगी,  तभी  सिविल  डिफेंस  वास्त-
 विक  श्र्थों  में  सफल  हो  सकेगा  1  समुद्र-तट  के
 क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  की  विशेष  ढंय  की

 ट्रेनिंग  दी  जाये,  ताकि  सैबोटेज  के  जो  प्राधुनिक
 तरीके  हैं,  उनको  रोका  जा  सके  ।

 8.00  hrs.

 MOTION  RE  MINISTERS’  RESIDENCES
 (AMENDMENT)  RULES

 at  ag  लिमये  (मुगेर)  :  रुषाध्यक्ष  महो-

 दुय,  भाज  मैं  मंत्रियों  के  मकान  सम्बश्धी  नियमों

 (SAKA)  (Amdt)  ‘Rules  (M)  2266

 में  जो  परिवर्तन  किया  गया  है,  उन  परिवतंनों
 को  लेकर  बहस  उठाना  चाहता  हुं  |  श्रसल  में  यह
 विषय  एक  व्यापक  विथय  है  शर  इसमें  मस्तियों
 को  इस  वक्‍त  जो  तनल्वाह,  भत्ते  वा  जो  सुवि-
 चायें  दी  जाती  हैं,  उन  सब  कौ  चर्चा  आ  जाती
 है

 उपाध्यक्ष  महोदय,  सबसे  पहले  में  यह
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इधर  एंक  झसे से

 हम  लोग  समाज॑वाद  की  बात  करते  हैं  समाजे+
 वादी  समाज  की  रचना  का  उद वय...

 श्यी  शिव  नारायश  (बस्ती):  20  साल  से

 क्री  सधु  लिसये  :  2!  साल  कहिये  ।  समाज-
 बादी  समाज  की  रचना  का  उद्देश्य  इस  सरकार
 ने  रखा  शौर  इस  संसद  ने  कुबूल  किया  ।
 कुछ  दिन  पहले,  उपाध्यक्ष  महोदय,  यहां
 पर  लोक  संभा  के  सदस्यों  या  राज्य  सभा  के
 जो  सदस्य  हैं,  उन  को  जो  तनख्वाह  दी  जाती
 है  या  भत्ते  दिये  आते  हैं,  उनके  बारे  में  यहां  पर
 एक  विधेयक  शाया  था  शौर  बहस  हुई  थी।  उस
 वक्‍त  कई  संदस्यों  ने  मुक  से  कहा  जब  आप
 मैम्बरों  को  सुविधायें  देने  के  बारे  में  या  अधिक
 तनस्वाह  देने  के  बारे  में  अपना  विरोध  प्रकट  करते
 2  तो  मन्त्रियों  का  मामला  क्‍यों  नहीं  उठाते  t

 कुछ  लोगों  ने  भी  कहा  कि  भ्रधिकारियों  शर
 नौकरशाहों  का  मामला  भी  उठाना  चाहिये...

 श्री  शिव  नारायण  :  किन  लोगों  ने  कहा,
 उनके  नाम  भी  लेते  जाइये  ।

 कली  मघ,  लिमये  :  उन  में  शिव  नारायस
 जी  भी  हैं,  जो  कहते  हैं  कि  हमारे  साथ  झम्बयाय
 होता  है...

 श्री  शिव  नारायण  :  आप  गलत  कह  रहे
 हहैँ।

 att  लु  सिगये :  मैं  हम  सथ  बातों  पर
 चर्चा  करना  चाहता  हूं।  कि,  उपाध्यक्ष  महो-
 दब,  विधय  सीमित  है,  इसलिये  मोटे  तौर  पर
 ही  मैं  सिद्धान्तों  की  चर्चा  करना  चाहता  हूं।
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 [श्री  मधु  लिमये]
 समाजवाद  के  दूसरे  जो  भी  मतलंब  हों,  लेकिन
 इसका  निश्चित  रूप  से  एक  मतलब  यह  है  और
 मेरा  ख्याल  है  कि  भाधुनिक  समाजवादी  श्रौर
 पूजीवाद  समाज  में  भी,  करीब  करीब  फरिचमी
 यूरोप  में,  भ्रमरीका  में  यह  बात  श्राई  है  कि  न्यून-
 तम  आमदनी  शौर  खर्चा  तथा  भ्रधिकतम  आमदनी
 श्रौर  खर्चा--इस  में  कितना  फके  अधिक  से  भ्रधिक
 होना  चाहिये  ?  जो  लोग  विशुद्ध  पू  जीवाद  की
 बात  करते  हैं,  उन  देशों  में  भी,  झाज  हिन्दुस्तान
 में  जो तफरका  है,  जितनी-गर  बराबरी  है,  इन
 पूजीवादी  देशों  में  भी  नहीं  है।  जो  लोग  स्वी-
 डन  भ्रौर  नावें  जायेंगे  या  पूर्वी  यूरोप  के  जो

 कम्यूनिस्ट  देह  हैं,  उनमें  जायेंगे  मैं  स्वयं  इन
 देशों  की  यात्रा  कर  चुका  हैँ  झ्लौर  मैंने  सब  जगह
 यह  जानने  की  कोछिश  की  कि  श्रधिक  से  श्रधिक
 ग्रामदनी  श्रौर  खर्चा  क्या  है--खर्चा  इस  लिये  कि
 बहुत  दफा  तनख्वाह  कम  रहती  है,  लेकिन  तन-

 ख्वाह  के  साथ  भत्ते  और  सुविधायें  जोड़ी  जाती
 हैं  इस  लिये  उनका  भी  झांकन  करना  जरूरी  हो
 जाता  है  यह  जानने  के  लिये  कि  कुल  भ्रामदनी
 और  खर्चा  कितना  है  सब  जगह  जाकर  मैंने
 देखा  ।  विशेष  कर  पूर्वी  यूरोप  के  कम्यूनिस्ट
 देशों  में  मैंने  देखा  कि  6  या  :7  के  बीच  का

 तफरका,  इतनी  श्रसमानता  उन  देशों  में  है  ।
 लेकिन  हमारे  देश  में  श्राप  शिक्षा  के  क्षेत्र  को  ही
 ले  लीजिये--राज्य  शिक्षा  मन्त्री  यहां  पर  बैठे

 हुए  हैं--वे  इस  बात  को  सोचें  कि  दिक्षा  मन्त्री
 या  शिक्षा  मन्त्रालय  के  बड़े  अधिकारी  या  विश्व
 विद्यालय  के  जो  उपकुलपति  होते  हैं  या  शिक्षा
 के  क्षेत्र  के जो  वड़े  लोग  हैं--इन  लोगों  की  जो
 श्रामदनी  श्रौर  खर्चा  है  उसके  मुकाबले  में  छिक्षा
 क्षेत्र  के  जो  छोटे  भ्रादमी  हैं,  जैसे  प्राथमिक
 शिक्षक  उसकी  जो  भ्रामदनी  झौर  खर्चा  है  दोनों
 में  जो  फक  है  वह  1:60  श्रौर  1:60  के  बीच  में,
 है

 इसी  तरह  मंत्रियों  के  बांरे  में  एक  प्रेश्न  के
 जबाब  में  हम  को  यह  कहा  गया  कि  काबींना  के
 जो  मंत्री  हैं,  उनकी  तनख्वाह,  उनके  भत्ते,  उसके

 मकान  का  किराया,  बिजली,  पानी,  और  फर्नी:
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 चर  प्रादि  का  खच  भौर  उनको  जो  सचिव  के
 रूप  में  या  नौकरों  के  रूप  में  जो सहायता  मिलती
 है,  कुल  मिलाकर  इन  की  प्रामदमी  एक  साल  में
 ]  लाख  2  हजार  रुपये  है

 ओसती  जयाबेन  शाह  (भ्रमरेली):  भामदनी
 या  खर्चा  ?

 शी मधु  लिसये  :  खर्चा  भामदनी  एक  ही
 हैं  -  प्रामदनी  क्‍या  है  ?

 थ्री  जयाबेम  शाह  :  जो  जेब  में  जाता  है।

 भरी  मु  लिमये  :  जो  इन्होंने  दिया  है,  मैं
 वही  बता  रहा  हूँ  .  तनख्वाह,  भत्ता,  किराया,
 बिजली,  पानी,  फर्नीचर  भौर  सचिव  श्रादि  का
 खर्चा--इन  सब  को  मिला  कर  इनको  ]  लाख  2
 हजार  रुपया  जाता  है  श्रौर  राज्य  मन्त्री  को
 करीब  करीब  75  हजार  रुपये  जाते  हैं,  उप  मंत्री
 को  करीब  करीब  45  हजार  रुपया  जाता  है  ।

 अब,  उपाध्यक्ष  महोदय,  इसमें  जानने  की
 बात  यह  है  कि  दिल्ली  में  सब  लोगों  को  नियन्षित
 किराये  पर  तो  मकान  मिलता  नहीं  है।
 हम  लोगों  को  जो  मकान  दिया  जाता  है,  वह
 हम  को  मुफ्त  नहीं  मिलता  है,  फिर  भी  25
 प्रतिशत  की  सबसिडी,  कटौती  सदस्यों  को  दी
 जाती  है  झौर  मंत्रियों  को  तो  मकान  बिल्कुल
 मुफ्त  में  मिल  जाता  है।  भ्रगर  श्राप  बाजार  में
 जायेंगे  तो  इन  मकानों  का  किराया  बहुत  ज्यादा
 है  7  फिर  भी  यह  जो  इस  तरह  की  प्रणाली
 चली  है  कि  मुफ्त  मकान  वगैरह  मिले,  मैं  सम-
 भता  हूं  किइन  सभी  चीजों  के  बारे  में  श्रब  हम
 को  दोवारा  सोचना  चाहिये  ।

 श्राप  इंगलैंड  की  बात  लीजिये  मैं.  मन्त्री
 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  मंत्रियों

 को  मुफ्त  मकान  मिलते  हैं,  मुफ्त  पानी  श्रौर  बिजली
 मिलती  है  भर  इस  तरह  का  फर्नीचर  आझादि

 का  भत्ता  मिलता  है  या  सुविधायें  मिलती  हैं?  जहां
 तक  मुझे  पता  है  दो  या  तीन  मन्त्रियों  को  केवल
 मकान  दिये  जाते  हैं।  जैसे  प्रधान  मन्त्री  को  10,
 हाउनिंग  स्ट्रीद  का  मकान  मिलता  है  भौर  मेरा
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 ent  है  चांसर  भ्राफ  एक्सचेकर  को  भी
 मिलता  है  ।  हो  सकता  है  लार्ड  चांसलर  या
 किसी  एक  और  मंत्री  को  मिलता  हो,  लेकिन
 बाफी  मंत्रियों  को  मुफ्त  मकान  या  बिजली,
 पानी,  फर्नीचर  श्रादि  नहीं  मिलता  है।  जब
 कि  इंगलैंड  के  साधारण  लोगों  की  जो  श्राय  या
 भामदनी  है  और  हिन्दुस्तान  के  साधारण  लोगों
 की  जो  झाय  या  भ्रामदनी  है,  उसमें  बहुत  फर्क

 है  फिर  भी  इस  तरह  का  कानून  इंगलैंड  में

 है
 जहां  तक  स्वीडन  भ्रादि  का  सवाल  है,  वहां

 पर  लोग  कहते  हैं  कि  मन्‍्त्री  लोग  भी  साइकल
 पर  बैठ  कर  जाते  हैं,  मुफ्त  मकान  बगैरह  का  तो
 सवाल  ही  नहीं  है  ।  इस  तरह  की  सुविधायें  क्‍या
 किसी  समाजवादी  देश  में  या  समाजवादी  ज््थे
 व्यवस्था  में  इने  गिने  व्यक्तियों  को  मिलनी  चाहिये

 प्रगर  श्राप  मुभ  से  पूछेंगे  तो  मैं  यह  कहूँगा  कि
 भ्रगर  श्राप  कोई  परिवर्तन  इस  देश  में  लाना
 चाहते  हैं  तो  ग्राप  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 तैयार  करते  समय  जो  मंत्री  हैं,  जो  बड़े  श्रधि-
 कारी  हैं  या  जो  सावंजनिक  सरकारो  क्षेत्र  के
 उद्योग  हैं,  उन  उद्योगों  में  काम  करने  वाले
 व्यवस्थापक  या  बड़े  अधिकारी  हैं--इन  की  भाम-
 दनी  में--सारी  सुविधाओं  को  श्रापको  मिला
 देना  चाहिये  श्रौर  उन्हीं  क्षेत्रों  के  जो  छोटे  लोग
 हैं  उनकी  भ्रामदनी  बौर  खर्चे  के  बीच  में  ls  0
 से  अभ्रधिक  भ्रन्तर  नहीं  होना  चाहिये  इस  बात  को
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  भापको  मान
 लेना  चाहिये  ।

 श्राज  जो  प्लानिंग  कमीशन  के  उपाध्यक्ष  हैं
 --मेरा  ख्याल  है,  पहला  जो  आपका  पे  कमीशन,
 बैठा  था,  वह  उसके  सदस्य  थे  और  उस  समय
 इसके  बारे  में  उन्होंने  पनी  राय  भी  व्यक्त  की
 थी।  उन्होंने  कहा  था  कि  श्रंग्रेजों  के  जमाने  से
 सरकारी  बड़  नौकरों  या  मंत्रियों  की  तनख्वाहों
 श्रादि  के  बारे  में  जो  नियम  बने  हुए  थे,  जो
 दस्तुर  बना  हुआ  था,  इस  गरीब  भाजाद  देश  के
 लिये  वे  बिलकुल  लागू  नहीं  होने  चाहिये  1  क्यों
 कि  पंग्रेज  अपने  देश  से  यहां  पर  ब्राति थे  भौर

 VAISAKHA  16,  890  (SAKA)  (Amdt.)  Rules(M)  2270

 साम्राज्यवादी  के  नाते,  शासक  के  नाते  रहते  थे,
 उन्होंने  भ्रपने  भ्रनुरूप  वे  नियम  श्ादि  बनाये  थे,
 उसी  तरह  की  तनख्वाहें  श्रादि  निश्चित  की  थीं।
 लेकिन  इस  गरीब  देश  में  जहां  श्राज् भी  फी
 व्यक्ति  प्रामदनी  960  के  दामों  के  प्रनुसार
 3१83  ह्०  पिछले  वर्ष  थी  वहां  ये  बातें  नहीं  चल
 सकतीं  ।  ऐसी  हालत  में  मैं  मन्त्री  महोदय  से
 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  इस  तरह  का  कोई
 सुझाव  ले  कर  सदन  के  सामने  आयेंगे  कि  जिससे
 तफरका  1:10  से  ज्यादा  नहीं  रहेगा  |  अगर  यह
 यह  सरकारी  क्षेत्र  में  करेगे  तो  निजी  क्षेत्र  को
 भी  नहीं  छोड़  सकते  हैं  ।  क्योंकि  श्रक्सर  यह
 दलील  दी  जाती  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  भ्रगर
 तनख्वाह  श्रौर  सुविधाश्रों  को  घटाया  जायेगा
 तो  अ्रच्छे  श्रौर  काबिल  लोग  सरकारी  नौकरी  के
 लिये  नहीं  मिलेंगे,  वे  सब  निजी  क्षेत्र  में  चले
 जायेंगे।  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि जब  नौकरशाही
 के  लिये  शौर  मन्त्रीशाही  के  लिये  और  सरकारी
 क्षेत्र  के  उद्योगों  क ेलिये  इस  तरह  के  तनख्वाह
 सम्बन्धी  नियम  बनेंगे  तो  उसके  साथ  साथ
 निजी  क्षेत्र  की  भ्रामदनी  और  खर्चे  पर  भी  रोक
 लगाने  को  बात  करनी  चाहिये  v

 दूसरे  पे  कमीशन  के  सम्बन्ध  में  डी०  आर०
 गाडगिल  साहब  ने  एक  नोट  दिया  था  जिसमें
 बताया  था  कि  मैनेज़िश  एजेन्सी  के  जरिये  कई
 लोग  ऐसे  हैं  जिनकी  आमदनी,  टैक्‍स  वगरह
 देने  के  बाद  भी,  ढ़ाई  तीन  लाख  रुफ्ये  हो  ज्ञाती
 थी  ny  तो  इस  तरह  का  जो  तफर्का  है,  गैर-बरा
 बरियां  हैं,  उनकी  और  मैं  मन्त्री  महोदय  का
 ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  संसत्सस्यों  की  सुवि-
 घापों  की  चर्चा  चल  ही  पड़ी  है,  एक  कमेटी
 भी  बन  गई  है।  इसलिये  क्‍या  मन्त्री  महोदय
 मेरी  इस  प्राथंना  पर  गम्भीरता  से  विचार
 करेंगे,  हिन्दुस्तान  में  समाजवाद  लाने  की  दृष्टि.
 से  ?  इस  तरह  से  जो  देश  का  पैसा  बचेगा  उसका
 इस्तेमाल  पू  जीकरण  के  लिये,  उद्योगीकरण  के
 लिये,  खेती  के  सुधार  के  लिये,  शिक्षा  के  प्रसार
 के  लिये,  सिंचाई  के  लिये  या  और  जो  विकास
 के  कार्य.  हैं  उन  के  लिये,  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये
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 [श्री  मधु  लिमये|
 झौर  निजी  क्षेत्र के  लिये  भी  करेंगे  और  इस
 सम्बन्ध में  ठोस  बुकाव  देंगे  t

 मेरे  दल  के  भूत्तपृव  नेता,  झ  राम  मनोहर
 लोहिया  ने,  मौत्त  के  फ्हले  जो  आ्ाखिरी  प्रस्ताव

 रखा  था  वह  यही  रखा  था  कि  भ्रामदनी  भौर  खर्चे
 में  खास  तौर  से  खर्च  पर  जोर  दिया  था  क्योंकि
 आमदनी  के  बारे  में  बहुत  सो  गलत  बातें  हो  सकती
 हैं,  असलचीज  खर्चा  है.  500  रुपये  मालिक
 की  रोक  लगे  उनकी  इस  बात  का  वित्त  मंत्री
 जी  ने  मखौल  भी  उड़ाया  था

 एक  साननीय  सदस्य  :
 उड़ाया  या  ?

 श्री  मु  लिमये  :  कि  यह  सम्भव  नहीँ  है,
 व्यावहारिक  नहीं  है।  कभी  तो  वह  बड़े  व्याव-
 हारिक  बन  जाते  हैं  और  कभी-कभी  श्रादर्शों
 की  बात  करते  हैं  ।  लेकिन  हमको  चाहिये
 व्यवहार  और  आदर्श  को  मिलामा  t
 दोनों  को  मिलाकर  उसका  समन्वय
 करके  भागे  बढ़ना  चाहिए  "  मैं  यह  नहीं  कह
 रहा  हैं  कि सबकी  एक  किस्म  की  तनख्वाह  हो  t
 यह  आदर्श  तो  हो  सकता  है  लेकिन  व्यवहार
 नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  लिए  मैं  सम्भव  बरा-
 बरी  की  बात  करता  हैँ।  दूसरे  देशों  में  भ्रगर
 56  और  I-77  का  फक  है  तो  चू  कि  इस  देक्ष

 में  पहले  से  असमानता  और  गेर-बराबरी  ज्यादा
 रही  है  इसलिए  यहां  पर  i-0  कर  दिया
 जाये  ।  सबसे  पहले  इसको  सरकारी  क्षेत्र  से भौर
 खास  तौर  पर  गंत्रियों  से  शुरू  किया  जाये  क्‍यों
 कि  समाज के  नेताश्रों  से  ही  भश्राद्शवादिता  का
 प्रारम्भ  होना  चाहिये  |  उसके  बाद  फौरन  निजी
 क्षेत्र  के  बारेमें  भी  कीजिये।  जिस  तरह  से

 यहां  सुविधायें  भौर  भत्ते  भादि  हैं  उसी  तरह
 से  झ्राप  निजी  क्षेत्र  में  एक्सपेन्स  एकाउंट  भ्रादि
 को  देखेंगे  तो  उसके  बारे  में  भी  झ्ापकों
 गम्भीरता  से  विचारना  पड़ेगा।  निजी  क्षेत्र  में
 इन्टरटेनमेन्ट  एलाउन्स,  सस्पेन्स  एकाउन्ट,  हन
 सब  चोजों  पर  भी  रोक  लगानो  पड़ेंगी।  तो
 न  सब  चीजों  के  बारे  में मन्त्री  जी  सोचें,

 क्या  मखौल

 MAY  6,  1968,  (Amdt.)  Rules  (M)  2272

 इतना  ही  मुझे  कहना  था  मैं  प्रस्ताव  करता
 हूँ:

 “यह  सभा  सिफारिश  करती  है  कि
 मंत्रियों  के  निवास-स्थान  (संक्लोक्षन)  नियम,
 967  में,  जो  दिनांक  9  दिसम्बर,  967

 की  भ्रष्विसूचना  संख्या  जी०  एस०  झआर०
 80]  द्वारा  भारत  के  राज़पत्र  में  प्रका-
 कित  हुए  थे  तथा  3  फरवरी,  968  को
 सभा-पटल  पर  रखे  गये  थे,  निम्नलिखित
 संशोधन  किया  जाये,  झर्थात :  नियम
 2  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये,
 धर्थात :

 “2.  मंत्रियों  के  निवास-स्थान  नियम,
 962  में,  नियम  8  के  स्थान  पर  निम्न-
 लिक्षित  रखा  जाये,  अर्थात :

 “8.  इन  नियमों  में  उपबंधित  सुविधाओं
 के  मामले  में  किन्हीं  मंत्रियों  के बीच,  जो
 मंत्रिमंडल  के  सदस्य  हैं,  भेदभाव  नहीं
 किया  जायेगा  ।”  vo  "

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  How
 much  time  would  the  hon.  Minister  take  ?

 THE  MINISTER  OF  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  (SHRI  JAGANATH
 RAO)  :  I  would  take  about  7  to  8  minutes.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  In  that
 case,  !  would  accommodate  one  or  two
 Members  and  give  two  minutes  to  each.

 st  मु  लिसये  :  कुछ  लोगों  को  दो-तीन
 मिनट  तो  दौजिये  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  ;  The  hon.
 Member  had  himself  taken  I5  minutes.  So,
 how  is  it  possible  to  accommodate  many Members  now?  I  shall  have  to  conclude
 this  debate  at  6.30  p.m

 Motion  moved  :
 “This  House  recommends  that  the

 following  amendment  be  made  in  the
 M  rs’  Resid  (Amend:  ) Rules,  +1967,  published  in  the  Gazette
 of  India  by  Notification  No.  G.  s  R.
 }80I,  dated  the  9th  December,  967  and
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 laid  on  the  Table  on  the  !3th  February,
 1968,  namely  :—
 for  rule  2,  the  following  be  substituted,
 namely  :—
 ‘2.  In  the  Ministers’  Residences  Rules,

 1962,  for  rule  8,  the  following  be
 substituted,  namely  :—
 “8,  There  shall  be  no  discrimina-

 tion  in  the  matter  of  ameni-
 ties  provided  in  these  Rules
 between  any  Ministers  who
 are  Members  of  the
 Cabinet.”’.’.”

 SHRI  K.  ANIRUDHAN  (Chirayinkil)  :
 This  discussion  has  arisen  because  of  the
 differences  between  the  salaries  and  allow-
 ances  and  amenities  of  Ministers  including
 the  Cabinet  Ministers.  I  am  not  very
 much  worried  about  the  salaries  and
 allowances  that  they  receive  and  the
 rules  connected  with  that  matter.  Shri
 Madhu  Limayé  has  explained  the  matter,
 that  in  our  country  our  ordinary
 man’s  income  is  such  that  there  is  an
 ocean  of  difference  and  disparity  between
 the  people  and  the  Ministers.  Even  after
 20  years  of  independence,  this  disparity  and
 differences  are  more  and  more  expanding.
 Even  in  the  ranks  of  the  Cabinet  Ministers,
 there  is  disparity  and  discriminations.

 Even  after  drawing  such  huge  salaries
 and  allowances  and  enjoying  the  comforts
 and  luxuries,  every  week  we  read  in  the
 newspapers  that  our  Ministers,  Ministers  of
 State  and  Deputy  Ministers  fly  abroad—I
 do  not  know  for  what  purpose.  We  are
 not  aware  of  what  they  are  doing  abroad
 or  what  they  did  abroad.  They  are  spend-
 ing  exceedingly  glorious  nights  in  night-
 clubs  and  bars  abroad.  Because  they  may
 not  have  enough  comforts  here.  Let  them
 enjoy  it.  Often  when  they  come  back,
 they,  these  Ministers  who  here  are  advocat-
 ing  khadi,  gram  udyog,  austerity  and  econo-
 my  measures,  bring  back  with  them  all
 kinds  of  luxury  foreign-made  goods  like
 costly  tape-records,  cameras  and  other
 items  cheating  our  customs  officers  and
 tax  officers.  When  they  speak  of  austerity,

 y  mea  they  should  be  prepa
 ed  to  set  an  example  in  it  themselves.
 Otherwise,  all  this  talk  is  mere  hypocrisy
 and  show.  So,  I  join  with  the  feeling  of
 Shri  Madbu  Limaye  and  support  the
 motion.

 (dmdt.)  Rules  (M)  2244

 att  शिव  नारायख  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 इस  सदन  के  सदस्यों  ने  एक  बिल  दिया  था,
 सारे  भ्रपोशीशन  कौ  यह  राय  थी  कि  संसद
 सद्स्यों की की एमिनिटीज़  में  इजाफा  किया  जाये
 लेकिन जब  यह  यहां  पर  भ्राया  तो  लोगों  ने
 उसका  बड़ा  विरोध  किया  ।  वही  चीज़  मैं  आज
 भी  यहां  पर  देख  रहा  हूँ  ।  मेरा  कहना  यह  है

 कि  दुनिया के  ओर  मुल्कों  में  जो  सरकार  हैं
 वहां  के  मुकाबले  में  हमारे  यहां  के  मेम्बस  भी
 झौर  मिनिस्टर्स  भी  कम  इमालुमेन्ट्स  और  कम

 सुविधायें  ले  रहे  हैं  -  इसलिये  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  यहां  पर  कोई  पोलिटिकल  गेम  खेलने  की
 आवश्यकता  नहीं  है।  हमने  तो  यहो  डिफेन्ड
 किया  था  कि  इस  समय  जो  एमिनिटीज़  हैं
 उन्हीं  को  कन्टीन्यू  रखा  जाये  ओर  उनमें  कोई
 भी  बढ़ौत्तरी  न  को  जाये।  मैं  अपने  फाइनेन्स
 मिनिस्टर  से  टोटली  ण्म्री  करता  हूँ।  दूसरे
 कन्ट्रीक्ष  के  बारे  में  भी  मैं  जानता  हूं  -  मैं  फारेन
 कन्ट्रीज़  से  होकर  आया  हूँ

 SHRI  K.  ANIRUDHAN  :  What  about
 amenities  for  the  common  tax-payer,  for
 the  Harijans  and  other  poor  people  of  our
 country  ?

 SHRI  SHEO  NARAIN  :  I  say  they
 are  only  playing  a  political  game.  The
 amenities  given  to  our  Ministers  are  too
 low  and  there  should  not  bea_  reduction.
 What  they  are  getting,  they  should  continue
 to  get.  So  I  oppose  this  demand.

 श्री  कंवरलाल  गुप्त  (दिल्ली  सदर):
 उपाध्यक्ष  जी,  मैं  इस  बाल  'को  स्वीकार  करता
 है  कि  हर  एक  मन्त्री  को  श्पना  काम  एफो-
 शिएन्टली  चलाने  के  लिये,  जितनी  सुविधाझ्रों
 की  आवश्यफता  हो  वह  उसे  खरूर  मिलें।  मैं
 इस  बत्तत  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  करता  हूं
 क्योंकि  कोई  भी  मन्त्री  जो  इमानदारी  से  और
 मेहनत  से  काम  करना  चाहता  है  जब  तक  उसको
 पुरी  सुविधायें  नहीं  दी  जायेगी  तब  तक  बह
 उस  प्रकार  से  काम  नहीं  कर  सकेगा  और  फिर
 बहू  डिजानेस्ट  मौन्स  कौ  .तरफ  जायेगा  जोकि
 उससे  भी  खराब  बात  होगी।  लेकिन  सवाल
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 [श्री  कंवर  लाल  गुप्त]
 यह  है  कि  श्राया  जो  सुविधायें  श्राज  दी  जातो
 हैं  वे  ठीक॑  हैं या  नहीं  ।  मेरा.  एस्टीमेट  यह  है
 कि  एक  कैबिनेट  रैक  के.  मिनिस्टर  के  ऊपर
 लगभग  6्या  17  हजार  रुपया  महीना  खर्च
 होता  है,  श्गर  सारी  एमिनिटीज़  उसमें  लगा  दी
 जायें  तो  जबकि  मेरे  खयाल  से  उसकी  तनख्वाह
 दो  या  ढ़ाई  हजार  रुपया  महीना  ही  होती  है।
 ये  और  जो  लवाजमात  हैं  ये  बहुत  ज्यादा  हैं,
 इनमें  कमी  होनी  चाहिये  ।  मैं  श्री  मघु  लिमये
 जी  से  इस  बात  में  इत्तफाक  करता  हूं  कि  हमारा
 देश  गरीब  देश  है,  यहां  पर  अमीर  और  गरीब
 में  जो  डिसपरिटी  ह ैउसको  कम  होना  चाहिये
 एफ़ीक्षिएन्टली  काम  चलाने  के  लिये  तो  सुविधायें
 मिलनी  चाहियें  लेकिन  साथ-साथ  यह  भी  है  कि
 उनकी  लिविंग  सिम्पुल  हो  यह  नहीं  कि  जैसे
 पहले  राजे  महाराजे  रहते  थे,  बसे  रहें ।  राजे,
 महाराजे  तो  चले  गये  लेकिन  यह  मिनिस्टर
 उन  राजे,  महाराजाओों  कौ  तरफ  से  रहने  लगें

 यह  चीज़  लोगों  को  न  दिखाई  दे  1  इसलिए  मैं

 यह  कहना  चाहता  हैँ  कि  सब  को  मिल  करके  यह
 सब  सुविधाएं  वर्गरह  हटा  देनी  चाहिएं  शौर
 एक  ऐडहौक  सैलरी  मिनिस्टर्स  को  देनी  चाहिए।
 उनके  लिये  एक  ऐडहाक  सेलरी  निश्चित  कर  देनी
 चाहिए  और  उस  के  शलावा  श्रौर  कोई  सुविधा
 उन्हें  नहीं  मिलनी  चाहिए...

 Ministers’  Residences

 एक  साननोय  सदस्य  :  जनसंघ  के  मिनि-
 स्ट्सं  ने  क्या  लिया  ?

 श्री  कंवरलाल  गुप्त :.  मेरे  पास  इस  का
 जवाब  देने  के  लिए  टाइम  नहीं  है।  मैं  एक
 बात  भौर  कहूंगा  जो  सुविधाएं  भ्रभी  मिलती
 भी  हैं  मुझे  मालूम  है  श्र  भ्रगर  मंत्री  महोदय
 कहेंगे  तो  मैं  उन  मिनिस्टर्स  के  नाम  भी  ले

 दू  गा।  नाम  सुझे  मालूम  हैं  लेकिन  मैं  यहां  पर
 उन  के  नाम  लेना  नहीं  चाहता  |  लेकिन  यह
 हकीकत  है  कि  कई  मंत्रियों  के  मकानों  में  दफ्तर
 होता  है  और  उस  का  उन  को  बिजली,  पानी
 का  एक  खास  हृद  तक  खर्चा  मिलता  है।  उन
 मिनिस्टर्स  ने  जो  वह  बिजली,  पानी  अपने  घर
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 में  खच  करते  हैं  वह  दफ्तर  की  तरफ  प्लग  लगा
 रहता  है  और  जो  ऐसा  कर  रहे  हैं  उन  के  नाम
 भी  मैं  बतला  सकता  हूँ  1

 इसी  तरीके  से  जो  मंत्री  सफरं  करते  हैं  तो

 वह  श्रपने  लड़के,  लड़की  भ्रादि  को  ले  जाते  हैं
 भौर  वहां  बाहर  से  सामान  श्ादि  लाते  हैं  तो
 उस  की  ड्यूटी  नहीं  देते  हैं।  यह  तरीका  भी
 बंद  कर  देना  चाहिए  ।  इन  चीज़ों  के  ऊपर  रोक

 होनी  चाहिए।  कोई  न  कोई  एक  डिकोरम,  कोई
 एक  स्टेन्ड्ड  हमारे  मंत्रियों  को  बनाना  चाहिए  |

 अ्लवत्ता  हम  लोगों  को  उन  को  वह  तमाम

 सुविधाएं  अ्रवश्य  देनी  चाहिए  जिससे  वह
 आराम  से  और  एफिछ्विएंटली  काम  कर
 सके  t

 आख़िर  में  मैं  एक  बात  भौर  कहना  चाहता
 हूँ।  जैसे  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  यह  बड़े-बड़े
 महल  जौर  यह  सब  चीज़ें  व्ययं  की  शानशौकत
 ख़त्म  होनी  चाहिए  अब  अगर  इस  देहा  ने
 गांधी  जी  के  रास्ते  पर  चलना  है  तो  हमें  भ्रपना
 सादा  जीवन  बिताना  चाहिए  लेकिन  सादे  जीवन
 का  यह  मतलब  नहीं  है  कि  उस  में  किसी  तरह
 की  एफिशिएसी  न  रहे।  एफिशिएसी  रखते

 हुए  भी  हमें  अपना  सादा  जीवन  बिताना  चाहिए
 शौर  उस  के  अनुसार  अपने  नियम  बनाने
 चाहिएं  1

 SHRI  SRINIBAS.  MISRA  :  Although
 I  support  the  motio2  I  should  like  to  state
 that  there  is  a  sort  of  principle  of  parity
 in  Finance  with  the  salary  and  perquisites
 of  the  ministers  a¢  compared  to  the  other
 civil  servants.  It  is  kept  at  a  higher  level
 than  the  civil  servants.  This  principle  is
 followed  in  France  where  it  is  said  the
 civil  servents  are  the  most  efficient.  In
 our  country,  with  its  present  finances  at
 the  present  juncture  it  is  inopportune  to
 have  a  Deputy  Prime  Minister  without
 whom  we  were  managing  our  affairs  for
 the  last  twenty  years  since  the  Constitution
 came  into  force;  it  had  been  done  asa
 result  of  some  pulls,  checks  and  balances.
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 SHRI  SHEO  NARAIN:  It  is  only
 the  name  What  objection  bave  you  got
 for  it  ?

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  He  has
 to  be  given  facilities  like  the  Prime  Minister.
 That  appears  objectionable.  Because  of
 your  internal  party  conflicts  and  for  some
 checks  and  balances,  you  want  to  have  a
 Deputy  Prime  Minister  and  want  to  spend
 mony  on  him  from  the  Consolidated  Fund
 of  India.  That  is  why  I  support  the
 motion  of  Mr.  Limaye.

 st  माठ  दा०  वेशसुख  (प्रोरंगाबाद)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  माननीय  सदस्य  श्री  मु
 लिमये  मिनिस्टर्स  र॑जीडेंसज़  के  बारे  में  जो
 मोहान  लाये  हैं  मैं  उस  का  विरोध  करने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  हूं  ।  उन्होंने  ग्रपने  मोशन  के  सपोर्ट
 में  जो  प्रास्यु  मैंद्स  दिये  वह  जानदार  नहीं  हैं
 क्योंकि  प्राइम  मिनिस्टर,  डिप्टी  प्राइम  मिनि-
 स्टर,  मिनिस्टर्स  और  डिप्टी  मिनिस्टर्स  आदि  के
 स्टेटस  में  ज़रूर  फक  होता  है।  जाहिर  है  कि
 प्राइम  मिनिस्टर  साहब  का  जो  दर्जा  हमारे  देश
 के  भ्रन्दर  है  उस  के  बराबर  हम  लोगों  का  दर्जा

 नहीं  होगा  क्योंकि  उन  की  लाइफ  की  सिक्‍यो-

 रिंदी,  स्टेटस  का  सवाल  श्र  कंट्री के  स्टेटस
 का  सवाल  दरपेश  होता  है  और  इसलिए  फर्क
 रहना  उचित  ही  है।  उन  की  र॑जीडेंस  पर  जो
 खर्चा  होता  है  मैं  समभता  हूं  कि  50  फ़ीसदी  से
 ज्यादा  उन  के  स्टाफ  पर  और  सिक्योरिटी
 प्ररेंजमैंट  पर  खच  होता  है।  इसलिए  यह  कहना
 कि  एक  मिनिस्टर  की  कोठी  ओर  प्राइम  मिनि-
 स्टर  की  कोठी  पर  जो  खर्चा  होता  है  वह  एक
 जैसा  हो,  बुनियादी  तौर  पर  ग़लत  है  बाकी  देश
 के  अन्दर  हमारे  द्वारा  खर्चे  मे ंककी  करना  वह
 एक  अलग  बात  है  भौर  मैं  उस  के  विरोध  में

 नहीं  हूं  -  लेकिन  यहां  रूल  को  भ्रमेंड  करने  का

 बह  जो  मोशन  लाये  हैं  में  समझता  हूँ  कि  उम्र
 में  कोई  जबाज़ियत  नहीं  हे  भौर  मिनिस्टसं,
 प्राइम  मिनिस्टर  की  र॑जीडेंसेज  में  शौर  एमि-
 निटीज्ञ  में  यकसानियत  नहीं  हो  सकती  है।  ;

 THE  MINISTER  OF  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  (SHRI  JAGANATH
 RAO)  ;  Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,  my
 friend  Shri  Madhu  Limaye’s  motion  is  a
 limited  one.  It  reads  thus  :

 “There  shall  be  no  discrimination  in
 the  matter  of  amenities  provided  in
 these  Rules  between  any  Ministers  who
 are  Members  of  the  Cabinet...”

 It  is  a  limited  one.  But  in  his  speech
 he  hus  traversed  a  wider  compass.  He  has
 questioned  the  very  basis  of  the  ministers’
 salaries  and  allowances  and  he  has  also
 brought  in  secialism  any  socialist  pattern
 of  society  which  we  are  trying  to  establish
 in  our  country,

 This  Act  was  passed  in  1982,  relating  to
 the  Ministers’  Salaries  and  Allowances.
 There  was  a_  proviso  in  the  rule,  rule  8,
 which  says  that  “‘nothing  in  the  rules  shall
 apply  to  the  residence  of  the  Prime  Minis-
 ter.’  The  office  of  Deputy  Prime  Minister
 has  come  up  in  the  last  one  and  a  half
 years.  Previously,  in  1950,  when  the  late
 Sardar  Patel  was  alive,  he  was  the  Deputy
 Prime  Minister  when  Panditji  was  the
 Prime  ‘Minister.  But  then  the  Act  was
 not  there.  Because  the  Act  is  there  we
 have  had  to  bring  in  .a  rule  which  would
 also  exempt  the  office  of  the  Deputy  Prime
 Minister.  The  Prime  Minister  and  the
 Deputy  Prime  Minister  occupy  a  unique
 position.  They  cannot.be  compared  on  the
 same  level  as  other  ministers,  because  of
 the  responsibilities  and  the  duties  they  have
 to  discharge.  That  is  why  an  inherent
 distinction  is  also  made  between  the  -Cabi-
 net  Ministers,  in  the  matter  of:pay,  allow-
 ances,  the  type  of  residence  they  are  entitled
 to,  and  Ministers  of  State  and  the  Deputy
 Ministers.  Therefore,  there  is  bound  to  be
 a  distinction  in  any  class  of  society,  either
 in  the  Government  or  in  any  undertaking.
 But  to  compare  that  the  expenditure  of
 ministers  should  be  only  in  the  proportion
 of  one  to  10,  I  am  afraid,  is  not  a  feasible
 thing,  nor  can  we  compare  the  conditions
 prevailing  in  this  country  with  those  in
 Britain  or  France.  Shri  Srinibas  Misra
 Teferred  to  it  and  said  that  the  salaries  of
 ministers  are  much  more  in  France  than
 those  of  civil  servants.  But  in  India,  the
 seniormost  ICS  officer  gets  Rs.  4,000a
 month,

 oa



 boo  Ministers’  Residences
 (Amdt.)  Rules  (M)

 मी  मु  लिसथे  :  यह  उन्होंने  नहीं  कहा
 था...

 SHRI  JAGANATH  RAO  :  He  seid
 that.  Therefore,  there  is  no  question  of
 comparing  as  to  what  a  civil  servant  should
 get  aad  what  a  minister  should  get.  What
 is  being  given  is  just  to  see  that  the  minis-
 ter  gets  some  salary  and  allowance  so  that
 he  can  make  both  ends  meet  honourably.
 As  suggested  by  them  no  minister  should
 go  out  of  the  way.  For  the  prequisites
 that  are  enjoyed  by  the  ministers,  they  pay
 income-tax  ;  not  that  they  are  free  :  we  are
 not  immune  from  payment  of  income-tax.
 We  pay  income-tax  on  perquisites

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  Not
 on  amenities  and  facilities.

 SHRI  JAGANATH  RAO  :  We  are
 paying  on  amenities  and  cars  and  every-
 thing.  (/nterruption),  Therefore,  we  should
 not  bring  in  socialism  when  we  talk  of  this.

 ft  wa  लिखये  :  मंजी  महोदय  कहते  हैं
 कि  इस  बारे  में  सोशलिज्म  की  बात  नहीं  करनी
 जाहिए  इस  का  तो  मतलब  यह  हुआ  कि  जब

 आप  चाहेंगे  तो समाजबाद  की.बाते  करेंगे  भौर
 जब  नहीं  चाहेंगे  तो  नहीं  करेंगे

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  scope
 of  the  motion  fs  very  limited.

 SHRI  JAGANATH  RAO:  As  |  said
 at  the  outset,  the  scape  of  the  motion  is
 very  limited.  According  to  the  motion
 there  should  be  no  discrimination  between
 Cabinet  Ministers  and  the  Prime  Minister
 and  the  Deputy  Prime  Minister,  but  the
 Members  who  took  part  in  the  debate  have
 questioned  the  very  basis  of  ministers’
 salaries  and  allowances.  That  is  what  |
 am  saying.

 It  is  also  said  that  because  we  are  a
 poor  country  and  because  we  want  to
 develop  a  socialistic  pattern  of  society  the
 disparity  between  the  poor  and  the  rich
 should  not  be  so  wide.  That  is  what  he
 said.  But  the  disparities  are  inherent  in.
 ‘our  economy.  They  cannot  be  removed  in
 a  day.
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 2]  साल  हो  गये  लेकिन  यह  ग्रसमानताएं  बढ़
 रही  है।

 SHRI  JAGANATH  RAO  The  dis-
 parity  can  be  removed  only  by  bringing  the
 Poor  to  the  level  of  the  rich  and  not  by
 pulling  down  the  rich.  Therefore,  there  is
 no  basis  in  the  argument  of  the  hon.
 Member.  J  oppose  the  motion.  I  support
 my  stand  and  not  his  motion.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  I  shall
 now  put  Shri  Madhu  Limaye’s  motion  to
 the  vote.  The  question  is  :

 “This  House  recommends  that  the
 following  amendment  be  made  in  the
 Mini  .  Reside  (Amend  )
 Rules,  1967,  published  in  the  Gazette
 of  India  by  Notification  No.  0.  S.  R.
 1801,  dated  the  9th  December,  967  and
 jaid  on  the  Table  on  the  3th  February,
 1968,  namely  :—
 for  rule  2,  the  following  be  substituted
 namely  :—
 ‘2.  In  the  Ministers’  Residences  Rules,

 1962,  for  rule  8,  the  following  be
 substituted,  namely  :
 “8.  There  shall  be  no  discrimina-

 tion  in  the  matter  of  amen-
 ities  provided  in  these  Rutes
 between  any  Ministers  who
 are  Members  of  the  Cabi-
 net.”  ?

 The  motion  was  negattved.

 38.29  brs.

 STATEMENT  RE  :  COMMITTEE
 OF  INQUIRY  ON  C.S.L.2.

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION
 (DR.  TRIGUNA  SEN):  In  the  course  of
 a  discussion  in  the  Rajya  Sabha  on  28th
 March,  968  on  the  affairs  of  the  Council
 of  Scientific  and  Industrial  Research,  7
 stated  that  a  committee  consisting  Members
 of  Parliament,  scientific  experts  and  other
 omtinent  persons  will  be  appointed  to
 enquire  into  the  overall  functioning  of  the
 Council  and  suggest  ways  and  means  6
 improving  it.

 Accordiagly,  the  Prine  Minister  in
 terms  of  Article  57  of  the  Rules  and  Re-
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 gulations  and  bye-laws  of  the  Council  of
 Scientifc  and  Industrial  Research  has
 appoiated  the  Committee  with  the  foliew-
 ing  personnel,  and  terms  of  reference  :

 Personnel
 Chairman  :
 Shri  Justice  A.  K.  Sarkar,  retired  Chief

 Justice  of  the  Suprem:  Court  of  India.
 Members  —MPs.

 i  Shri  Akbar  Ali  Khan  Rajya  Sabha
 2.  Shri  S.  5.  Bandare  Rajya  Sabha
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 3.  Dr.  K.  Ramiah  Rajya  Sabha
 4.  Shri  P.  Venkatasubbiah  Lok  Sabha
 5.  Shri  N.  Dandekar  Lok  Sabha
 6.  Shri  Chandrajeet

 Yadav  Lok  Sabha
 7.  Shri  Inderject  Gupta  Leak  Sabha

 I  would  like  to  add  that  Mr.  Dande-
 kar’s  association  with  the  committee  is
 awaiting  his  consent  to  serve  on  it  because
 he  is  away.

 Members—Scientists  :
 L  Dr.  C.R.  Rao,  FRS,  Director,

 Ipdian  Iastitute  of  Statistics,  Calcutta.
 2.  Prof.  M.  0.  K.  Menon,

 Tata  Institute  of  Fundemental
 Bombay.

 Research,
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 object  prescribed  in  the  Memo-
 randum  of  Association  of  the
 Council  of  Scientific  and  Industria!
 Reserach  :

 “the  utilisation  of  the  results
 of  the  researches  conducted  under
 the  auspices  of  the  Council  towards
 development  of  industries  in  the
 country  and  the  payment  ofa
 share  of  royalties  arising  out  of
 the  develop  of  the  Its  of
 tesearches  to  those  who  are  consi-
 dered  to  having  contributed  to  the
 pursuit  of  such  researches.”

 To  review  the  overall  functioning
 of  the  Council  of  Scientific  and

 |  Industrial  Research  and  to  suggest
 ways  and  means  of  improvement.

 The  committee  will  be  requested  to
 make  every  endeavour  to  complete  its
 work  within  three  months  from  the  com-
 mencement  of  its  deliberations.

 (itt  =

 18.33.  ह,

 *NATIONAL  DISCIPLINE  SCHEME

 SHRI  D.C.  SHARMA  (Gurdaspur)  :
 Sir,  on  the  floor  of  the  House,  we  have  refer-
 ted  to  the  plight  of  various  categories  of

 3.  Dr.  M.S.  $  han,  Di  ५
 Indian  Council  of  Agricultural  Research.

 4.  Dr.  P.  K.  Kelkar,  Director,  Indian
 Institute  of  Technology,  Kanpur.
 Member  —Secretary  :

 Shri  क,  Sehgal,
 Cabinet  Secretariat.
 Terms  of  Reference  :

 (i)  To  review  the  personnel  policies
 followed  at  various  levels  with
 reference  to  the  Rules  and  Regula-
 tions  in  force  and  in  particular,
 to  look  into  the  allegations  of  the
 irregularities  brought  to  the  notice
 of  Parliament  from  time  to  time
 and  to  suggest  any  remedial
 Measures  necessary  ;
 To  enquire  into  the  adequacy  or
 otherwise  of  the  existing  policies
 in  respect  of  paymeat  of  royalty,
 having  regard  to  the  following

 Additional  Secretary,

 (ii)

 pl  in  this  country.  Sometime  ago
 we  had  a  discussion  about  the  plight  of
 engineers.  Today  J  want  to  draw  your
 atteation  to  the  woéful  condition  and  the
 sad  and  deteriorating  employment  situation
 of  the  persons  who  once  belonged  to  the
 National  Discipline  Scheme.  I  dé  not
 want  to  go  into  the  history  of  the  scheme,
 except  to  say  that  it  was  a  many-sided
 scheme.  Besides  physical  education,  it
 also  aimed  at  moral  education  and  mental
 uplift.  More  than  that,  it  was  a  scheme
 intended  for  the  integration  of  the  country
 by  miking  use  of  the  youthful  material
 that  we  have  in  this  land  of  ours.

 After  some  time,  a  committee  wis  appo-
 inted  and  the  committee  suggested  that  this
 scheme  should  be  amalgamated  with  some
 similar  schemes  and  it  should  be  called  the
 National  Fitness  Scheme.  The  Aurxiliary
 Cadet  Corps  and  other  schemes  of  physical

 d  jon  were  combined  into  this  and  it
 wag  suggasted  that  there  should  be  an

 *Half-An-Hour  Discussion,
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 {Shri  D.C,  Sharma]
 omnibus  approach  to  training  the  young  in
 various  fields  of-  national  life  and  also  in
 the  art  of  living  ona  higher  physical,
 mental  and  emotional  level.  ‘I  must  say
 that  the  syllabus  which  was  framed  showed
 an  all-India  character.

 I  do  not  want  to  go  into  the  whole  of
 that  syllabus,  but  you  will  be  interested  to
 know  that  from  Maharashtra  lezium  was
 taken  and,  similarly,  something  was  taken
 from  the  Punjab.  Thus  this  national  fit-
 ness  seheme  became  a  mirror  of  the  physi-
 cal  activities,  dances,  songs  and  cultural
 activities  of  the  whole  of  India.  “It  was  a
 fine  thing  by  means  of  which  our  students
 could  think  in  terms  of  India  ‘and  not  in
 terms  of  this  State  or  that  State.

 There  were  institutes  also  to-be  set  up
 in  order  that  the  training  should  go  08  as
 itis.  But  what  has  happened  is  this.
 There  were  certain  States  and  -Union
 Territories  which  remained  immune  to  this
 scheme  even  when  it  was  iaits  hey-day,
 when  it  was  at  the  peak  of  its  usefulness
 and  efficiency.  Even  then  they  did  not
 respond  to  this  scheme  of  national  reor-
 ganisation  and  national  regeneration.
 The  Government  thought  it  fit  that  this
 scheme  should  be  handed  over  to  the  Sta-
 tes.  At  first  it  wasa  centrafly  adminis-
 tered  scheme.  As  central  universities
 promote  an  all-India  outlook,  and  central
 institutes  also  foster  an  all-India  outlook  this
 scheme  was  supposed  to  bring  about  a  nat-.
 ional  outlook.  The  Ministry  of  Education
 is  running  so  many  things  like  the  Central
 Schools,  Institute  of  Technology,  Central
 College  of  Physical  Education,  Central
 Institute  of  Sports  at  Patiala  and  so  on.
 Somehow  or  other,  to  provide  for  some
 retired  person  ia  the  Ministry  of  Education
 orto  provide  for  somebody  else  it  was
 sald  that  this  scheme  should  be  handed
 over  to  the  States.

 It  means  that  a  baby  which  was  owned
 by  Dr.  Triguna  Sen  and  Shri  Bhagwat  Jha
 Azad  was  to  be  handed  over  to  sixteen  or
 twenty  godfathers.  You  can  understand
 what  the  fate  of  that  baby  can  be.  A
 baby  can  be  brought  up  only  by  its  real
 parents  who  are  De.  Triguna  Sen  and
 Shri  Bhagwat’  Jha  Azad  But  the  idea
 was  that  it  should  be  given  overto  the
 States  and  to  the  Union  Territories.  Of
 course,  it  was  said  that  training  institutes
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 will  continue  and  refresher  courses  will
 continue  along  with  coaching  camps  and
 all  that.  All  these  carrots  were  dangled
 before  the  persons  who  belonged  to  this
 scheme.  This  was  done  I  think  to  make
 them  accept  the  scheme.

 You  will  be  surprised  to  know  that
 some  of  the  States  to  which  they  wanted
 to  hand  over  the  scheme  said  that  they
 did  not  want  to  take  over  this  scheme.
 Why  ?  It  was  because  though  the  Go-
 vernment  may  be  able  to  give  them  some
 money  in  the  Fourth  Plan  period  after-
 wards  the  States  will  have  to  run  the
 scheme  on  their  own.  Therefore,  some
 States  resisted  taking  up  this  scheme
 So  also  some  of  the  Union  Territories  did
 not  take  up  this  scheme  and  they  did  not
 also  see  eye  to  eye  with  the  Central  Go-
 vernment.  Iam  not  saying  something
 which  is  very  outrageous  because  the  hon.
 Minister,  Shti  Bhagwat  Jha  Azad  himself
 made  a  statement  on  the  floor  of  this
 House  in  which  he  said  that  some  of  the

 States  had  refused  to  handle  this  scheme,
 This  scheme  does  not  concern  only

 men,  I  may  tell  you.  At  present  there
 are  about  7500  persons  employed  in  the
 scheme  out  of  which  there  are  2,000  wo-
 men.  I  have  seen  these  persons  in  action
 andI  must  paya  tribute  to  their  mis-
 sionary  zeal  for  doing  it-

 What  did  Shri  Bhagwat  Jha  Azad  say  ?
 He  said  :-—

 “The  State  Governments  did  not  find
 it  possible  to  give  scales  of  pay  of  the
 ‘Government  of  India  and  the  State
 Governments  were  not  in  a  position
 to  undertake  responsibility  in  respect
 of  instructors  to  be  employed  under
 local  bodies  and  in  private  schools.’’

 What  does  it  mean?  A  fine  scheme,
 ascheme  full  of  idealism  coupled  with
 practical  usefulness,  a  scheme  which
 was  adumbrated  by  a  great.  INA  General,
 General  J.  K.  Bhonsle,  a  scheme  which
 had  worked  well  all  these  years,  a  scheme
 where  trainees  had  done  excellent  work
 wherever  they  had  been  put,  that  scheme
 came  under  a  shadow  and  it  was  said  that
 the  Central  Government  should  wash  its
 hands  of  this  scheme.

 What  I  mean  to  say  is  that  the  Central
 Government  should  keep  the  scheme  as
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 it  is,  should  administer  the  scheme  and
 should  allot  the  persons  to  different  States,
 Union  territories  and  other  places.  It
 should  also  try  to  see  to  it  that  the  se-
 niorlty  of  the  persons  does  not  suffer,  their
 emoluments  do  not  suffer  and  their  other
 service  conditions  do  not  suffer.  I  think,
 this  is  a  very  modest  proposal  which  I
 have  put  before  the  Ministry  of  Education
 and  they  will  save  this  scheme  from  being
 shipwrecked,  from  foundling  on  the  rocks
 of  provincialism,  regionalism,  private  en-
 terprise  and  other  things.  They  will  see
 to  it  that  the  scheme  is  kept  under  the
 patronage,  if  I  may  use  that  word—it  is  a
 very  bad  word—of  Dr.  Triguha  Sen  and
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  and  that  the
 instructors  become  messengers  of  good-will
 all  over  India  and  bring  about  the  re-
 orientation  of  the  mental  and  physical
 outlook  of  the  students  all  over  the  coun-
 try  and  they  make  them  true  citizens  of
 India.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  hon.
 Minister.

 SHRI  SONAVANE:  (Pandharpur)
 Sir,  there  is  no  opposition  im  the  House.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  That  is
 not  the  question.  The  procedure  has
 slightly  been  altered.  The  Minister  will
 reply  first  and  afterwards,  Sbri  Supakar
 and  Shri  Shashi  Bhushan  who  have  written
 to  me...  (Interruption)

 SHRI  DEORAO  PATIL:  (Yeotmal)
 I  have  also  written  to  you.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  have
 not  got  it.  Afterwards  these  two  persons
 will  be  allowed  to  puta  question  each.
 If  there  is  a  new  point  made  by  them,  the
 Minister  will  reply  to  that.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  (SHRI
 BHAGWAT  JHA  AZAD):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  the  need  for  this
 discussion  is  given  in  the  explanatory
 note  of  Professor  Sharma  in  which  he
 eays  that  the  question  on  the  subject  came
 up  in  the  Lok  Sabha  again  and  again  for
 more  than  a  year  and  Government's  reply
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 I  would  go  point  by  point  to  make  it
 very  clear.  This  decision  was  taken  in
 1965-66  to  have  an  integrated  programme
 of  multi-purpose  physical  education.  I
 would  like  to  clarify  what  the  scope  of
 this  scheme  is  because  Professor  Sharma
 had  given  it  as  something  which  it  is  not.
 It  does  not  reflect  the  civilization  or  cul-
 ture  of  all  States  and  parts  of  the  country.
 It  was  an  integrated  scheme  of  physical
 education,  the  National  Discipline  Scheme
 and  the  ACC  fused  into  the  the  National
 Fitness  Corps.  It  was  evolved  in  ‘1965-66.
 and  the  moment  this  scheme  was  formed,
 then  and  there  it  was  decided  that  it  shall
 be  decentralised.  That  was  in  1965-66.
 Therefore  when  Professor  Sharma  says
 that  the  baby  of  two  will  now  be  taken
 care  of  by  I5,  he  is  wrong.  The  bady,  if
 it  may  be  called  that,  was  an  idea  of  the
 different  State  Governments  which  de-
 cided  in  ‘1965-66  to  have  the  scheme  de-
 centralised.

 Therefore,  to  say  that  it  was  an  in-
 conclusive  decision  is  not  a  fact.  In
 1965-66,  it  was  conceived  by  all  the  State
 Governments  sitting  together  and  the
 National  Fitness  Corps  was  brought  into
 being.

 After  that,  immediately,  in  reply  to
 Starred  Question  No.  889  on  30th  March,
 1966,  in  reply  to  Starred  Question  943  on
 29th  March,  968  and  in  reply  to  Unstar-
 red  Question  755  which  is  now  under
 discussion,  and  my  statement  also,  if  you
 go  through  all  these  Questions,  it  will  be
 clear  that  from  time  to  time,  Mr,  Chagla
 and  myself  have  very  clearly  said  that  the
 moment  this  scheme  was  formed  it  was
 then  and  there  decided  that/this  scheme
 would  be  decentralised.  Therefore,  there
 is  nothing  like  inconclusive,  there  is  no-
 thing  like  keeping  it  in  any  uncertainty
 and  there  is  nothing  like  any  indecision
 in  respect  of  this  scheme.

 This  isa  scheme  of  multi.purpose
 physical  education.  For  whom?  It  is
 for  primary  schools,  for  middle  schoots
 and  for  higher  secondary  schools  or  se-
 condary  schools.  It  was  decided  that  in
 the  Fourth  Plan,  we  shall  cover  first  the
 bigher  secondary  or  secondary  schools.
 It  is  a  multi-purpose  ‘physical  education
 scheme  run  by  different  schools  under
 private  management  and  also  some  Govern- was  inconclusive.  This  is  the  first

 given  for  this  discussion.  ment  schools.  Therefore,  it  is  not  possi-
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 ble  for  the  Central  Government  to  run
 this  multi-purpose  physical  education
 scheme  formulated  for  different  schools  in
 the  country  from  the  Centre.  At  thé  time
 of  amalg  fon,  we  decided  it  thén  and
 there.

 Then,  it  was  said:  Why  is  it  that  on
 ‘13.11.66  when  we  said  that  we  will  come
 toa  decision  by  28th  February,  967  it
 has  not  been  adhered  to?-  That  is  the
 second  part  of  the  memorandum.  Out  of
 it,  I  would  say,  it  arises  as  to  why  we
 could  not  take  the  decision.  It  is  true  we
 have  not  been  able  to  come  toa  decision
 by  this  stipulated  date  of  28th  February,
 1967.  It  is  because  we  were  very  concern-
 ed  to  keep  up  the  present  salaries  and  the
 conditions  of  service  of  the  instructors.
 The  Government  is  being  accused  of  taking
 along  time.  The  State  Governments  had
 offered  certain  terms,  and  if  we  had  accept-
 ed  them,  it  would  have  been  decided  long
 before.  I  can  decide  it  even  tomorrow  to
 have  the  entire  scheme  transferred  to  the
 State  Governments.  If  the  hon.  Members
 feel  why  the  decision’  has  not  come  the
 answer  is  very  simple.  We  requested  the
 State  Governments  that  their  present
 salaries  and  conditions  of  service  may  be
 maintained.  What  are  the  difficulties  of
 State  Governments  ?  I  would  not  put  the
 entire  blame  on  the  State  Governments.
 The  State  Governments  could  not  agree  to
 this  uptil  now  because  these  instructors  are
 drawing  higher  salaries  in  Central  Govern-
 ment  and.  their  counterparts  in  the  State
 Governments,  with  the  ‘same  qualifications,
 and  in  some  places  ‘with  higher  qualifica-
 tions,  are  drawing-less..  -Fhe  State  Govern-
 ments  say,  ‘Weil,  you  are  transferring.  cer-
 tain  instructors  who  are,  if  not  less,  equally
 qualified,  drawing  higher  salaries.
 cannot  pay  more.”  At  one  stage  we  said’
 that  we  are  prepared  to  pay  the  -  entire!
 salary  for  the  Fourth  Plan  period  or  tq  set
 up  the  Finance  Commission  whichever  is
 earlier.  Now,  that  is  an  entirely  different,
 story.  The  Finance  Commission  has  al.
 ready  been  announced.  They  did  not
 agree.  Our  concern  over  a  period  of  years
 has  been  to  protect  their  salaries  and
 conditions  of  service.  If  the  states  would
 have  agreed,  it  would  have  been  decided
 long  before:  Let  us  not  be  accused  that
 we  did  not  keep  :the  promise.  It  is  only
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 “We  :
 “It  was  not.  possible  for  us
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 because  our  concern  was  to  protect  their
 salaries,  ‘persuade  and  gode  the  State
 Governments  or  rather  request  the  State
 Governments  to  come  to  an  agreement
 that  they  will  protect  their  salaries.  There-
 fore,  the  second  point  of  the  memorandum
 that  we  could  not  do  it  clearly  is  not
 correct.  So,  about  Unstarred  question
 No.  1755,  as.  |  have  said,  I  have  given  the
 circumstances  why  the  assurance’ was  not fulfilled.  The  other  point  was  about  the
 holding  up  of  the  decision.  I  have  ex-
 plained  that  also.  ;

 The  third  point  was  to  alleviate  the
 difficulties  of  these  friends.  If  the  State
 Governments  bad  accepted  the  decision
 earlier,  we  would  have  done  it.  In  1962,
 before  Emergency  there  were  3000  instruce
 tors

 Between  1963,  and  965  they  increased
 by  4,000.  That  means  that,  in  1966,  more
 than  half  of  these  instructors  had  less  than
 three  years  of  service  at  their  credit.:  Let
 it  not  be  said  that  we  have  taken  a  long
 time.  It  is  because  otherwise,  it  would
 have  been  difficult  to  have  better  terms.
 So  far  as  the  question  of  difficulties  is  con-
 cerned,  they  say  that  there  is  a  state  of
 uncertainty.  The  state  of  uncertainty,  as
 I  have  explained  very  clearly,  is  due  66
 this  fact,  our  concern  to  protect  them.

 About  ‘the  question  of  promotion,  T
 would  say  straightway  that  it  is  true  that
 we  have  not  been  able  to  promote,  that  we
 have  not  promoted,  them  because  they  are
 already  drawing  higher  salaries  than  what
 their  counterparts  “in  State  ‘Governments
 are  drawing.  If  at  all  I  give  them  promo- tions,  it  will  be  all  the  more  difficult  for
 me  to  get  them  adjusted’  in.  the  State
 Governments

 Therefore,  these  points  are  crystal  clear.
 I  reiterate  it

 lest  in  future  we  should  be  accused,  that
 this  decision  to  decentralise  was  taken  on
 the  date"on  "which  0३  “scheme  Cwas*  born.
 We  are  trying  our  best  to  “get;  the  beat
 terms  possible...We  are.  negotiating  with
 the  State  Governments  fresh  terms,  and  we
 will  try,  as  far  as  possible,  te  get  them  the
 best  terms  of  the  State  Goveraments,

 SUPAKAR
 The  answer  is  not  clear  °

 SHRI.  SRADHAKAR
 “(Sambalpur)  :
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 T  want  to  know  this.  The  Minister  says
 that  on  the  date  the-  scheme  was.  born,
 there  was  the  problem  of  decentralisation.
 May  I  know  whether  on  the  day  on  which
 this  scheme  was  born  it  was  decided  to
 give  the  teachers  this  higher  pay  with  the
 concent  and  the  concurrence  of  the  State
 Governments,  who  opted  for  decentralisa-
 tion  ?

 Secondly,  how  many  teachers  are  affect-
 ed  by  this?  Without  givicg  them  any
 promise  of  protecting  their  pay  and  other
 things,  how  do  the  Government  expect
 that,  merely  by  protecting.  their  pay  only
 during  the  Fourth  Plan  period,  the  State
 Governments  would  undertake  to  finance
 the  scheme  fuJly  for  the  Fifth,  Sixth  and
 the  future  Plan  periods  ?  About  the  diffe-
 rence  of  pay,  so  far  as  these  people,  who
 are  supposed  to  be  more  privileged  and
 more  qualified  than  the  people  serving
 under  the  State  Governments  are  concern-
 ed,  about  which’  the  State  Governments
 have  a  legitimate  grievance,  how  is  it  that
 when  the  scheme  started  and  when  it  ope-
 rated  all  these  years,  these  considerations
 were  not  brought  to  the  notice  of  the  State
 Governments  ‘or  not  ironéd  out  with  the
 authorities  of  the  State  Governments  ?

 et  शशि  भूषण  वाजपेयो  (खारगोन)  :
 कब  तक  हम  इस  देश  में  फीताशाही  के  लाल  फीतों
 में  बंधे  कमंचारियों  की  सनक  के  छिकार  रहेंगे  ?
 जब  यह  योजना  शुरू  हुई  तो  उसका  क्या  मकसद
 था?  उसका  मकसद  यह  था  कि  इस  देश  में
 शिक्षा-पद्धति  झौर  पाठ्यक्रम  में  भिन्‍नता  है;  इस
 लिए  इस  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना  के  द्वारा
 देश  में  श्रनुशासन  पंदा  किया  जाये;  जिसका
 सम्बन्ध  राष्ट्रीय  एकता  ओर  राष्ट्रीय  सुरक्षा  से
 है।  इस  योजना  के  उद्देश्य  बहुत  अच्छे  थे  t
 उसके  बाद  एक  दूसरे  अफसर  झाये  |  उनकी  यह
 सनक  हुई  कि  इन  शिक्षकों  को  ड्रिल  मास्टर  बना
 कर  म्यूनिसिपेलिटीज  भौर  'कापोरेषान्ज  में  भेज
 दिया  जाये  और  उनके  कार्यं-क्षेत्र  को  वहीं  तक
 सीमित  कर  दिया  जाये।  इस  योजना  के  जो

 संरक्षक,  डायरेक्टर  ये,  उनको  भी  ड्रिल-मास्टर
 बना  कर  म्यूनिसिपलिटीज़  भौर  कार्पोरेणन्ज  में
 भेज  दिया  जाता  |  यह  योजना  इस  देछ्ष  में

 भावानात्मक  एकता  पैदा  करने  के  लिए  चलाई
 गई  थी  t

 मैं  आपके  सामने  एक  छोटी-सी  बात  रखनां
 चाहता  हूँ।  इस  सदन  »  में  ये अधिचिन्ह,  इन+
 सिग्निया,  लगे  हुए  हैं  जो  राष्ट्र  आ्राजाद  हो  गए,
 जिनके  इनसिग्निया  बदल  गए  हैं  लेकिन  लोक
 सभा  के  इस  सदन  में  भ्रभी  तक  उनके  गुलामी  के
 चिन्ह  लगे  हुए  हैं  हम-  झभी तक  साज्राज्यवाद
 के  उन  चिन्हों  को  दूर  नहीं  कर  सके  हैं  1

 .आर्ज  हम  भ्रेपर्नी  पार्लियामेंट  में  अपने.नेशनलः
 एन्थम  'को-  कब  'जाले  हैं  ?  क्‍्यां हम  सांस में
 कम  से  कंम  एक  बार  उसको.  बजाना  शुरू  नहीं,
 कर  सकते  ?  क्‍या  हम.कम  से  कम  26  जनवरी
 के  दिन  उसको  नहीं  बंजा  सकते  ? मैं  निवेदन,
 करना  चाहता  हूँ  कि  भन्नुशासन  हम्नेश[-  ऊपर  से:
 नीचे  जाता  है  a  प्रब  हमें  भर  शागे  कर्मचारियों
 की  सनक  का  शिक्रार  नहीं:  होना:  चाहछिहू-।  जो:
 शिक्षक  इस  योजना  से  श्रलग  किये  जा  रहे  हैं
 उनकी  EI  नैतिक  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  पर
 हें।  ्य

 J

 ae  (  u
 !

 MR.  DEPUTY-SPEAKER;  Noaw,,Sbri
 Deorao  $.  Patil.  I  would  make  an  excep, tion  in  his  case.  He  should  just  put  a
 question

 श्री  देवराव  पाटिल  :  इस  संष्ट्रीय-  अनुशासन,
 योजना  को  जनरल  ओंसले  ने  शुरू  किया  था
 और  स्वर्गीय  पंडित  जवाहंरलाल  पहरू  ने  उसकी
 बहुत  तारीफ  और  प्रशंसा  की  थी  t  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूँ  कि  केन्द्रीय.  सरकार  पौरें
 राज्य  सरकारों  के.  बीच  में  इस-बड़ी  श्रौर  अच्छी
 योजना  के  सम्बन्ध  में  औ  टर्म्स  भ्रंडर  बजी
 मिनेशन  हैं,  क्या  वे  राज्य  सरकारों  को  एक्सेप्टेबल
 हैं  ;  क्या  सरकार  को  उम्मीद  है  कि  उसने  जो
 टम्स  दिये  हैं,  राज्य  सरकारें  उनको  मान
 लेंगी  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Since  I
 had  also  something  to  do  with  this.  [
 would  also  like  to  have  one  clarification.
 As  Shri  Shashi  Bhushan  Bajpai  has  point-
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 ed  out,  the  National  Discipline  Scheme
 was  evolved  with  a  view  to  seeing  that  the
 younger  generation  or  the  youth  of  the
 country  wold  have  some  sense  of  integra-
 tion  and  unity.  [  would  like  to  have  that
 aspect  clarified.

 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD:  As
 1  have  pointed  out,  there  were  many
 schemes  before  the  National  Fitness  Corps
 was  formed.  As  my  hon.  friend  from
 Maharashtra  has  said,  the  National  Disci-
 pline  Scheme  was  a  very  good  scheme
 started  by  our  late  lamented  and  dear
 friend  Gen.  Bhonsle.  There  was  the  ACC
 Scheme  and  there  was  also  the  Physical
 Education  scheme.  All  these  three  schemes
 were  fused  together,  and  made  into  one—-
 National  Fitness  Corps.

 Let  us  not  ascribe  very  high  motives
 and  principles  to  this  scheme  which  are
 not  there.  It  is  a  scheme  for  physical
 training  in  different  schaols  It  is  not  for
 youth  in  general  in  the  country  which
 constitutes  one-third  of  the  population  of
 this  country.  It  is  nota  scheme  for
 cultural  spread...

 SHRI  D.  ८.  SHARMA:  It  is  all
 that.

 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD  :  Shri
 D.C.  Sharma  knows  more  than!  do.  I
 agree  that  he  knows  more  because  of  his
 age  and  kmowledge.  But  as  the  scheme
 stands  today,  of  which  Iam  in  charge,  it
 {s  a  scheme  for  multipurpose  physical  train-
 ing  of  the  boys  in  the  “primary,  middle,
 secondary  and  higher  secondary  schools,—
 and  not  in  the  colleges,— but  only  in  the
 schools  which  are  under  private  or  govern-
 ment  management.  Therefore,  this  scheme
 has  a  very  limited  scope.  It  is  not  possi-
 ble  for  the  Central  Government  to  control
 these  different  schools  in  the  country  ;  they
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 are  not  merely  high  schools  but  even
 primary  and  middle  schools.  I  wish  we
 could,  but  actually  the  position  is  that  it
 can  be  done  only  by  the  State  Government.
 The  scheme  is  very  good.  The  principle
 is  all  right.  We  all  sympathise  with  and
 support  it.  That  is  why  we  are  doing  it.
 But  a  time  comes  when  things  are  to  be
 put  in  the  proper  perspective.

 We  started  it.  We  still  appreciate
 this  scheme.  We  still  want  that  the  scheme
 should  go  in  a  big  and  long  way.  But  I
 am  not  decentraling  it  for  shipwreking
 as  the  hon.  Member  says,  but  we  are
 decentralising  it  for  ensuring  proper  super-
 vision,  and  for  proper  control  and  for
 strengthening  it  in  the  different  schools  of
 India.

 My  hon.  friend  has  said  that  we  are
 sending  these  instructors  to  corporations
 and  municipalities.  That  is  not  a  fact.
 They  are  already  working  in  those  schools.
 It  is  not  as  if  they  are  being  sent  from  the
 colleges  or  from  Delhi  somebody  is  being
 sent  to  Kanyakumari  or  some  distant  place
 to  work  in  a  corporation  school.

 Therefore,  I  would  submit  that  it
 should  be  appreciated  that  the  intention
 behind  the  move  is  only  to  strengthen  it
 and  to  keep  the  future  of  these  -instruc-
 tors  on  a  better  and  permanent  footing.
 That  is  why  we  are  trying  to  maintain
 their  pay  scales.

 But  if  it  is  not  done  now,  |  think  that
 in  future  it  will  be  impossible  for  us  to
 advance  the  scheme  or  to  keep  this  scheme.
 We  are  doing  it  with  good  intentions,  and
 we  shall  try  our  best  to  give  them  the
 best  terms  that  are  possible.
 9  00  brs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven
 of  the  Clock  on  Tuesday,  May  7,  (1966),
 Vaisakha  77,  7890  (  Saka).

 Printed  at  Akashdeep  Printers  20,  Daryaganj,  Delhi-6.


